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 तीन  साल  के  लिए  हमारे  देश  में  आएगा  ।  वह  पहुंच  गए  वह  पूरी  जानकारी  देते  बताते

 हैं  कि  कंसे-कंसे  हस  पर  कंट्रोल  किया  जा  सकता  इसके  अलावा  पाँच  साल  के  लिए  यानी
 साठ  महीनों  के  लिए  थोड़ी  थोड़ी  अवधि  के  लिए  थोड़े  थोड़े  लोग  जाएंगे  ताकि  वहां  से  पूरा  शान

 हासिल  कर  सके  ।

 हसके  अलावा  माननीय  सदस्य  ने  पूछा  कि  और  किन  किन  देशों  के  साथ  ऐसा  एंग्रीमेंट

 हुआ  ।  तो  प्चिचमी  ई०  ई०  सी०  यान  यूरोपियन  एकोनामिक/हकम्यूनिटी  के  देशों  के  साथ

 एक  समभौता  1983  में  हुआ  इसी  तरह  से  ब्रिटेन  के साथ  भी  एक  फंसला  1983  में  हुआ
 था  ताकि  वायु  के  प्रदूषण  को  रोकने  में  वे  हमारी  सहायता  कर  उसके  साथ  का

 प्रोग्राम  भी  हमको  दे  अमेरिका  और  नावें  ने  भी  इसमें  रुचि  दिखाई  है  क्योंकि  यह  समस्या

 एक  वल्ड  समस्या  किसी  एक  देश  की  समस्या  का  सवाल  नहीं  तो  ये  जो  मैंने  बताए  हैँ
 इन  मुल्कों  के  साथ  हमारे  समभौते  हुए  हैं  ।

 हडा०  गौरी  शंकर  शजहूंस  :  अध्यक्ष  अभी  मन्त्री  महोदय  ने  पढ़ा  होगा  कि  राइन

 नदी  में  भयानक  प्रदूषण  हुआ  जिससे  हजारों  मछलियां  मर  गईं  ।  उसे  बे  नियंत्रित  नहीं  कर

 हस  तरह  का  प्रदूषण  बिहार  में  पटना  से  भागलपुर  तक  रोज  होता  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि

 क्या  पद्दिचमी  यूरप  के  अन्य  देशों  के  साथ  भी  हमारा  समभोौता  हुआ  है  जिससे  यह  प्रदूषण  रोका

 जा  सके  ?

 करी  भजन  लाल  :  यह  टीक  बात  है  कि  हमारे  देश  में  14  ऐसी  नदियां  हैं  जिनमें  प्रदूषण

 है'और  उसका  असर  आम  लोगों  पर  पड़ता  अभी  हमने  गंगा  से  शुरू  किया  है  और  सारी

 नदियों  का  बाकायदा  सर्वे  करके  एक  प्रोजेक्ट  बनाने  जा  रहे  आप  जानते  हैं  कि  ज्यों-ज्यों घन
 की  उपलब्धि  उस  पर  कार्यवाही  सारी  नदियों  को  साफ  करने  के  लिए  कम  से  कम

 तीन  हजार  करोड़  रुपये  की  आवदयकता  पड़ेगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  तो  सन्तुष्ट  हुए  न  ?

 झीसतो  प्रभावतो  गुप्त  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  आपके  द्वारा  माननीय  मन्त्री  जी  से
 जानना  चाहती  हूं  कि  जो  उत्तर  उन्होंने  दिया  है  वह  बहुत  विस्तार  से  दिया  एक  लम्बी  योजना

 उन्होंने  ग्ताई  है  लेकिन  क्‍या  मन्त्री  जी  को  जानकारी  है  कि  वायु  प्रदूषण  और  जल  प्रदूषण  के

 साथ-साथ  जो  अत्यधिक  रूप  में  पेस्टिसाइट्स  का  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  उसके  चलते  शाध्थान्नों
 का  भी  प्रदूषण  हो  रहा  है  जिससे  लोगों  का  स्वास्थ्य  खराब  हो  रहा  है  ?  वायु  प्रदूषण  तो  इतनी

 चरम  सीमा  पर  पहुंच  गया  है  कि  पूरी  राजधानी  दिल्ली  से  लेकर  कस्बों  ओर  शहरों  दक्क

 मच्छरों  का  साम्राज्य  हो  गया  है  और  वायरस  की  बीमारियां  फैल  रहो  घर  घर  में  लोग
 बीमार  हैं  तो  इस  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  सरकार  क्‍या  करने  जा  रही  है  ?  सरकार  के  पास

 दी॑का  लीन  योजना  के  अलावा  कोई  अल्पकालिक  योजनाएं  भी  हैं  या  नहीं  ?  गंगा  नियन्त्रण  बोर
 मे  जो  सफाई  के  कार्य  किए  हैं  उनके  बारे  में  भी  मैं  मन्‍त्री  जी  से  जानना  धाहूंगी  |

 शो  भजन  लाल  :  माननीय  सदस्य  की  बात  बिल्कुल  सहो  इसमें  कोई  दो  रायें
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 कि  प्रदूषण  की  वजह  से  बीमारियां  फंलती  हैं  और  उसको  रोकना  सबसे  पहला  कतेव्य  सरकार
 का  इसीलिए  स्वर्गीय  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  इस  पर  बड़ा  जोर  दिया  था  और  आदरणीय  राजीव

 गांधी  जी  ने  इसमें  खास  रुचि  लेकर  यह  प्रोग्राम  बनाए  हैं  ताकि  मुल्क  से  प्रदूषण  को  हटाया  जाए
 लेकिन  आप  जानते  हैं  इसमें  काफी  समय  एक  सेकेन्ड  में  होने  वाली  यह  बात  नहीं

 यह  ठीक  है  कि  हवा  से  प्रदूषण  होता  जिस  तरह  से  वाहन  चलते  धुवां  निकलता

 तकरीबन  40-50  प्रदूषण  वाहनों  से  होता  सड़कों  पर  जो  ट्रक्स  और  दूसरी
 लाड़ियां  चलती  हैं  उनसे  भारी  मात्रा  में  घुवां  निकलता  अगर  दस  फीट  ऊंची  गाड़ी  होती  है
 उस  पर  अगर  8-10  फीट  ऊंचा  साइलेंसर  लगा  दिया  जाए  तो  कम  से  कम  वह  धुवां  ऊपर  को

 ही  जाएगा  ।  बेटरी  से  चलाने  की  कोई  योजना  हौ--इस  तरह  की  बात  हम  सोचते  हैं  जिससे

 कि  कम  से  कम  प्रदूषण  हो  ।

 कक  —  नल  --ँलन्‍६<2न्‍न्‍ल₹लन_नल€

 भरी  थो०  तुलसो  राम  :  मैं  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  एग्रीमेंट  हुआ  है
 उस के  तहत  आपने  भारत  सरकार  की  ओर  से  कौन-कोन  से  राज्य  रखे  उसमें  आंध्र  प्रदेश  भी

 रखां  है  क्या  ?  अगर  रखा  है  तो  वहां  के  लिए  आपने  क्‍या  राशि  रखी  है  ?

 दूसरे  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  यह  जो  देश  में  फारेस्ट  कटवा  दिए  पेड़ों  के  कटने  से
 भी  गन्दगी  फेलती  है  तो  इसके  लिए  इस  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  सारे  देश  में  पेड़  लगवाने
 के  लिए  आपने  कितनी  राशि  रखी  है  और  उसमें  आ्ध्न  प्रदेश  के लिए  कितनी  रांशि  रखी  गई  है
 यह  मैं  जानना  चाहता

 को  भजन  लाल  :  यह  सवाल  दूसरा  है  लेकिन  जहां  तक  पेड़  लगाने  का  ताल्लुक  भारत
 शरकार  की  नीति  स्पष्ट  है  कि  जब  तक  मुल्क  में  पेड़  नहीं  लगेंगे  वायुमण्डल  ठीक  नहीं  हो  सकता

 है  ।  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  1900  करोड़  के  करीब  धनराशि  रखी  गई  है  जिसमें  रूरल

 डेवलपमेंट  भी  वाइल्ड  लाहफ  भी  है  ओर  पेड  लगाने  की  बात  भी

 ]

 अम्तर्राष्ट्रीय  परमाणु  ऊर्जा  एजेस्सो  का  बियता  में  सम्मेलन

 *122.  भी  आनरद  सिह  :  क्‍या  प्रथान  भसत्रो  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्रों  और  रिएक्टरों  आदि  में  दुर्घटनाओं  के  फलस्वरूप  परमाणु
 विकिरण  के  सम्भास्य  खतरों  7०२  चर्चा  करने  के  लिए  इस  वर्ष  अक्तूबर  के  पहले/दूसरे  सप्ताह  में

 में  अन्तर्राष्ट्रीय  परमाणु  ऊर्जा  एजेन्सी  का  एक  सम्मेलन  हुआ

 यदि  तो  चेरनोबिल  दुर्घटना  के  तरह  की  दुर्घटनाओं  से  बचने  के  लिए  सम्मेज्न

 में  क्या-क्या  मुख्य  टिप्पणियां  की  गई  और  क्या  क्‍या  सुझाव  दिए  और

 परमाणु  प  रियोजनाओं  की  उनके  रख-रखाव  और  कार्यकरण  के  सम्बन्ध

 में  उन  धुकावों  आदि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्‍या  एहतियाती  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?
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 विज्ञान  तथा  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  सम्त्रो  तथा  महासागर  परभांणु

 इलेक्ट्रालिकों  ओर  अस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मगजो  के०  आर०  :

 हां  ।

 सम्मेलन  में  दो  अस्तर्राष्ट्रीय  अभिसमय  स्वीकृत  किए  गए  इनमें  से  पहले  अभिसमय

 के  अन्तर्गत  यह  व्यवस्था  है  कि  न्यूक्लियर  दुर्घटनाओं  के  बारे  में  तथा  सीमाओं  से  बाहर  पड़ने

 वाले  उंनके  संभावित  प्रभावों  के  बारे  में  जानकारी  शीघ्र  दी  दूसरे  अभिसमय  के  अम्तर्मंत

 न्यूक्लियर  दुर्घटना  की  स्थिति  में  सहायता  देने  की  व्यवस्था  की  गई

 भारत  के  परमाणु  बिजलोधरों  के  डिजायन  चेरनोबिल  बिजलीधर  के  डिजायन  से

 भिन्‍न  चेरनोबिल  में  हुई  दुर्घटना  के  बारे  में  मिली  सारी  जानकारी  का  विएलेषण

 किया  जा  रहा  है  ताकि  उससे  उपयुक्त  सबक  लिए  जा  सकें  ओर  हमारे  परमाणु  बिजलीघर

 सुरक्षित  रूप  से  चलाए  जा  इस  रिएक्टरों  को  चालू  करने  और  उनके  निम्न  विद्युत
 स्तरों  पर  काम  करने  से  सम्बन्धित  प्रचालन  प्रक्रियाओं  को  और  भी  कठोर  बना  दिया  गया

 झो  आनरद  सिह  :  हमारे  पास  चार  परमाणु  रिएक्टर  हैं  दो  को  हम  पहले  ही  चालू  कर

 चुके  हैं  तथा  अन्य  दो  को  हम  भविष्य  में  शुरू  करने  की  सोच  रहे  हैं  ।  जेसा  कि  मन्‍्नरी  महोदय  ने

 कहा  है  भारत  में  परमाणु  शक्ति  संयंत्रों  से  चेरनोबिल  संयंत्र  की  संरचना  भिन्‍न  ऐसा  हो
 सकता  परन्तु  इस  तकनीक  में  वे  पुराने  हो  गए  केवल  यह  ही  ऐसी  दुर्घटना  नहीं  पूरे
 विष्व  में  ऐसी  दुर्घटनाएं  हो  चुकी  नरोरा  परमाणु  संयंत्र  में  हम  कौन  से  नए  सुरक्षा  उपाय  शुरू
 करने  जा  रहे  जो उसी  तकनीक  पर  गंगा  नदी  के  तट  पर  भूकम्पीय  पथ  पर  बनाया  जा  रहा

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उन  रिएक्टरों  में  नए  सुरक्षा  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  जिन्हें
 अभी  शुरू  किया  जाना  यदि  तो  वे  कौन  से  उपाय  हैं  ।

 भ्रो  के०  ध्ार०  नारायणन  :  मैं  यह  नहीं  कहूंगा  कि  हमारे  संयंत्रों  की  संरचना  सोबियत
 संयंत्रों

 से  बेहतर  परन्तु  यह  बात  निश्चित  है  कि  चेरनोबिल  जहां  यह  दुषषटना  हुई
 हमारे  संयंत्रों

 स ेइसको  संरचना  भिन्‍न  हमारे  संयंत्रों  की  बनावट  की  संरचना  के  समय  से

 हमने  वे  सभी  सुरक्षा  उपाय  अपनाए  हैं  जो  हम  जानते  बास्तव  में  नवीनतम  उपाय  भी  जो  पूरी
 दुनिया  जानती  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  हमने  चालू  संयन्त्रों  में  सभी  सम्भावित
 सुरक्षा  उपाय  समाविष्ट  नहीं  किए  हैं  ।

 जहां  तक  भावी  संयन्त्रों  का  सम्बन्ध  यहां  तक  कि  हम  और  सुरक्षा  सावधानियां
 बरत  रहे  हैं  जंसे  कि  बाहरी  दीवार  में  दोहरी  परत  यहां  तक  कि  आन्तरिक  रूप  से  भी  हम
 इंधन  का  क्लोजिंग  फरते  हैं  जिसे  एक  दांब  नली  में  रखा  जाता  है  तथा  इसका  प्रयोग

 कूलित  पानी  के  साथ  भी  किया  जाता  है  तथा  इसे  एक  छलनी  बाली  परत  में  रखा  जाता

 ये  सब  सावधानियां  हमने  संयंत्रों  को  बनाते  समय  ही  बरती  हैं  ।

 थी  आनस्य  सिह  :  नरोरा  संयस्त्र  को  बनाने  का  विचार  पांच  वर्ष  पूर्व  आया था  तथा  यह
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 शीघ्र  चाल  होने  वाला  इस  अवधि  इस  प्रणाली  में  क्‍्यां  कोई  नए  सुरक्षा  उपाय  किए  गए

 हैं  अथवा  क्या  हम  पुरानी  संरचना  पर  ही  चल  रहे  हैं  ?  यह  अच्छी  बनावट  परन्तु  क्या  हमने
 इसमें  कोई  परिवर्तन  किए  हैं  ?  मैं  यही  बात  जानना  चाहता  हूं  ।

 यहां  तक  कि  एक  भी  रिएक्टर  सन्तोषजनक  ढंग  से  कार्य  नहीं  कर  रहा  है  चाहे  वह

 तारापुर  रिएक्टर  हो  या  मद्रास  वाला  रिएक्टर  हो  ।  सभी  में  कुछ  न  कुछ  समस्याएं  क्‍या  ये

 दोष  मुख्य  रूप  से  परिचालन  सम्बन्धी  कमियों  के  कारण  हैं  अथवा  इनकी  संरचना  में  ही  कोई

 कमियां  हैं  ?  चेरनोबिल  संयन्त्र  दुर्घटना  की  रिपोर्ट  में  उनका  कहना  है  कि  इसकी  बनावट  ठीक

 यह  दुर्घटना  केवल  परिचालक  की  गलती  के  कारण  हुई  थी  |  हमारे  सामने  भी  कुछ  समस्याएं
 मैं  यह  जानना  भाहता  हूं  कि  क्या  ये  कठिनाइयां  अधिकतर  परिचालन  सम्बन्धी  हैं  अथवा  वे

 बनावट  सम्बन्धी  दोषों  के  कारण  आप  इसे  दोष  रहित  बनाने  के  लिए  क्‍या  कर  रहे

 झी  के०  आर०  नाशायणमस्‌  :  जहां  तक  रिएक्टरों  की  सुरक्षा  का  सम्बन्ध  है  अभी  तक

 किसी  भी  भारतीय  रिएक्टर  में  कोई  भी  दुघंटना  नहीं  हुई  जेसा  कि  मैं  पहले  ही  कह  चुका

 हमने  इन  रिएक्टरों  की  बनावट  में  तथा  संरचना  में  कई  सुरक्षा  उपाय  शामिल  किए  हैं  जो  हम
 जानते  थे  ।

 नरौरा  संयन्त्र  के  सम्बन्ध  में  हमने  दोहरी  परत  का  प्रावधान  किया  यह  एक  नई

 विशेषता  है  जो  नरोरा  संयन्त्र  तथा  सभी  भावी  संयन्त्रों  मे ंशामिल  की  जा  रही  इसके  अलावा

 पहली  बार  भूकम्प  विरोधी  उपायों  का  प्रयोग  किया  जा  रहा  ये  संरचना  सम्बन्धी  परिवर्तन

 हमारे  अनुभवों  के  परिणामस्वरूप  किए  जा  रहे  कुछ  लोगों  को  यह  शक  है  कि  हम  जो  मूकम्प
 सम्बन्धी  उपाय  कर  रहे  हैं  वे  प्रभावी  भी  जापान  इसका  एक  उदाहरण  है  क्योंकि  पूरा
 देश  भूकम्पों  के  प्रति  संवेदनशील  है  तथा  वहां  उन्होंने  ऐसे  उपाय  किए  हैं  और  वे  बहुत  प्रभावी

 रहे  हैं  ।

 इस  संयन्त्र  की  क्रियाशीलता  के  सम्बन्ध  यहू  बात  शायद  इस  प्रश्न  के  क्षेत्र  से  कुछ

 हटकर  है  जो  सुरक्षा  के  बारे  में  है  ।  मेरे  में  कुल  मिलाकर  आर०  ए०  पी०  के
 सिवाय  अन्य  सभी  संयंत्र  ठीक  ढंग  से  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 करी  मुरलो  देवरा  :  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  ने  जवाब  दिया  है  कि  सरकार  ने  हमारे

 परमाणु  संयन्त्रों  का  सुरक्षित  संचालन  सुनिश्चित  कर  लिया  मैं  मन्त्री  जी  से  पूछना  चाहता

 हैँ  कि  एक  परमाणु  संयन्त्र  का औसत  जीवन  क्‍या  है  और  क्‍या  सरकार  ने  परमाणु  संयन्त्रों  को

 सुरक्षित  रूप  से  बन्द  करने  तथा  उनके  सुरक्षित  समापन  के  लिए  कोई  उपाय  कर  लिए  हैं  ।

 भरी  के०  भआार०  तारायणन्‌  :  मैं  एकदम  यह  नहीं  बता  सकता  कि  एक  परमाणु  रिएक्टर
 की  जीवन  अवधि  कितनी  होती

 परन्तु  मैं  माननीय  सदस्य  को  बंता  सकता  हूं  कि  जब  संयन्त्र  अनुपयोगी  हो  जाता  है  तो

 हम  इसे  बन्द  करने  की  प्रौद्योगिकीं  जानते  हैं  और  हम  इसे  बन्द  कर

 ९६
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 भो  वो०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  कर्नाटक  में  एक  परमाणु  संयन्त्र  लगाया  जा  रहा  है  ।  राज्य

 सरकार  की  भरपूर  कोशिश  के  बावजूद  जिन  सुरक्षा  उपायों  का  आप  उत्त  रदायित्व  लेते  हैं
 स्थानीय  लोगों  को  उन  पर  अब  भी  विद्वास  नहीं  लोगों  को  विधवास  दिलाने  के  लिए  आप

 क्या  क्‍या  कदम  उठाने  जा  रहे  हैं  ?  क्या  परमाणु  बिजली  घरों  के  लिए  किए  गए  सुरक्षा  उप  यों
 के  सम्बन्ध  में  जेसा  कि  कर्नाटक  के  मुख्य  मन्त्री  ने  सुकाव  दिया  था  भारत  सरकार  एक  राष्ट्रीय
 सम्मेलन  के  बारे  में  सोच  रही  है  ?

 प्रधान  मम्जोी  राजीव  भांधो  )  :  परमाणु  बिजली  घरों  के  स्थान  के  बारे  में  हमने अब
 तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 परन्तु  माननीय  सदस्य  ने  जो  कुछ  कहा  है  हमने  उसे  नोट  कर  लिया  है  और  निदिचत

 रूप  से  कर्नाटक  मे  संयन्त्र  लगाने  से  पहले  हम  उस  पर  विचार

 ]

 भो  बनवारो  साल  पुरोहित  :  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  पूछना  चाहूंगा  कि  यदि  भूकम्प
 तो  क्या  परिस्थिति  निर्माण  होगी  और  हमारे  जो  री-एक्टर्स  उनको  जो  उससे  नुकसान
 उसके  लिए  सरकार  कया  उपाय  कर  रही  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  जापान  का  हवाला  दिया  है  इन्होंने  इस  प्रएन

 लो  बनवारो  साल  पुरोहित  :  भूकम्प  कभी  भी  आ  सकता  है  और  कहीं  भी  आ  सकता  है
 तो  उस  परिस्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  सरकार  क्‍या  उपाय  कर  रही  है  ?

 अध्यक्ष  सहोदय  :  जापान  का  हवाला  देकर  बताया  है  और  आपके  प्रष्न  का  उत्तर  आया

 हुमा  है  ।

 थी  भतोश  चगसा  लिरहा  :  जैसा  आप  जानते  हैं  इस  शताब्दी  के  अन्त  तक  भारत
 में  10,000  मेगावाट  परमाणु  ऊर्जा  के  उत्पादन  का  कार्यक्रम  चेरनोबल  दुर्घटना  के  बाद
 बे  वल  भारत  में  ही  नहीं  अपितु  पूरे  संसार  के  लोगों  के  मन  में  डर  पेदा  हो  गया  मैं  मानमीय
 मन्त्री  से  जानना  चाहुंगा  कि  क्या  विशेष  रूप  से  भारतीय  लोगों  के  मन  में  इस  आशंका  से

 शताब्दी  तक  10,000  मेगावाट  के  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  में  कोई  रुकावट  होगी  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  कि  इसका  भी  उत्तर  दिया  जा  चुका  है  ।

 भी  ई०  अय्यपू  रेड्डी  :  अभी-अभी  कर्नाटक  के  माननीय  संदस्य  ने  कहा  है  कि  कर्नाटक के  लोग
 इस  परमाधभ  संयन्त्र  को  स्थापित  किए  जाने  के  विरुद्ध  जहां  तक  आंप्र  प्रदेश  का  सम्बन्ध  है
 बे  लोग  इसके  विरुद्ध  नहीं  वे  इसकी  मांग  कर  रहे  कया  प्रधान  मन्त्री  सागाजु  न  सागर  में
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 एक  परमाणु  संयन्त्र  स्थापित  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  करेंगे  ?

 थो  राजोब  गांधी  :  मामले  के  गुण-दोषों  को  देखते  हुए  निश्चित  रूप  से  हम  इन

 संयन्त्रों  की  स्थापना  के  बारे  में  विचार  करेंगे  ।  परन्तु  यहां  पर  जिस  प्रदन  को  उठाया  गया  है  वह
 सुरक्षा  का  प्रपन  है  ओर  मैं  समझता  हूं  कि  देश  में  परमाणु  ऊर्जा  संयन्त्रों  की  सुरक्षा  पर  चर्चा  की

 आवश्यकता  है  |  मैं  हस  बात  में  दो  पहलुओं  को  शामिल  करना  पहला  यह  है  कि  जब
 भी  नई  प्रौद्योगिकी  आती  है  तो  जब  तक  उस  प्रौद्योगिकी  का  हमारा  अनुभव  हंतना  हो  जाता  है
 कि  वह  प्रतिदिग  काम  आने  बाली  वस्तु  बस  जाती  है  तब  तक  उस  प्रौद्योगिकी  से  विशेष  डर  सदा
 बना  रहता  और  आने  वाली  प्रत्येक  प्रौद्योगिकी  के साथ  यह  बात  घटित  होती  परमाणु
 ऊर्जा  इसका  अपवाद  नहीं  फिर  भी  हमारे  परमाणु  ऊर्जा  संयन्त्रों  में  सुरक्षा  का  सबसे  अच्छा
 प्रबन्ध  है  ।  जेसा  कि  माननीय  मन्‍्त्री  ने  अभी  कहा  है  कि  हमारे  परमाणु  संयन्त्रों  में  कोई  दुर्घटना
 नहीं  हुई  है  ।  परन्तु  एक  क्षेत्र  मे ंहमारी  कमजोरी  है  और  मैं  चाहूंगा  कि  इस  विषय  पर  भी  यह
 सदन  वाद-बिवाद  करे  ओर  वह  यह  है  कि  यदि  कोई  दुघंटना  होती  है  तो  स्थिति  का  सामना

 करने  की  क्षमता  के  बारे  में  हमारी  क्‍या  स्थिति  इसका  अभिप्राय  क्‍या  हमारी  प्रणाली

 पर्याप्त  सुरक्षित  है  ?  मान  लीजिए  कोई  दुर्घटना  धटित  हो  जाती  है--यह  बहुत  असम्भव  है
 क्योंकि  हमारा  रिकार्ड  बहुत  अच्छा  हमारी  सतकंता  अच्छी  हमारा  दोहरा  कंटेनमेंट  है  भौर

 यह  असम्भव  है  कि  कोई  दुर्घटना  हो--तो  इसका  सामना  करने  की  हमारी  क्षमता  क्‍या  है  ?

 यदि  कोई  दुर्घटना  घटित  होती  है  तो  हमारी  क्षमता  कितनी  उसका  सामना  करने  में  हम

 कितने  सक्षम  हैं  ?  मैंने  अपने  विभागों  को  पहले  ही  इसकी  जांच  करने  एवं  उस  क्षमता  का  विकास

 करने  के  लिए  कह  दिया  वह  क्षमता  वहां  होनी  उदाहरणतया  जब  भोपाल  में

 दुर्घटना  घटित  हुई  तो  उस  विपत्ति  का  सामना  करने  की  हमारी  क्षमता  वहां  कितनी  थी  ?  इस

 लिए  मैंने  उनसे  पूछा  है  कि  यदि  ऐसा  कुछ  घटित  होता  है  तो  हमारी  क्षमता  कितनी

 पृथक  आवियासो  राज्य  को  मांग

 +  123.  भी  सत्येशा  नारायण  सिंह  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  1986  में  जमशेदपुर  में  आयोजित  आदिवासी  नेताओं

 की  एक  विचार-गोष्ठी  के  आरे  में  कोई  रिपोर्ट  मिली  है  जिसमें  एक  पृथक  आदिवासी  राज्य  की

 मांग  की  गई  है  जैसा  कि  दिनांक  20  1986  के  स्टेटसमेन  में  समाचार  भ्रकाशित

 हुआ

 यदि  तो  इस  मांग  के  सम्बन्ध  में  सरकार  के  क्‍या  विधार

 क्‍या  इस  विचार-गोष्ठी  में  दिए  गए  भाषण  अलगाववाद  को  प्रोत्साहित  करने  वाले

 और

 यदि  तो  सरकार  का  इस  सम्बत्य  में  क्या  कदम  उठाने  का  विधार  है  ?
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 ग्ह  सस्जो  बूटा  :  से  सरकार  ने  सम्बन्धित  समाचार  देखा

 बताया  जाता  है  कि  19  से  21  1986  तक  जमशेदपुर  में  हुए  सम्मेलन  एक

 संकल्प  पारित  किया  गया  है  जिसमें  भारत  संघ  के  अस्तगंत  एक  झारखण्ड  राज्य  के  सृजन  की

 मांग  की  गई  है  ।

 --+-+-  ्््

 इस  प्रकार  की  मांगें  आथिक  असन्तुलत  के  कारण  उत्पन्न  होती  सरकार  का  विचाण
 है  कि  किसी  विशेष  राज्य  या  क्षेत्र  में  इस  प्रकार  के  असन्तुलन  को  योजना  प्रक्रिया  के  माध्यम  से

 टूर  किया  जाना  चाहिए  और  अलग  राज्य  का  सृजन  समस्या  का  समाधान  नहीं  है  ।

 श्री  सत्येगा  नारायण  ब्विह  :  फारखंड  राज्य  की  मांग  तीन  दशकों  से  भी  अधिक
 समय  से  की  जा  रही  सरकार  ने  कहा  है  कि  यह  सब  आ्थिक  असन्तुलन  के  कारण  हुआ
 सरकार  योजना  तंत्र  पर  पर  निर्म॑र  रहती  है  ।

 हम  जानते  है  कि  हमारी  एक  विशेष  आदिवासी  विकास  योजना  हमारी
 आदिवासी  उपयोजनाएं  उन्हें  कार्यान्वित  किया  गया  है  परन्तु  इसके  वावजुद  भी  असन्तुलन
 बना  हुआ  लगभग  सभी  झारखंड  समर्थक  एक  मंच  पर  एकत्रित  हो  चुके  हैं  जिनमें  रांची
 विष्ववविद्यालय  के  उप-कुलपति  भी  शामिल  हैं  और  वे  फारखंड  राज्य  चाहते  हैं  अन्यथा  वे
 आंदोलन  इसे  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  का  कोई  प्रभावशाली  कदम  उठाने  का
 प्रस्ताव  यदि  हां  तो  पिछले  तीस  वर्षों  के  योजनाबद्ध  विकास  के  बावजूद  विद्यमान  असम्तुलनों
 को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  क्या  प्रभावशाली  कदम  उठाना  चाहती  है  ?

 सरदार  बूटा  सिह  :  उस  सम्मेलन  में  लिए  गए  निर्णयों  की  गम्भीरता  पर  हमने
 ध्यान  दिया  मेरा  विचार  राज्य  सरकार  के  साथ  एक  अलग  सभा  आयोजित  करने  का  है
 और  उन्हें  क्षेत्र  का  पिछड़ापन  एवं  आर्थिक  असन्तुलन  दूर  करने  के  लिए  उचित  कदम  उठाने  की

 सलाह  दी  जाएगी  ।  लोगों  में  यह  भावना  उत्पन्त  की  जाएगी  कि  उनकी  उपेक्षा  नहीं  की  जा  रही

 है  ।  इस  सम्मेलन  के  लिए  निर्णयों  से  पहले  ही  सरकार  को  सूचित  कर  दिया  गया  है  और  राज्य

 सरकार  भी  हमसे  सम्पर्क  बनाए  हुए  हम  उचित  कदम  परन्तु  उपयोजना  को  लागू
 करने  के  सम्बन्ध  में  जहां  तक  इस  सम्मेलन  के  निर्णयों  से  प्रभावित  राज्यों  का  सम्बन्ध  उड़ीसा
 को  छोड़कर  जहां  लागू  करने  में  कुछ  कमी  रह  गई  कुल  मिलाकर  स्थिति  सन्‍्तोषजनक  रही

 अन्य  राज्यों  ने  आदिवासी  उप-योजना  को  सन्‍्तोषजनक  रूप  से  कार्यान्वित  किया  कुछ
 राज्य  लक्ष्य  से  आगे  निकल  गए  हैं  जसे  मध्य  प्रदेश  जहां  उपलब्धि  136.6  प्रतिशत  रही  है  एवं
 पद्दिचम  बंगाल  जहां  उपलब्धि  256.9  प्रतिशत  रही  है  ।

 उड़ीसा  में  उपलब्धि  कुछ  कम  रही  वहां  उपलब्धि  95.4  प्रतिशत  रहो  इसलिए
 इसका  उत्तरदायित्व  सीधे  ही  उड़ीसा  सरकार  पर  है  और  हम  इस  बारे  में  उनसे  बातचीत
 करेंगे  ।

 झो  सत्येश्ा  मारायण  सिह  :  उत्तर  से  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  आदिवासी  योजनाओं  को
 प्रभावशाली  रूप  से  लागू  किया  गया  फिर  भी  असम्तुलन  बना  हुआ  क्‍या  सरकार  ने  इस
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 असन्तुलन  एवं  आदिवासियों  में  व्याप्त  घोर  असंतोष  के  कारणों  की  जांच  करने  के  बारे  में  सोचा
 जो  पश्चिमी  मध्य  प्रदेश  और  बिहार  के  21  जिलों  को  मिलाकर  एक  अलग

 राज्य  की  मांग  कर  रहे  है  ?  क्‍या  कारण  है  कि  वे  अपने  को  शोषित  व  उपेक्षित  महसूस
 क्र;रहे  उनके  मन  में  सभी  प्रकार  की  आशंकाएं  केवल  योजनाओं  पर  निर्मर  रहना  ही
 शायद  सनकी  मांगों  का  उत्तर  नहीं  इसलिए  मेरा  प्रदन  है  कि  क्या  सरकार  आन्दोलन  के

 हिंसक  बनते  से  राज्य  सरकारों  को  लिखने  के  स्थान  पर  कुछ  प्रभावशाली  कदम  उठाने  जा

 रही  है  ?

 सरदार  बूटा  सिह  :  मैं  माननीय  सदस्य  से  पूर्णतः  सहमत  हूं  ।  मौटे  तौर  पर  जिन  नेताओं

 ने  उस  सम्मेलन  में  भाग  लिया  था  उनके  सामने  ये  कारण  थे  :  बड़े  पैमाने  पर  आदिवासियों  की

 भूमि  से  साहुकारों  द्वारा  आदिवासियों  का  आम  तोर  पर  क्षेत्र
 का  अपर्याप्त  शिक्षा  का  बहुत  कम  विस्तार  और  पादरियों  द्वारा  उनका  शोषण  ।  वे

 गरीब  आदिवासियों  का  शोषण  कर  रहे  मोटे  तौर  पर  ये  कारण  है  जो  3  या  4  राज्यों  में

 फैले  आदिवासियों  की  इस  प्रकार  की  मांग  में  सहयोग  दे  रहे  इसके  अतिरिक्त  सम्मेलन  में

 जिन  आधारमूत  मुद्दों  को  नेताओं  द्वारा  मुख्य  रूप  से  उठाया  वे  ये  थे  :  वे  फ्रारखंड  के

 आविवासियों  के  लिए  अन्य  राज्यों  में  नौकरियों  में  आरक्षण  चाहते  वे  चाहते  हैं  कि  सभी  स्तरों

 पर  छझिक्षा  का  माध्यम  फारखंडी  भाषा  हो  और  रेडियो  एवं  टी०  वी०  पर  भारखंडी  कार्यक्रमों
 का  प्रसारण  किया  जाए  ।

 ये  कुछ  आधारमूत  मुद्दे  हैं  जिनके  आधार  पर  नेता  लोग  आंदोलन  बनाने  की  कोशिश  कर

 रहे  हैं  ।  स्वभाविक  रूप  से  इन  मसलों  को  राज्य  सरकार  को  निपटाना  चाहिए  और  इन  कार्यक्रमों
 को  लागू  करने  के  केन्द्र  सरकार  से  जो  मदद  चाहिए  जैसे  मूमि  से  साहूकारों  द्वारा  बड़े
 पैमाने  पर  शोषण  का  सम्बन्ध  राज्यों  एवं  केन्द्र  सरकार  द्वारा  संयुक्त  कूप  से  कदम  उठाए  जा
 सकते  हम  इस  बात  के  इच्छुक  है  कि  आन्दोलन  उम्र  होने  से  पहले  ही  इन  मुख्य  मुद्दों  को  हल
 किया  जाना

 )

 भो  शिवप्रसाद  साहू  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि

 आए  दिन  छोटा  संयाल  मध्यप्रदेश  और  उड़ीसा  के  आदिवासी  इनमें
 आज  से  नहीं  बल्कि  40  वर्षों  से  असंतोष  उठ  रहा  क्‍या  सरकारी  नौकरियां  जो  इनको
 मिलनी  वे  ठीक  ढंग  से  इनको  मिल  पा  रही  आज  विस्थापितों  को  नौकरियां  नहीं
 मिलती  उनको  छला  छाता  सरकार  की  ओर  से  करोड़ों  रुपया  बिहार  भेजा  जाता
 क्‍या  वह  पैसा  सही  ढंग  से  ख्॑  हो  रहा  है  या  बिचौलिए  उसको  ला  जाते  वहां  रेलों  की  मांग

 पूरी  नहीं  हो  रही  इन  सब  कारणों  से  वहां  पर  असंतोष  भड़क  रहा  यही  नहीं  17  तारीश्
 से  मुक्ति  मोर्चे

 की  लरफ  से  आंदोलन  शुरू  हो  रहा  है  और  उसमें  कई  दल  शामिल

 कल  के  पेपर  में  था  कि  वो  लोग  हथियार  उठाने  के  लिए  भी  तैयार  स्थिति  भयंकर  होने  जा

 रही  मैं  सरकार  से  और  खास  तौर
 से

 प्रधानमंत्री  जी
 से  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारा  जो
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 छोटा  नागपुर  का  आदिवासी  इलाका  यहां  पर  जो  गड़बड़ी  हो  रही  उसमें  कहीं  विदेशी

 हाथ  तो  नहीं  कहीं  नया  पंजाब  वनसे  तो  नहीं  जा  रहा  इसको  रोकने  के  लिए  सरकार

 क्या  उपाय  कर  रही  है  ।

 सरदार  बूटा  सिंह  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  जो  चिंता  व्यक्त  की  मैंने

 सत्येन्द्र  बाबू  जी
 से  भी  सहमति  व्यक्त  की  है  कि  हम  इसकी  गम्भीरता  को  अच्छी  तरह  से  अनुभव

 करते  है  और  राज्य  सरकार  से  सम्पर्क  बनाकर  हम  कोशिश  करेंगे  कि  बह  जो  तहरीक  जो

 लहर  यह  हिसात्मक  न  पहले  ही  हम  इन  समस्याओं  को  समाधान  कर  पाएं  ।  नेताओं  के

 साथ  बातचीत  करके  जो  उनकी  गम्भीर  समस्याएं  उनकी  और  राज्य  सरकार  ध्यान

 इसके  लिए  प्रयास  जारी  हैं  ।

 मैं  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से  भी  सहमत  हूं  कि  छोटा  नागपुर  एरिया  में  डेवलपमेंट

 का  काम  जो  हमें  रिपोर्ट  मिली  उसके  आधार  पर  जिस  ढंग  से  होना  चाहिए  वह  नहीं

 हुआ  है|  उसमें  जो  मानेटरिंग  है  वह  सेंट्रल  गवनंमेंट  की  ओर  से  शुरू  हुई  उससे  तथ्यों  का

 पता  चल  रहा  हम  कोशिश  करेंगे  कि  मानेटॉरिंग  और  स्ट्रिक्ट  की  जा

 ञ्ली  सी०  पी०  ठाक्र  :  हाल  ही  में  में  ग्रामीण  नवयुवकों  में  पर  एक
 गोष्ठी  हुई  थी  ।  कुछ  नवयुवकों  जिन्होंने  उग्रवाद  का  सहारा  लिया  था  वे  सभो  अब  इस  बात  पर

 एकमत
 थे  कि  जो  कुछ  भी  परियोजनाएं  या  सरकारी  सहायता  इन  क्षेत्रों  क ेलिए  दी

 जाती  है  चाहे  वे  बिहार  के  आदिवासी  क्षेत्रों  या  किसी  और  क्षेत्र  के  लिए  दी  जाती  है  सारी  की

 सारी  रकम  थिचौलिए  हड़प  कर  जाते  हैं  तथा  यह  धनराशि  आम  ठप
 नहीं  पहुंचती  ।

 तथा  इस  बारे  में  प्रतिवेदन  भी  वही  तंत्र  देता  है  जिसको  इसके  कार्य  निष्पादय  की  देख-रेख  करने

 के  लिए  अनुदान  दिया  जाता  अतः  आदिवासी  क्षेत्रों  में  जब  तक  सरकार  यह  देखने  की

 कोशिश  नहीं  करती  है  कि  अनुदान  की  राशि  निर्धेन  व्यक्ति  वि  तक  पहुंच  रही  है
 तब  तक  यह  समस्या  हल  नहाँ  होने  वालो  हे  ।  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कया  कदम  उठाने

 जा  रही  है
 ?  सिफ  इतना  कहने  से  कि  यह  राज्य  का  विषय  है  हम  राज्य  सरकार  से  बात

 |  चलेगा  अब  स्थिति  बहुत  ही  गम्भीर  हो  गई

 सरदार  बटा  सिह  :  जैसा  कि  मैंने  श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिंहा  के  प्रइन  का  जवाब  विस्तार

 में  दिया  है  कि  नए  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  जिस  पर  हमने  क्रियान्वयन  करना  शुरू  कर

 दिया  विशेष  प्रावधान  किए  गए  है  तथा  मैं  उनके  बारे  में  बताना  के

 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  प्रति  न्‍्याय--सरकार  को  अनुसूचित  जाति

 तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  बने  क  नूनों  एवं  संवधानिक  प्रावध  नुसार  कार्य  करना

 होगा  ।  तथा  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसूचित  जनज  ति  के  व्यक्तियों  को  भूम  आवंठित

 भूमि  आवंटन  का  क्रम  को  सुचारू  शिक्ष  र  में
 सुधार  करने  के  लिए  विशेष

 शिक्षण  कार्यक्रमों  को  सहायता  प्रदान  उनके  द्वारा  सफाई  आदि  का  काय॑  कराने  को

 समाप्त  करना  तथा  सफाई  कमंचारियों  के  पुननिवास  के  लिए  विशेष  कार्यक्रम  चालू

 विशेष  संघटक  कार्यक्रमों  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि  तथा  सही  दिशा  प्रदान  करना  अनुसूचित
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 जाति  तथा  अनुसूचित  ज॑ंनजाति  को  समाज  के  अन्य  लोगों  की  भांति  पूर्ण  समर्थन  दिए  जाने

 के  लिए  कार्यक्रमों  को  बढ़ावा  देना  तथा  विस्थापित  आदिवासियों  को  उनके  निवास  स्थानों

 पर  ये  कुछ  बातें  हैं  जो  हम  नए  20  सूत्री  कार्यत्रम  में  लागू  करना  चाहते
 ओर  जेसा  कि  मैंने  अभी-अभी  कहा  कि  इसकी  देख-रेख  का  कार्य  हम  राज्यों  पर  ही  नहीं

 छोड़ेंगे  केन्द्र  सरकार  भी  इस  पर  निगरानी  जहां  कहीं  भी  कमी  या  खामियां  नजर

 हम  देखेंगे  कि  इन  कार्यक्रमों  को  पूरी  गम्भीरतापूर्ण  सही  कदम  उठाकर  क्रियान्वित

 किया  जाए  ।

 वायु  प्रदूषण

 +124.  डा०  के०  जो०  अदियोडो  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  ॥

 क्‍या  त्रिवेन्द्रम  स्थित  भूमि  विज्ञान  अध्ययन  केन्द्र  द्वारा  वायु  प्रदूषण  का  अनुमान
 लगाने  के  लिए  कदम  उठाए  गए

 त्रिवेन्द्रम  सहित  हमारे  देश  में  वायु  प्रदूषण  का  अनुमान  लगाने  के  लिए  उपलब्ध
 आधारभूत  व्यवस्था  का  ब्यौरा  क्‍या

 वायुमण्डलीय  विज्ञान  सम्बन्धी  अबुसंधान  के  बारे  सें  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में

 उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 भारत  के  प्रमुख  नगरों  में  वायु  प्रदूषण  कम  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मनन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहमान  अंसारी  )  :  से

 एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 हां  ।

 राष्ट्रीय  पर्यावरणीय  इंजीनियरिंग  अनुसंधान  संस्थान  और  प्रद्दषण  नियंत्रण  बोर्डो

 द्वारा  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  67  परिवेशी  वायु  थ्रुणवत्ता  प्रबोधन  केन्द्रों  की  स्थापना  की  गई

 इसके  अलावा  वायु  की  गुणवत्ता  और  वायु  मंडलीय  विज्ञान  से  सम्बन्धित  विशिष्टीकृत
 अध्ययनों  के  लिए  भू-विज्ञान  त्रिवेन्द्रम  सहित  विभिन्‍न  संगठनों  में  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  ।

 भारतीय  मध्य  वायु  मंडलीय  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  वायु  मंडलीय  विज्ञानों  के  संबंध
 में  अनुसंधान  के  लिए  प्रयोग  किए  गए  हैं  जिनमें  राकेट  और  बेलून  उडाने  शामिल  हैं  ।
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 वायु  प्रदूषण  को  कम  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  :

 प्रदूषण  नियंत्रण क्षेत्र  अधिसूचित  किए  गए  ॥

 किस्म  के  क्षेत्रों  के  लिए  परिवेशी  वायु  गुणबत्ता  मानक  निर्धारित  किए

 गए

 प्रदूषण  फैलाने  वाले  उद्योगों  के  लिए  उत्सर्जन  मानक  ईजाद  किए  गए

 को  मानकों  का  अनुपालन  करने  के  लिए  निदेश  दिए  गए

 गाड़ियों  के  बहिस्रावों  के लिए  मानक  निर्धारित  किए  गए  हैं  और  राज्य
 “  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  मोटरगाड़ी  अधिनियम  के  अन्तर्गत  मानकों  को

 लागू  और

 वाले  क्षेत्रों  से  प्रदूषक  उद्योगों  को  स्थानान्तरित  करने  के  लिए  प्रोत्साहन
 दिए  जाते  हैं  ।

 डा०  के०  जो०  श्रदियोडो  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  पिछले  तीन  वर्षों  में  त्रिबेन्द्रम  में
 बायु  को  गुणवत्ता  को  जानने  के  उद्ेष्य  से  राकेट  तथा  बंलूनों  द्वारा  कितनी  उड़ाने  भरी  गयीं  ?

 को  जियाउरंहमान  झ्ंसारी  :  वास्तव  में  भारतीय  मध्य  वायु  मंडलीय  कार्यक्रम  मूल  रूप  से
 वायु  प्रदूषण  अध्ययन  के  लिए  नहीं  बनाया  गया  यह  कार्यक्रम  मध्य  वायु  मंडलीय  स्थिति  को
 जानने  के  लिए  बनाया  गया  है  तथा  इस  उद्देष्य  के  लिए  त्रिवेन्द्रम  के निकट  इ  बेटोरियल

 केट  लांच  स्टेशनਂ  से  सोवियत  में  बने  राकेट  से  नियमित  रूप  में  साप्ताहिक  उड़ाने
 भरी  जाने  का  कार्यक्रम  शुरू  किया  जा  रहा  बालासोर  से  भारतीय  राकेट  आर०
 से  साप्ताहिक  उड़ाने  भरी  जा  रही  उपयुक्त  उड़ान  लम्बी  अवधि  के  जलवायु  सम्बन्धी
 अध्ययनों  का  उच्च  वायुमंडलीय  वायु  के  अध्ययन  हेतु  भरी  जाती  है  साथ  ही  साथ  अन्य  मौसम
 सम्बन्धी  मानदण्डों  के  साथ  सम्बन्ध  बनाए  रखना  भी  है  ।  उदाहरण  के  लिए  1983  में  थंम्बा  से
 हवा  में  ओजोन  गेस  का  अध्ययन  करने  के  लिए  राकेटों  को  उड़ाया  गया  था  |  यह
 ओजोन  का  अध्ययन  करने  के  लिए  ही  किया  गया  इसका  प्रभाव  जानने  इसके  द्वारा  प्रदूषण
 होने  की  प्रतिशतता  जानने  के  लिए  किया  गया  था  ।

 श्री  हरिकोटा  से  44  राकेटों  की  उड़ाने  भरी  गयी  थीं  तथा  ग्यारह  रोहिणी
 साउडिग  राकेट  श्री  हरिकोटा  तथा  बालासोर  से  छोड़े  गए  थे  ।  दो  आर०  साउंडिग
 राकेट  एरोसोल  अध्ययन  के  लिए  अक्तूबर  1986  में  छोड़े  गए  थे  तथा  आर७  ए  00
 साउंड़िंग  राकेट  मध्य  वायुमंडल  में  आयनाइजेशन  के  अध्ययन  के  लिए  छोड़े  गए  थे  ।  अस्पूर्ण
 आंकड़े  यही  मध्य  वायुमंडलीय  स्थितियों  के  अध्ययन  के  लिए  बहुत  से  राकेट

 एवं  बेलूनों  द्वारा
 उद्भन  भरायी  गई  हैं  ।

 डा०  के०  जो०  भ्रद्ियोडी
 :

 इस  प्रदन  के  जवाब  में  राकेटों  की  उड़ान  भरने  का  जवाब
 अंप्रासंगिक  है  ?  क्‍या  मैं  एक  और  प्रएन  पूछ  सकता  हूं  ?
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 ,/  -  त्रिबेन्द्रम  तथा  क्विलोन  जिलों  में  टिटेनियम  डाइआक्साइड  से  कन्द  फसलें  नष्ट  होती  जा

 शही  ओर  यदि  आम  जनता  इसे  खाती  है  तो  हृदय  की  पेशियों  में  तन्तुशोष  पनपने  लगता

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  ?  क्‍या  इस  बारे  में  कोई  अध्ययन  किया  गया

 है  ?  मदिह्यं  तो  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 भरी  जियाउरंहमान  अंसारी  :  इस  समय  मेरे  पास  जानकारी  नहीं  है  क्योंकि  यह  कार्यक्रम

 अंतरीक्ष  मंत्रालय  के  पास  है  वे  लोग  ही  इस  कार्यक्रम  को  संचालित  कर  रहे  इसलिए  इसकी
 जानकारोी  मेरे  पास  नहीं  है  ।

 क्रो  सुरेश  करूप  :  प्रएन  क्या  है  और  जवाब  कया

 आप  वायु  प्रदूषण  से  बिल्कुल  भी  बिन्तित  नहीं  हैं  !

 हिष्हो ते  |

 भरी  भअन  लास  :  अध्यक्ष  जहां  तक  उद्योग  से  प्रदूषण  का  सवाल  है  उसके  बारे
 में  सरकार  ने  कई  मेसज  लिए  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  पिछले  अधिबेशन  मे  एक  कानून
 पास  किया  है  और  19  नवम्बर  से  हम  इसे  लागू  करने  जा  रहे  हमने  इसमें  पूरी  व्यवस्था  की

 है  कि  कोई  भी  उद्योग  हो  अगर  वह  एक  साल के  भप्रन्दर-अन्दर  बाटर  ट्रीटमेंट  प्लांट  नहीं  लगाएगा
 तो  उसको  पांच  साल  की  कंद  और  एक  हजार  हपये  अगर  वह  फिर  भी  नहीं  लगाएगा
 तो  सात  साल  को  कंद  ओर  पांच  हजार  रुपये  जुर्माने  का  प्रावधान  जहां  तक  धुएं  का  सवाल
 है  उसके  बारे  में  भी  हम  उपकरण  लगाने  जा  रहे  हैं  कि किस  तरह  से  इसका  सही  ढंग  से
 इन्तजाम  हो  सके  ताकि  बह  आम  लोगों  को  नुकसान  नहीं  पहुंचाए  ।

 ]

 ही  विजय  एम०  पाटिल  :  माननीय  अध्यक्ष  प्रन्‍न  का  भाग  त्रिवेन्द्रम  तथा
 अन्य  जगहों  पर  वाधु  प्रदूषण  को  मापने  के  लिए  बुनियादी  ढांचा  बनाए  जाने  के  बारे  में

 दिल्‍ली  तथा  बम्बई  जैसे  शहरों  में  वायुप्रदूषण  बहुत  ही  ज्यादा  है  जहां  पर  यातायात

 अधिक  है  एब्रं  वाहनों  से  घुआं  एवं  कालिख  निकलती  तथा  अन्य  शहरों  में  भी

 पैट्रोल  की  गाड़ियों  के  धुएं  में  कालिख  होती  दिल्‍ली  में  ताजीम  संयंत्रों  में  स्थिर  विद्युतिकी
 अवक्षेपण  नहीं  लगा  है  इससे  बहुत  मात्रा  में  काला  धुंआ  निकलता  है  तथा  हमारे  संसद  सदस्यों  के

 मकानों  में  भी  पंश्ों  पर  लगा  होता  मुझे  नहीं  मालूम  इस  समय  स्थिर  विद्युतिकी
 अवक्षेपण  दिल्‍ली  में  लगाए  जा  चुके  हैं  या  नहीं  ।  यह  शात  नहीं  है  कि  हवा  में  कितनी  कालिख

 धुंआ  )  मिली  हुई  है  और  यह  हमारे  नाक  तथा  आंख  में  जाती  शहरों  में  रहने
 वाले  लोगों  को  वायु  प्रदूषण  का  ज्यादा  प्रभाव  पढ़ता  प्रदन  में  पूछे  गए  इस  विषय  के  बारे  में

 आप  कया  अध्ययन  करवाने  जा  रहे  हैं  ?

 भ्रो  सक़न  लाल  :  अध्यक्ष  देश  .  में  18  ऐसे  महानगर  जहां  स्यादा  मात्रा  में

 .  Ad
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 प्रदूषण  इसमें  फैक्टरियां  भी  शामिल  घरेलू  गन्‍दा  पानी  भी  शामिल

 शामिल  है  और  व्हौकल  अर्थात्‌  जितने  ट्रक  श्लते  बसें  चलती

 सभी  शामिल  इनमें  से  हमने  9  शहरों  को  अभी  चुना  है  और  हम  कोशिश  करेंगे  कि  इस

 बीमारी  को  किसी  तरह  से  कम  किया  आप  जानते  हैं  कि  यह  समस्या  एक  मिनट  में  हल

 होने  वाली  नहीं  इसमें  कुछ  समय  लगेगा  परन्तु  सरकार  भरसक  कोशिश  कर  रही  है  कि  इस

 समस्या  को  जल्दी  से  जल्दी  हूल  किया  जाए  ।

 ]

 भरी  ए०  चाहसे  :  यदि  आप  मंत्री  जी  द्वारा  दिए  गए  उत्तर  को  देखें  तो  इसमें  कहा  गया

 है  कि  वायु  की  भ्रुणवत्ता  ओर  वायु  मंडलीय  विज्ञान  से  सम्बन्धित  विशिष्टीकृत  अध्ययनों  के  लिए

 मू-विज्ञान  त्रिवेन्द्रम  सहित  विभिन्‍न  संगठनों  में  सुविधाएं  उपलब्ध  त्रिवेन्द्रम  में  ट्रेवेनकोर
 टिटेनियम  उत्पाद  का  एकमात्र  उद्योग  फिर  भी  इससे  शहर  में  काफी  खतरा  पंदा  हो  गया

 है  इससे  वायु  एवं  समुद्र  प्रदूषण  बहुत  अधिक  मात्रा  में  हुआ  है  ।  सारा  वातावरण  कोहरे  सल्फ्यूरिक
 एसिड  से  प्रदूषित  हो  रहा  है  तथा  सल्फ्यूरिक  एसिड  अपृशिष्ट  समुद्र  के  पानी  में  मिल  रहा  है
 जिससे  कई  किलोमीटर  तक  इसका  पानी  प्रदूषित  हो  थरुका  पारम्परिक  नाविकों  को  बहुत
 मेहनत  करनी  पड़  रही  है  क्‍योंकि  मछलियां  इस  पानी  में  जीवित  नहीं  रह  सकती  तथा  उनकी
 समाप्ति  हो  रही  है  |  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  क्या  टी०  टी०  पी०  परियोजना

 से  हो  रहे  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  प्रभावी  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 ही  जियाउ  रहमान  अंसारी  :  अंतिम  प्रदन  का  जवाब  जी  हां  |  जहां  तक  इस  केन्द्र  का
 सम्बन्ध  यह्‌  भारतीय  मध्य  वायु  मंडलीय  कार्यक्रम  के  तहत  बनाया  गया  यह  आस-पास

 )  के  स्तरों  को  मापने  के  उद्देश्य  से  नहीं  बनाया  गया  परन्तु  हाइड्रोजल  सासद्ता
 के  परिमेशी  स्तरों  को  मापने  से  प्रकृति  प्रदूषण  के  प्रभाव  एवं  मानव-निर्मित  प्रदूषण  प्रभाव  के
 बारे  में  जानकारी  मिलेगी  ।  यह  केन्द्र  अंतरिक्ष  मंत्रालय  के  तहत  तथा  जो  अध्ययन  मे  कर

 रहे  हैं  इससे  निद्िचत  रूप  में  ही  वातावरण  में  परिमेशी  स्तरों  को  जानने  में  मदद  हमें
 इसका  सचमुच  में  उपयोग  करना  चाहिए  ।

 क्रो  ए०  चास्से  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  क्‍या  प्रदूषण  नियंत्रण  के  लिए  कोई  कदम  उठाए
 जायेंगे  ?

 भो  लियाउरंहमान  अंसारो  :  मैंने  विशेष  रूप  से  यह  कहा  है  कि  सभी  प्रकार  के  प्रदूषण
 से  निपटने  के  लिए  निद्दिचत  रूप  से  ही  कदम  उठाए  यही  कारण  है  कि  हमने  गत  सन्न  में
 हर  प्रकार  के  चाहे  वायु  जल  प्रदूषण  अथवा  पर्यावरण  प्रदूषण  से  निपठमे  के
 लिए  पर्यावरण  संरक्षण  बिभेयक  प्रस्तुत  किया

 राजस्थान  में  जभयारण्यों  ओर  राष्ट्रीय  भकू  उच्चान  का  विकास

 +125.  भी  बृढ्धि  लगा  खेल  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मल्जी  यंह  बताने  को  कृपा  करेंगे
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 कि  राजस्थान  राज्य  में  सरिस्का  भ्रौर  रणथम्भौर  अभयारण्यों  तथा  जैसलमेर  राष्ट्रीय  मरू  उद्यान
 के  अग्नतर  विकास  सम्बन्धी  योजनाओं  की  मुख्य-मुख्य बातें  क्या  हैं  ?

 पर्यावरण  भौर  बम  मंत्री  भजन  :  एक  वितरण  सभा  पटल  पर  रखा
 जाता

 विधरण

 सरिस्का  एवं  रणथम्भौर  क्रमशः  ब्ष  1978-79  एवं  1973-74  में  व्याप्त  आरक्षी
 क्षेत्र  बनाए  गये  ।  यह  दोनों  क्षेत्र  केन्द्र  पोषित  योजना  टाइगरਂ  के

 अस्तगंत  सहायता  प्राप्त  कर  रहे  सरिस्का  एवं  रणथम्भोर  को  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में

 23.86  लाख  रुपये  एवं  19.06  लाख  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध  करायी  गयी  ।

 इन  दोनों  क्षेत्रों  के  प्रबंध  एवं  विकास  के  लिए  पतातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  44.89  एवं
 47.67  लाख  रुपयों  का  प्राविधान  किया  गया  टाइगरਂ  योजना  के  अन्तगंत  आने

 वाले  बन  क्षेत्रों  में  किए  जाने  वाले  विकास  कार्यों  में  वन्‍्यजीवों  एवं  वनस्पत्ति  का  संरक्षण  :  सड़कों

 एवं  बेतार  की  संचार  जल  प्राकृतवास  (  का

 चरान  एवं  अवेध  शिकार  से  बशानिक  ढंग  से  प्रबन्ध  के लिए  आवद्यक  तथ्यों  एवं

 आंकड़ों  का  संकलन  करने  जंसे  कार्य  उल्लेखनीय  हैं  ।

 महस्थल  क्षेत्र  की  विशिष्ट  एवं  दुलेंभ  वनस्पति  एवं  वन्यजीवों  की  प्रजातियों  एवं  उनके

 प्राकृततवास  के  संरक्षण  के  अगस्त  1980  जेसलमेर  एवं  बाडमेर  जिलों

 के  3162  वर्ग  कि०  मी०  क्षेत्र  को  वन्य  जीव  विहार  के  रूप  में  आरक्षित  क्षेत्र  धोषित  किया

 इस  क्षेत्र  को  मरुस्थल  राष्ट्रीय  उद्यान  बनाने  के  प्रस्ताव  की  घोषणा  मई  1981  में  प्रकाशित  की

 जा  चुकी  इस  आरक्षत  क्षेत्र  में  पालतू  पशुओं  के  चराने  की  उपयुक्त  प्रजातियों  का

 वुक्षा  वन्य  जीवों  के  लिए  पेयजल  की  सुविधा  का  अवेध  शिकार  की  रोकथाम

 जैसे  विकास  कार्य  किए  जा  रहे  मरुस्थल  राष्ट्रीय  उद्यान  विकास  के  लिए  राजस्थान

 सरकार  ने  पर्यावरण  एवं  बन  मंत्रालय  से  वित्तीय  सहायता  की  अभी  तक  कोई  मांग  नहीं
 की

 झो  बद्धि  चरा  जेन  :  अध्यक्ष  जेसलमेर  और  बाड़मेर  राष्ट्रीय  मरु  उद्यान  वर्ष

 1981  में  आरक्षित  घोषित  किए  गए  तब  हमें  आशा  बंधी  थी  कि  वहां  पाए  जाने  वाले

 वन्य-जीवों  जेसे  फ्लोरा  आदि  का  प्रिजर्वेशन  होगा  परन्तु  मैं  उस

 क्षेत्र  मे ंदेख  कर  आया  वहां  प्रगति  बहुत  ही  धीमी  पालतू  पशुओं  को  चराने  के  लिए
 फैम्सिग  के  जरिए  रोकथाम  के  जो  प्रबंध  किए  गए  वे  प्रभावशाली  नहीं  हैं  तथा  हिरन  तथा

 गोडाबन  के  भुण्ड  वहां  एकत्रित  नहीं  किए  गए  मैं  यह  जातना  चाहता  हूं  कि  इस  उद्यान
 को  विकसित  करने  के  लिए  अब  तक  क्या-क्या  कदम  गए  हैं  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में

 क्या-क्या  कार्यक्रम  है  ओर  केन्द्र  सरकार  इस  कार्य  में  किस  प्रकार  से  कितनी-कितनी  मदद  करने

 भरा  रही  यह  जानकारी  दें  /

 .
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 भी  भजन  लाल  :  अध्यक्ष  1970  तक  बाघ  यानी  टाइगर  के  शिकार  पेर  कीई

 रोक  नहीं  1970  के  बाद  में  रोक  1972  में  कानून  बना  ओर  उसको  लाशू  किया

 इस  योजना  के  तहत  पूरे  देश  में  हमने  15  क्षेत्र  निर्धारित  किए  हैं  जिनमें  3  राजस्थान

 जहां  तक  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  पर  पंसे  खर्च  करने  का  सवाल  है--हमने
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  10  करोड़  60  लाख  रुपया  इसके  उत्थान  के  लिए  रखा  है  ताकि

 आधुनिक  तरीके  से  शानदार  अम्यारणष्य  बन  सके  ।  इस  प्रकार  से  हमने  प्रोग्राम  बनाया

 शो  बवल  किशोर  शर्मा  :  कया  जेसलमेर  के  लिए  10  करोड़  रुपये  दे  रहे  हैं  ?

 शो  भजन  लाल  :  यह  रकम  जो  मैंने  बताई  यह  पूरे  देश  के  लिए  आप
 जेसलमेर  के  बारे  में  जानना  चाहते  तो  मैं  उसके  बारे  में  बताए  देता  अध्यक्ष

 जसलमेर  में  198  2-83  में  6  लाख  50  1983-84  में  6  लाख  84  1984-85

 में  6  लाख  50  हजार  और  1985-86  में  8  लाख  87  हजार  देने  जा  रहे  हैं  ।

 हसके  रख-रखाव  के  जहां  परमानेंट  बिल्डिंग  बनेगी  या  कोई  ऐसी  योजना  जिसके

 अन्तगंत  स्टेट  गवर्नमेंट  पक्का  स्ट्रक्चर  उसके  लिए  सौ  फीसदी  खर्चा  भारत  सरकोर

 वहन  करेगी  ।

 भरी  बढ्धि  चना  जन  :  श्रष्यक्ष  यह  बात  तो  मंत्री  महोदय  के  लिखित  उत्तरं  को

 पढ़ने  से  भी  स्पष्ट  हो  रही  है  कि  इस  कार्य  के  लिए  विगत  वर्षों  में  जो  रुपया  रखा  गया  यह

 अपर्याप्त  है  और  एरिया  3162  किलो  मीटर  ले  लिया  गया  इस  प्रकार  से  कंसे  इन  क्षेत्रों

 का  विकास  हो  सकता  है  ?  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  सरकार  क्‍या  योजना  बना  रही  है  और  किस

 प्रकार  की  सेंस-परसेंट  मदद  दे  रही  वह  बताएं  और  रणथम्भोर  के  अम्यारण्य  में  अभी

 सवाईमाधोपुर  के  कलेक्टर  के  आदेश  से  पशु-पालक  घुस  गए  और  पौधे  और  खास  नष्ट  कर

 दिए  तो  इसके  बारे  में  केन्द्र  सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाया  है  ?

 झो  भजन  लाल  :  अध्यक्ष  यह  बात  ठीक  है  कि  राजस्थान  में  पिछले  तीन-चार

 साल  से  कहत  पड़  रहा  है  जिसके  कारण  कहीं  भी  हरियांली  नजर  नहीं  आती  इसलिए  वहां
 पर  कुछ  लोगों  ने  कलेक्टर  से  दरख्वास्त  की  कि  गांव  वालों  को  पशु  चराने  की  इजाजत  दी  जाए
 क्योंकि  घास  न  होने  के  कारण  उनके  पशु  मूख  से  मर  रहे  कलेक्टर  ने  कुछ  रिजवं  क्षेत्र

 जहां  कोई  भी  दाखिल  नहीं  हो  सकता  उसको  एक  क्षेत्र  बाहर  और  होता  है  जिम्ममें

 पशु  चराने  की  अनुमति  दी  जा  सकती  उसमें  पशु  चराने  की  अनुमति  कलेक्टर  ने  दे  लेकिन

 उन्हें  इस  हालत  में  अनुमति  नहीं  देनी  चाहिए  भी  क्‍योंकि  वहां  पर  बहुत  से  पशु-पालन  अपने

 पशुओं  को  लेकर  घुस  गए  ओर  वहां  पर  लगभग  100  पेड़  काट  दिए  गए  ओर  बहुत  नुकप्वात

 पहुंचाने  को  कोशिश  उसके  बाद  हमारे  अधिकारियों  ने  कलेक्टर  से  दरर्ृ्वास्त  की  कि  इससे

 बहुत  नुकसान  हो  गया  इसलिए  पशुओं  को  चराने  की  अनुमति  न  दी  लेकिन  जब  जहां
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 गण a
 के  कलेक्टर  इस  बात  पर  राजी  नहीं  तो  यहां  से  हमने  चीफ  मिनिस्टर  राजस्थान  को  और
 राजस्थान  गवनेमेंट  को  तो  राजस्थान  गवर्नमेंट  ने  कलेक्टर  को  आदेश  दिए  कि  आप  अपने
 आदेश  वापस  ले  कलेक्टर  ने  अपने  आदेश  वापस  ले  लिए  जिसके  कारण  वहां  कुछ
 फरूगड़ा  भी  हुआ  और  मार-पिटाई  भी  वहां  के  कलेक्टर  को  पशु  चराने  की  इजाजत  नहीं
 देनी  चाहिए  लेकिन  उन्होंने  इसलिए  उनका  वहां  से  तबादला  कर  दिया  भारत

 सरकार  ने  उनको  लिखा  है  कि  इसकी  हन्कवायरी  करके  पूरी  रिपोर्ट  हमें  भेजें  कि  इसमें  कितना

 नुकसान  हुआ  है  और  किसका  फाल्ट  था  ।

 क्री  रामसहु  यादव  :  अध्यक्ष  सरिस्का  टाहगर  प्रोजेक्ट  मेरे  लोक  सभा  क्षेत्र  में  है
 ओऔर  इस  टाइगर  क्षेत्र  को  सातवें  प्लान  में  सेंट्रल  एसिस्टेंस  ने केवल  44  लाख  89  हजार  रुपया

 दिया  इसका  तात्पयं  यह  है  कि  एक  वर्ष  में  केवल  9  लाख  रुपये  इस  बहुत  बड़े  टाइगर  क्षेत्र

 को  मिलेंगे  ।  दो  वर्ष  से  वर्षा  न  होने  के  कारण  वहां  पर  पानी  नहीं  है  और  न  घास  ही  पैदा  हुई
 इसलिए  मंत्री  महोदय  ने  जवाब  में  जो  यह  कहा  है  कि  वाटर  कंजरवेशन  और  हैविटेट

 हम्प्रवमेंट  के  लिए  रुपया  दे  रहे  हैं  तो  इसके  लिए  यह  राशि  बहुत  अपर्याप्त  है  ।

 कया  मंत्री  महोदय  वहां  की  विशेष  परिस्थिति  को  देखते  हुए  और  राष्ट्र  के  सबसे  बड़े  क्षेत्र

 में  बने  टाइगर  प्रोजेक्ट  को  देखते  हुए  इसके  लिए  और  अतिरिक्त  राशि  देने  की  कृपा  करेंगे  जिससे

 यहां  की  वाइल्ड  लाइफ  को  पीने  का  पानी  मिल  सके  और  उनके  लिए  धास  आदि  की  व्यवस्था
 भी  हो  सके  ?

 क्रो  भजन  लाल  :  माननीय  सदस्य  ने  सवाल  बड़ा  अच्छा  किया  है  लेकिन  मुश्किल  एक
 भ्राती  है  कि  राजस्थान  गवनंमेंट  ने  अभी  तक  भारत  सरकार  से  एक  पंसा  भी  नहीं  मांगा

 अध्यक्ष  महोवय  :  नहीं  मांगा  है  ?

 झो  भजन  लाल  :  नहीं  मांगा  अगर  मांगेंगे  तो  हम  देने  के  लिए  तंयार

 ध  अध्यक्ष  महोदय  :  रामसिंह  आप  राजस्थान  सरकार  को  कहिए  कि  लिखकर

 मांगने  में  कसर  रखते  हैं  तो  काम  नहीं  चलेगा  ।

 जुकफा  रसिह  जी  आप  बोलिए  कि  आप  सरकार  को  जगायेंगे  कि  नहीं  ?

 भो  जुकारसिह  :  अध्यक्ष  राजस्थान  में  सरिस्का  ओर  रणथम्भोर  की  तरह  हो
 दरा  गेम  सँक्चुरी  भी  बहुत  इम्पार्टन्ट  क्‍या  यह  सही  है  कि  वहां  कोटा  डिस्ट्रिक्ट  के  बाहर
 के  मवेशी  चराने  वाले  लोग  आकर  बस  गए  हैं  और  उनको  सैक्‍्चुरी  के  बाहर  निकालने  के  लिए

 कोई  प्रबस्ण  नहीं  किया  गया  है  ?  सरकार  हस  सम्बन्ध  में  क्या  सोच  रही  है  ?

 अध्यक्ष  भहोदय  :  भजन  लाल  एक  राय  आई  रे  हाउस  की  राय  है  कि  मैं  कह

 जूँकि आप  पैसा  दे  दो  । तो  आप  दे  दो  ।
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 श्री  भजन  लाल  :  अध्यक्ष  आपका  हुक्म  होगा  तो
 दे

 लेकिन  राजस्थान

 सरकार  को  कहिए  कि  वह  लिखकर  भेजे  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  कहने  से  दे  दो  ।

 को  भश्नल  लांस  :  यह  अपना  प्रोजेक्ट  बतायें  तो सही  कि  किसके  लिए  ऋझहिए  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  अपनेਂ  लिए  थोड़े  ही  ले  रहे  हैं  ।

 क्री  भज्नन  लाल  :  वह  लिखकर  तो  भेजें  ।

 -  अनुवाथ  ]

 को  जुफारसिह  :  क्या  यह  सच  है  कि  कोटा  की  दरा  गेम  सेक्‍्चुरी  उतनी

 ही  पुरानी  और  उतनी  ही  महत्वपूर्ण  है  जितनी  कि  सारिस्का  ओर  राजथम्भोर  गेम  सेंक्चुरी  हैं
 और  इस  क्षेत्र  को  सक्चुरी  क्षेत्र  घोषित  किए  जाने  के  बाद  क्‍या  कोटा  से  बाहर  रहने  वलि  चरवाहों
 अग्रे  यहां  आकर  हस  संक्‍्च्री  में  बसने  कौ  अनुमति  दे  दी  गई  है  ?  इस  क्षेत्र  को  खाली  कराने  के

 लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ?  ई

 [

 झो  भलन  लाल  :  अध्यक्ष  सरकार  ने  हमेशा  भरसक  प्रयास  किए  जहां  तक
 श्णथभ्भोर  का  तालल्‍्लुक  है  पंसे  देने  मैं  आपके  द्वारा  इस  सदन  को  बताना  चाहता  हूं  कि
 1981-82  2  में  4  रुपये  दिए  198283  में  5  लाख  50  1983-84  में  1  सक्स
 56  1984-85  में  4  लाख  ओर  1985-86  में  7  लाख  70  हजार  रुपये  दिए

 भो  खक्का  रसिह  :  मेरा  प्रदन  दूसरा

 झो  भजन  खाल  :  आपने  रणथम्भौर  के  बारे  में  पूछा  उसका  मैंने  जवाब  दिया
 जहां  तक  पशु  दूसरी  जगह  से  आ  जाते  इजाजत  देने  का  सवाल  तो  जो  कायदे-कानून  से
 इजाजत  दी  जाती  वह  देते  यह  नहीं  कि  उस  इलाके  के  साथ  कोई  भेदभाव  हो  और  दूसरे
 इलाके  के  साथ  कोई  ज्ष्यादती  ऐसी  बात  नहीं  है  ।

 |

 परती  भूसि  का  विकास

 *128.
 भो

 पी०  एस०  सईद  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  वन  मन्‍्त्री  यह  कताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  देश  में  परती  भूमि  के
 विकास  के  लिख  कोई  नया  तरीका  अज्सक्ते

 का  विभार
 ।
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 शुष्क  भूमि  में  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  कार्यक्रम  तैयार  किये  गए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 ]

 पर्यावरण  ओर  बन  भस्त्रो  भजन  :

 हां  ।  हु

 (et)  उपर्युक्त  तथा  से  सम्बन्धित  विवरण  तथा  2  सभा  पटल  पर  रखे

 हैं  ।)

 ॥॒

 -  राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  बोर्ड  द्वारा  तैयार  की  गई  तथा  राज्य/केन्द्र  शासित  प्रदेशों

 द्वारा  कार्यात्वयन  के  लिए  स्वीकार  की  गई  कार्मकारी  योजना  के  मुख्य  तत्व  निम्नलिक्षित  हैं  :

 (1)  परतों  भूसि  का  अभिनिर्षारण  :

 प्रत्येक  राज्य/संध  राज्य  क्षेत्र  की  सरकार  से  अपमे  क्षेत्र  में  परती  भूमि  के  अभिनिर्धारण

 का  अनुरोध  किया  गया  है  और  चाहे  वन  राजस्ब/सामान्य  भूमि  या  अवनत  कृषि

 भूमि  हो  ।

 (2)  जनता  को

 इसको  निम्नलिखित  उपायों  से  सुनिश्चित  किया  जायगा  :

 विकेलिल  मसंरियां  :  जनता  की  नरसेरियां  अर्थात्‌  स्कूलों

 युवा  स्केश्छिक  एजेंसियों  दृत्यादि  को  पौधों  की  बढ़ी  हुई  मांग  को  पूरा  करने
 के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाएगा  ।

 कार्म  वानिको  :  किसानों  को  उनकी  सीमांत  भूमि  और  देती  की  मेढ़  पर  वृक्षों
 की  फामिंग  करने  के  लए  प्रोत्साहित  किया  जाएगा  ।  पोधों  के  वितरण  हेतु  एक
 विवेकशील  नीति  तैयार  की  जानी  चाहिए  ।

 बुक्ष  उभ्ाने  वालों  की  सहकारी  सम्चित्ति  :  पोधों  को  लगाने  और  वितरण  में  तथा

 बक्ष  लगाने  के  लिए  वृक्ष  उगाने  वालों  क्री  सहकारी  समितियों  को  संगठित  किया

 जाना  चाहिए  ।

 स्वेकिछुक  संगढम  हु  ब्यापक  भाषार  वाले  महिला  य्रुवा  दलों  को
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 (3)

 (4)

 (5)

 (6)

 (7)

 नसरी  उगाने  और  पेड़  लगाने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया

 (2)  पेड़ों  के  पट्डे  :  नहरों  इत्यादि  की  भूमि  पट्टियों  और  अम्य  निम्नीकृत
 भूमि  को  ग्रामीण  निर्धनों  को  इस  जमीन  पर  उनके  द्वारा  लगाए  गए  वृक्षों

 पर

 भोगाधिकार  दे  दिया  जाना  चाहिए  ।

 मोडल  एजेंसी  :

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  सरकारों  से  विभिन्न  अधिकारियों  तथा  अम्यों  द्वारा

 क्रियान्वित  किए  जा  रहे  कार्यक्रमों  को  अमल  में  लाने  के  लिए  एक  समेकित  नीति  को

 सुनिदिचत  करने  हेतु  एक  एकल  नोडल  एजेंसी  के  अभिनिर्धारण  के  लिए  अनुरोध  किया

 गया  न

 बीज  :

 राज्य  शासित  क्षेत्र  सरकारों  से  किसानों  को  व्यापारिक  आधार  पर  धास  और

 फलीदार  बीजों  के  उत्पादन  एवं  आपूर्ति  हेतु  विद्यमान  राज्य  बीज  निगमों  के  क्रियाकलाप

 की  भूमिका  में  विस्तार  करने  का  अनुरोध  किया  गया  +छ

 भूमि  को  पट्टे  पर  देना  :

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  सरकारों  को  ग्रामीण  निर्घनों  को  वनरोपण  हेतु  वन  तथा  गेर-बन
 परती  भूमि  पट्ट  पर  देने  के  लिए  मागंदर्शी  सिद्धान्त  तेयार  करने  का  अनुरोध  किया
 गया

 बन  आधारित  उच्योगों  को  :

 उनके  द्वारा  अप्रेक्षित  कच्चे  माल  के  उत्पादन  हेतु  परती  भूमि  पर  वनरोपण  के  लिए
 प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिए  |  ग्रामीण  निर्धेनों  को  रोजगार  प्रदान  करने  के  साथ-साथ
 उन्हें  लाभप्रद  आधार  पर  वृक्ष  उगाने  योग्य  बनाने  की  दृष्टि  से  परती  भूमि  पर  वृक्ष
 आवरण  उगाने  के  लिए  उद्योगों  को  उत्साहित  भी  किया  जाना  चाहिए  ।  राज्य  सरकारों

 इस  विषय  में  उद्योगों  को  परती  भूमि  को  पट्टे  पर  दिए  जाने  के  मार्गदर्शी
 सिद्धान्त  त॑यार  करने  का  अनुरोध  किया  गया

 शहरी  इंधन  को  लकड़ी  ओर  हरित  पदहिदयां  :

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  से  यह  सुनिद्रितत  करने  का  अनुरोध  किया  गया  है  कि  शहरी
 इंघन  की  लकड़ी  ओर  चारे  की  आवष्पकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  इंधन  की  लकड़ी
 ओर  चारे  के  पोधों  की  हरित  पट्टियों  कस्बों  और  शहरों  में  लगाई  जाए  ।

 निम्तोकृत बन  क्षेत्र  :

 राज्यों  निम्नीकृत  वन-मरूमि  का  पता  लगाने  और  इंधन  की  लककंड़ो  और  चारे  की
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 .  प्रजातियों  से  पुनः  बनरोपण  करने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 (9)  बन  विकास  निगम

 बन  विकास  निगमों  को  इंघन  की  लकड़ी  और  चारे  के  पौधे  लगाने  के  लिए  सरकारों  से
 के  परती  भूमि  पट्टे  पर  लेनी

 (10)  सरकारी  विभाग  :

 सरकारी  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  और  अन्य  निकाय/संस्थानों  जिनके  पास
 प्ति  अप्रयुक्त  भूमि  ऐसी  भूमि  को  वृक्षारोपण  के  अन्तगंत  लाना  चाहिए  ।

 (11)  भसाध्यम  एवं  संचार  :

 जनता  में  जागरूकता  लाने  के  लिए  लोक  कला  और  संस्कृति  के  परम्परागत
 टेलिविजन  और  श्रब्य-दृद्य  माध्यमों  के  द्वारा  व्यापक  प्रचार  अभियान  चलाया

 जाना

 (12)  प्रथोधन  एवं  सुल्यांकन  :

 राज्य/संघ  राज्य
 सरकारों

 को
 का

 येक्रम  के  गुणात्मक  क्रियान्वयन  को  सुनिद्दिचत  करने  के
 लिए  उपयुक्त  प्रबोधन  और  मूल्यांकन  तन्त्र  विकसित  करना

 शुष्कभूमि  कृषि  के  विकास  के  लिए  1986-87  से  1989-90  तक  एक  नयी  केन्द्रीय

 प्रवतंक  स्कीम  आधारित  क्रषि  के  लिए  राष्ट्रीय  जल  सम्भर  विकास  कार्यक्रमਂ  को  स्वीकृति
 दी  गई  इससे  उद्देश्य  एवं  प्रयास  निम्नलिखित  होंगे

 (1)  फसलों  की  पेदावार  के  लिए  जल  सम्भर  आधारों  पर  म॒दा  और“आद्रता  का  संरक्षण री  पे  ||  र

 (2)  वर्षा  आधारित  कृषि  से  प्राप्त  सफल  को  स्थिर  रखना  और  बढ़ाना  तथा  लंटरनेट  भूमि
 उपयोग  पद्धतियों  के  समुचित  उपयोग  द्वारा  चारा  और  इंधन  के  स्रोतों  को

 (3)  इन  उद्देश्यों  की  हेतु  बिभिन्‍न  स्थितियों  में  उचित  मृदा  और  आद्रता  संरक्षण  तरीकों
 के  लिए  प्रौद्योगिकियों  का  विकास  और  प्रचार-प्रसार

 कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन  देश  मे  असंचित  क्ृृष्य  भूमि  में  होगा  जो  अधिकांश  500  मि०
 मि०  से  1125  मि०  मि०  की  वर्षा

 का
 क्षेत्र  होगा  और  1125  मि०  मि०  से  अधिक  भी  जहां

 कृषि  पंदावार  महत्वपूर्ण  रूप  से  बढ़ायी  जा  सकती  है  तथा  वेज्ञानिक  वर्षा  आधारित  कृषि  के  लिए
 विंकसित  प्रौद्योगिकी  के  प्रचार-प्रसार  द्वारा  स्थिर  की  जा  सकती  कार्यक्रम  16  राज्यों  में

 हि
 हर

 ।
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 प्रारम्भ  किया  जुगगा  जिसमें  असम  तथा  15  अन्य  राज्य  सम्मिलित  है  जहां  जल  संरक्षण-कटाई
 .  प्रौद्योगिकी  तथा  प्रायोगिक  परियोजनाएं  प्रचालन  में  सातवीं  योजना  के  दौरान  कायेंक्रम  में

 अन्तिम  रूप  से  16  राज्यों  के  99  जिलों  में  लगभग  9.28  लाख  हैक्टयर  भूमि  शामिल  है॥
 कार्यक्रम  के  अंग  इस  प्रकार

 कार्यक्रम के  फसल  पद्धतियों  के  शुष्क  भूमि  उद्यान  भारे  को  पंदाबार  तथा
 वानिकी  के  लिए  भूमि  ओर  आद्रता  प्रवन्ध  ।

 (2)  आकस्मिक  बीज  भण्डार  और  पोष  की  आपूर्ति  तथा-घास  बीज/सर्पण  ।

 (3)  प्रशिक्षण  :
 ह्

 (i)  राज्य  में  कर्मचारियों  ओर  किसानों  के  लिए  सीभित  अवधि के  प्रशिक्षण
 क्षेत्रीय  दौरों  का  आयोजन

 (४)  क्षेत्रीय/राष्ट्रीय  स्तर  पर  प्रशिक्षण  अध्ययन  वौरीं  इत्यादि
 का  आयोजन  ।  ्

 (4)  अनुकूली  अनुसंघान  कार्यकलाप  :

 छोटे  भौर  सीमावर्ती  किसानों  के  ल्लेतों  में  अनुकूली  परीक्षणों  का  आयोजन  ।

 (5)  सुधरे  हुए  ओजार  ओर  उपस्कर  :

 (i)  सर्वेक्षण  उपस्करों  को  खरीदना  ।

 (ii)  लेत  में  परीक्षण  हेतु  नए  डिजाइन  किए  गए  हस्त  धालित  और  जुताई-अंभे
 आदर्श  औजारों  का  समुचित  मात्रा  में  निर्माण  ।

 (6)  प्रशिक्षण  के  लिए  वैज्ञानिक  क्षेत्रीय  सांधनों
 जिसमें  वीडियो  कंसेट  भी  प्म्मिलित  का  निर्माण  ।

 योजना  के  शेष  चार  वर्षों  में  कार्यक्रम  पर  239,00  करोड़  रुपए  का  खर्चा  आएगा
 जिसमें  केन्द्र  का  अंशदान  120.00  करोड़  रुपए  तथा  राज्य  सरकारों  का  119  00  करोड़  रुपए

 3  1986  को  इस  स्कीम  की  प्रशासनिक  एवं  वित्तीय  स्वीकृति  राज्य  सरकारों  के
 संप्रेषित  कर  दी  गई

 वास्तविक  कार्यक्रम  (  9.28  लाख  हैक्टेयर  )  जल  सम्भर  परियोजनाओं  के
 शवों  गोजना  के  दौरान  प्र  स्म्भ  किए  जाएंगे  ।  अवुत्तार ह

 भी
 बो०

 सईद  :  अध्यक्ष  जैसा  कि  फरकका  बैरेज  के  साथ  लगी  ट्ुए  बेस्ट-सेई
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 और  सितब  दियारा  जो  कि  उत्तर  प्रदेश  एवं  बिहार  सीमा  पर  वहां  गंगा  के  कटाव  से  हुए
 दियारों  की  जमीन  पर  बड़े  लेंड  लाडर्स  के  द्वारा  कब्जा  किया  जा  रहा  सरकार  का  उस  पर
 कोई  काब  नहीं  ऐसी  हालत  में  सरकार  वेस्ट-लेड  को  लंड-लेस  फार्मंस  और  अन्य  आर्गेनाइज्ड
 एग्रीकल्चरल  सेबसे  में  बांटने  के  लिए  क्‍या  कोई  कदम  उठा  रही  है  और  ऐसी  जमीनों  को

 प्रोडक्टिव  बनाने  के  लिए  क्‍या  कोई  कानून  बना  रही  है  ?

 करी  मजन  लाल  :  अध्यक्ष  जहां  तक  सैंड-लैस  लेबर  को  जमीन  देने  का  सवाल

 वेस्ट-लेंड  उनको  एलाट  करने  का  सवाल  नहीं  उठाता  अगर  कोई  उस  जमीन  पर  पेड़
 लगाना  चाहता  है  तो  वह  जमीन  पटूटे  के  हिसाब  से  दे  देते  हैं  ताकि  गरोब  आदमी  पेड़  लगा  ले

 ओर  पेड़  का  भी  मालिक  वह  गरीब  आदमी  ही  कक्‍न  इस्रके  द्वारा  सरकार  के  पटटे  के  पेसे

 सरकार  को  ही  मिल  जाते  हैं  ।  दूसरा  जो  इन्होंने  कहा  कि  बहुत  से  बड़े  जमींदार  उस  जमीन  पर

 नाजायज  कगठ्जा  कर  लेते  ऐसी  कोई  बात  इन्होंने  पहले  सरकार  के  नोष्टिसः  में  नहीं  लायी  है  ।

 आज  हमसे  इन्होंने  यह  बात  कही  है  तो  हम  इसकी  तह  में  चाहे  वह  कितना  भी  बढ़ा

 क्षादमी  क्‍यों  न  किसी  को  भी  जस  जमीन  पर  नाजायज  कब्जा  नहीं  करने  देंगे  ।

 ही  पो०  एश०  सईद  :  क्‍या  इस  प्रकार  की  वेस्ट-लेंड  पर  सरकार  द्वारा  कोई  उद्योग

 लगाने  की  योजना  जैसा  कि  वेस्ट-लेंड  पर  बिहार  में  नागपुर  और  बंगाल  में  हल्दिया
 में  उद्योग  लगाये  जा  रहे  हैं  ।

 ह

 भी  भलन  लाल  :  अध्यक्ष  जहां  तक  वेस्ट-लेंड  में  उद्योग  लगाने  का  सवाल
 किसी  भी  सरकारी  संस्था  को  वहां  उच्चोग  लगाने  के  लिए  जमीन  नहीं  मिली  अगर  किसी  केस

 में  बहुत  जरूरी  हो  और  सरकार  की  वह  जगह  हो  तो  हम  दे  देते  लेकिन  इस  वेस्ट-लेड  में  दो

 बातें  यह  होती  हैं  कि  वह  सरकार  की  भी  जमीन  होती  है  और  प्राइवेट  लोगों  की  भी  जमीन  होती
 प्राइवेट  लोगों  की  जमीन  हम  किसी  को  दे  नहीं  सकते  ।  अगर  मजबूरी  में  कोई  जमीन  नहीं

 मिखे  और  उद्योग  लगाने  का  प्रोग्राम  हो  तो  सम्बन्धित  स्टेट  गवनंमेंट  वह  जमीन  एक्वायर  करके
 दे  देती  हमारा  यह  भी  प्रयास  है  कि  वेस्ट-लेंड  को  ठीक  किया  इसमें  पेड़  लगाए  जाएं
 ताकि  वायुमंडल  का  प्रदूषण  ठीक  हो  सके  ।

 डा०  चनाशेलर  ज़िपाठी  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं
 कि  सम्पूर्ण  देश  में  कितना  वेस्ट-लेंड  है  ?  क्या  इसका  कोई  सर्वे  कराया  गया  वेस्ट-लैंड
 को  प्राडक्टिव  बनाने  के  लिए  सरकार  के  पास  तमाम  योजनाग्रें  बेकिन  तमाम  डेवलपमेंट  सकी में
 इसलिए  एग्जीक्यूट  नहीं  हो  पाती  क्‍योंकि  हमें  जमीन  नहीं  मिल  पाती  कया  सरक्रार
 प्राथमिकता  के  तौर  पर  वेस्ट-लेंड  में  डेवलपमेंटल  एकक्‍्टीवीटिज  शुरू  करेगी  ?  क्‍या  भविष्य  में  ऐसा
 कौर  कदम  उठाने  जा  रही  है  ?  यवि  हां  तो  कब  तक  ?

 झो  भजन  लाल  :  अध्यक्ष  सारे  मुल्क  का  रकबा  तकरीबन  33  करोड़  हैक्टर
 भांकड़ों  में  यह  दर्शाया  गया  है  कि  तकरीबन  साढ़े  17  करोड़  हैक्टर  रकवा  बेस्ट-लेंड  के  नीचे

 23
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 आता  हमने  इसके  लिए  प्रोग्राम  भी  बताये  और  सर्वे  भी  किया  कि  कौन  सी  जगह  में  पेड़
 लगाये  जा  सकते  कौन  सी  जगह  फलदार  पौधे  और  जलाने  की  लकड़ी  लगायी  जा  सकती
 है  ?  जहां  कहीं  भी  और  किसी  भी  किस्म के  इलाके  में  हवा  पानी  का  जो  हिसाब  उसके
 मुताबिक  जो  कुछ  भी  किया  जा  करने  की  कोशिश

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 |

 प्रदूषण  के  खतरे  सम्बन्धी  विधोषश  इल

 *126.  श्री  बी०  एस०  विजयराधवन  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  उद्योगों  से  उत्पन्न  प्रदूषण  के  खतरे  तथा  साथ  ही  खतरनाक  वस्तुओं  का

 इस्तेमाल  करने  वाले  औद्योगिक  यूनिटों  में  विद्यमान  सुरक्षा  व्यवस्था  का  अध्ययन  करने  के  लिए
 किसी  विशेषज्ञ  दल  का  गठन  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया

 ह  पर्यावरण  और  बन  मन्‍्त्रो  भजन  :  ओर  चुनिन्दा  रसायन  और
 पेट्रो-रसायन  इकाइयों  में  सुरक्षा  उपायों  के  सम्बन्ध  में  दिशा-निर्देश  ओर  सिफारिशें  देने  के लिए
 विशेषज्ञ  पनलों  के  माध्यम  से  सर्वेक्षण  आयोजित  किए  गए  खतरनाक  पदार्थों का  व्यवसाय
 करने  वाली  ओऔद्योगिक  इकाइयों  में  सुरक्षा  के  लिए  उपायों  की  सिफारिश  करने  के  लिए  अनेक
 राज्यों  में  विशेषज्ञ  दल  भी  गठित  किए  गए  हैं  ।

 भारत  ओर  अमरोका  द्वारा  संयुक्त  अनुसंभान

 +]27,  भ्रो  जो०  एस०  वसवराज  ]
 »:  क्‍या  प्रधान  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा

 झो  एच०  एन०  नम्ले  गोडा |  ।
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  के  विषयों  में  भारत  ओर  अमरीका

 वारां  संयुक्त  अनुसंधान  के  नये  कोत्रों  का  चयन  कर  लिया  है
 ब  ह

 भारत  अपरीका  संयुक्त  अनुसंधान  के  लिए  चुने  गये  नये  क्षेत्रों  का  ब्थोरा
 का

 क्या  इस  सम्बस्ध  में  कोई  समभौता  हुआ  और

 24



 कअाययया  न
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 वदि  तो  इन  परियोजनाओं  का  कार्याश्वयन  कब  ओरम्भ  किए  जाने  की

 सम्भावना  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  सम्ज्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  तथा  महासागर  विकास  परमाणु
 इलेक्ट्रालिकी  ओर  अस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  भस्ती  के०  आर०  :  से

 (a)  विज्ञाम  और  प्रौद्योगिको  पर  भारत-अमरीकी  उपायोग  की  वाशिमटन  डी०  सी०  में
 22-24  1986  को  हुई  आठवीं  बेठक  में  जिसमें  विभिन्न  विषयों  में  जो  प्रेगति  हुई  और
 पर  जो  बल  दिया  गया  उसकी  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती  विज्ञान  और  के

 निम्नलिखित  क्षेत्रों  में सहयोग  बढ़ाने  का  निर्णय  किया  गया

 (1)  भौतिक  और  सामग्री

 (2)  वायुमंडलीय  और  समुद्र

 (3)

 (4)  पर्यावरण  और  परिस्थिति

 (5)  सूचना  विज्ञान  और

 (6)  स्वास्थ्य  चिकित्सा  और  जीवन  विज्ञान  ।

 इस  बात  पर  भी  सहमति  व्यक्त  की  गयी  कि  विज्ञान  को  लोकप्रिय  बनाले  के  अधिक
 सहायता  दी  जानी  चाहिए  ।  दो  दिवसीय  बंठक  के  अन्त  अब  तक  जो  दृष्टिकोण  अपनाया  गया
 तथा  जो  भविष्य  में  अपनाया  जाना  है  उसके  प्रति  पूर्ण  सहमति  व्यक्त  की  गई  ।

 चौथे  उपग्रह  आर०  ए०  का  छोड़ा  जाता

 *129.  भरो  चिस्तामलि  जगा

 9»  :  क्या  प्रधान  सरत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 झी  अमरासह  राठवा  |

 )  क्‍या  सोवियत  संघ  में  किसी  स्थान  से  भारत  के  चोथे  उपग्रह  आर०

 एਂ  को  छोड़ने  का  निर्णय  लिया  गया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  किये  गए  समझोते  की  मुख्य  बातें  क्‍या

 इस  कार्य  में
 अब

 तक  कितनी  श्रगति  हुई  है  और  उपग्रह  अनुमानतः  किसी  तारीख
 तक  छोड़ा  जाएगा  तथा  यह  कितनी  अवधि  तक  कार्य  और

 अन्तरिक्ष  में  मौजूद  भारत  के  वर्गमान  उपग्रह  की  स्थिति  क्‍या  है  ?

 बिज्ञान  तथा  श्रोक्चोगिसो  मस्त्ालय  में  राज्य  संत्री  और  महाधागर  परमाण्‌
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 खिलित  उत्तर  12  1986
 चल्‍अजक्तम---न+  ---  ————_—_—  राणा  राणा

 इलक्ट्रातिको  तथा  अस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  स्त्री  के०  आर०  :

 भारतीय  सूदूर  संवेदन  उपग्रह  आर०  को  सोवियत  संघ  में  किसी  स्थान
 से  सोवियत  प्रमोचक  राकेट  द्वारा  कक्षा  में  छोड़ा  जाएगा  ।

 है

 व्यावसायिक  करार  में  विस्तृत  रूप  में  उपग्रह-राकेट  सम्बन्धी  यांत्रिकीय  और

 विद्युतीय  प्रमोचन  के  दौरान  उपग्रह  द्वारा  वहन  की  जाने  वाली  काम्पनिक  और

 ध्वनिकी  पर्यावरण  प्रमोचन  से  पूर्व  कॉस्मोड़ोम  पर  प्रचालनकार्य  तथा

 यह  निर्धारित  करने  की  प्रक्रिया  कि  क्‍या  उपग्रह  उपयुक्त  कक्षा  में  स्थापित  हो  गया  है  और

 उपग्रह  के  प्रमोचन  के  बाद  प्रारम्भिक  चरण  के  प्रचालनों  से  सम्बन्धित  बातें  शामिल  हैं  ।

 अल्तरिक्षयान  के  उड़ान  मांडल  का  संविरचन  ओर  जांच  की  जा  रही  इसे

 1987  के  उत्तरार्थ  में  छोड़ा  जाएगा  ।  उपग्रह  की  कालावधि  लगभग  तीन  वर्ष

 इस  समय  भारत  का  कोई  भी  सुदूर  संवेदन  उपग्रह  कक्षा  में  नहीं  है  ।

 विक्रम  साराभाई  असम्तरिक्ष  केश  का  स्थानाम्तरण

 *130.  झो  हो  बशोर  :  क्या  प्रधान  मश्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  विक्रम  साराभाई  अन्तरिक्ष  केन्द्र  को  त्रिवेन्द्रम  से  स्थानांतरित  करने

 के  बारे  में  विचार  कर  रही

 कया  विक्रम  साराभाई  अस्तरिक्ष  केन्द्र  के  एक  भाग  को  त्रिवेन्द्रम  से  अम्यत्र
 स्थानांतरित  किया  जा  चुका  और

 यदि  तो  इसका  स्थानांतरण  किये  जाने  के  कारण  क्‍या  हैं  ?

 बिज्ञान  तथा  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  और  महासागर  परमाण
 इलक्ट्रानिकोी  तथा  अस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्‍्त्रो  के०  आर०  :  भर

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इलक्ट्रॉलिक  एककों  को  लाइसेंसों  को  मंज्रो

 #131.  करी  राधाकांत  डिगाल  :  क्‍या  प्रधान  ससत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इलंक्ट्रानिक  सामान  का  उत्पादन  करने  के  लिए  कितने  इलेक्ट्रांनिक  एककों  को
 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  लाइसेंस  दिये  गये

 उनमें  से  कितने  एककों  ने  वाणिज्यिक  रूप  से  उत्पादन  प्रारम्भ  कर  दिया
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 क्या  घिभिन्‍न  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  स्थापित  किए  गए  अनेक  इलेक्ट्रांनिक

 एकक  हस  वर्ष  सितम्बर  तक  अपना  उत्पादन  शुरू  करने  में  असफल  रहे

 यदि  तो  ऐसे  एककों  के  बारे  में  ब्यौरा  क्या  और

 (5)  इन  एककों  द्वारा  अब  तक  उत्पादन  शुरू  करने  के  कारण  क्या  हैं  ?

 विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिको  मंज्रालय  में  राज्य  संज्री  तथा  सहासागर  विक्षास  पर  साथु  ऊर्जा

 इलेक्ट्रामिको  ओर  अस्तरिक्ष  विभाषों  में  राज्य  मग्त्रो  के०  आर०  :  (१)  वर्ष

 1983,  1984  तथा  1985  के  दौरान  जारी  किए  गए  औद्योगिक  लाइसेंसों  की  संख्या  क्रमशः
 88,  103  तथा  116

 वर्ष  1983,  1984  तथा  1985  के  दोरान  जिन  इकाइयों  को  लाइसेंस  जारी

 किए  गए  आज  की  स्थिति  के  उनमें  से  63,  58  तथा  52  इकाइयों  ने
 वाणिज्यिक  स्तर  पर  उत्पादन  करना  आरम्भ  कर  दिया

 अधिकांश  इलेक्ट्रानिकी  इकाइयों  ने  इस  वर्ष  के  सितम्बर  के  महीने  तक
 उत्पादन  करना  शुरू  नहीं  किया

 वर्ष  1983  के  दौरान  जारी  किए  गए  आशय-पत्रों  में  से  25  इकाइयों  1984
 में  जारी  किए  गए  आशय-पत्रों  में  से  44  इकाइयों  तथा  1985  में  जारी  किए  गए  आशय-पत्रों
 में  स े64  इकाइयों  ने  आज  की  स्थिति  के  अनुसार  उत्पादन  करना  शुरू  नहीं  किया

 (2)  सामान्य  रूप  से  मूल  संरचनात्मक  सुविधाओों  की  व्यवस्था  न  कित्तीय

 अड़चनों  तथा  बाजार  भावों  में  उतार-घढ़ाव  आदि  के  कारण  ही  अधिकांश  मामलों  के  क्रियास्वयन

 में  विलम्ब  हुआ

 पाकिस्तान  भर  बंगलादेश  से  भाये  धुसबेठिए

 + 132.  भी  लगस्ताथ  पहमायक  ]
 9  :  क्या  धह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भो  त्रिलोबन  तह  तुर  |

 क्या  सरकार  ने  इस  आशय  के  समाचार  देखे  हैं  कि  पिछले  एक  दशक  के  दौरान

 एक  करोड़  से  भो  अधिक  मुसलमान  धघुसपंठिए  पाकिस्तान  और  बंगलादेश  की  सीमा  पार  करके
 भारत  में  आ  गए

 (®)  क्या  यह  सभ  है  कि  लगभग  50  लाख  आप्रवासी  जिनका  1981  की  अनगशणना  में
 इल्लेख  नहीं  पदिचम  बंगाल  की  सीमा  के  साथ  96  नई  कालोनियों  में  बस  गए  और

 यदि  तो  पश्चिम  जम्मू  और  पंजाब  तथा
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 गुजरात  में  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  पर  बड़े  पैमाने  पर  घुसपेठ  को  सस्ती  से  रोकके  के  लिए  कोन  से

 उपाय  किये  गए  हैं  अथवा  किए  जाएंगे  ?

 गृह  सम्जी  घटा  :  ऐसे  कोई  समाचार  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं
 ॥ए  परन्तु  सरकार  को  भारत  में  आ  रहे  घुसपेठियों  की  जानकारी  है  ।

 पद्चमी  बंगाल  सरकार  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 भारत-पाकिस्तान  तथा  भारत-बंगलादेश  सीमाओं  पर  सुरक्षा  बल  लगातार
 बरत  रहे  सीमा  सुरक्षा  बल  को  5  वर्षीय  कार्यक्रम  में  सुदृढ़  करने  क ेउपाय  भी  किए *

 गये हैं विदेशों गजमास्य व्यक्तियों के साथ भारत में ओर विदेशों में हिस्दो में बातलिाप करने के निवेश भ्रो सी० जंगा रेड्डी » : क्‍या घृह मन्‍्त्री यह बतामे को कृपा करेंगे कि : डा० ए० के० पटेल | क्या विदेशों में भारत की उचित छवि प्रस्तुत करने के लिए मंत्रियों ओर मंत्रीस्तर के शिष्टमण्डलों को विदेशों में विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के साथ हिन्दी में बाल्ञल्ाप्र करने के निदेश दिए गए क्‍या संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारतीय प्रतिनिधियों को भी संयुक्त राष्ट्र संष में इन्हीं कारणों से हिन्दी का प्रयोग करने के निदेश दिए गए और कया विदेशी व्यक्तियों के साथ भारत में वार्तालाप किए जाने के सम्बन्ध में भी निदेश लाग्‌ होते हैं ? गृह मरत्रो बूटा से जी श्रीमन्‌ । एक परिपत्र सभी मिशनों को भेजा गया था जिसमें अमुरोध किया गया कि वे विदेशों में यात्रा करने वाले भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों को अपने समकक्ष विदेशी प्रतिनिधियों के साथ विचार-बिमर्श के दौरान जहां तक व्यवहारिक और उचित हिन्दी में बातचीत करने की सलाह दे/आ ग्रह करे विदेश मन्त्रालय द्वारा दुभाषिया सुविधाएं उपलब्ध कारवाई की ये विशिष्ट ब्यक्तियों की भारत यात्रा के समय भी जहां तक व्यवहारिक और उचित लाग गू ये दिशा निर्देश केवल सलाह के रूप में दिए गए हैं । प्रदूषण नियंत्रण अधिनियसों को कठोर अनाने का प्रस्ताव +]34. थी प्रो० पेचालथा : क्‍या पर्यावरण ओर बन सम्त्री यह बताने की कृपा क्या आन प्रदेश ने केख्द्रीय सरकार से प्रदूषण निमंत्रण अधिनियमों में संशोधन 38.
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 करने  और  इस  कानून  का  उल्लंघन  करने  वालों  के  लिए  इसे  और  अधिक  कठोर  बनाने  का  अनुरोध

 किया  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मर्जी  मजन  :

 आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  जल  निवारण  और

 1974  तथा  वायु  निवारण  और  1981  में  संशोधनों  के  बारे  में

 कुछ  सुझाव  दिए  आनन्‍्ध्र  प्रदेश  के  सुकावों  सहित  सभी  सुझावों  के  आधार  पर  पिछले  कुछ
 महीनों  में  हत  अधिनियमों  में  संशोधन  के  लिए  पर्याप्त  कार्य  शुरू  किया  गया  अब  इन  प्रस्तावों
 को  सभी  राज्य  सरकारों  को  उनकी  टिप्पणियों  के  लिए  भेजा  गया  है  ।

 पूर्बोलर  क्षेत्र  मे ंबिकास  पोलनायें

 *135.  श्री  बलबन्त  सिह  रामूबालिया
 :  क्या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्रो  तेजासि]ह  वर्दो  है

 क्‍या  सरकार ने  पूर्वत्तिर  क्षेत्र  में  विकास  १रियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  एक

 समयबैद्ध  कार्यक्रम  तेयार  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  ?

 गृह  मल्त्रो  बूटा  :  तथा  जी  24-6-1986  को

 त्तर-पूर्वी  क्षेत्र  क ेआधथिक  त्रिकास  के  लिए  हुई  मंत्रियों
 की

 समिति  की  बंठक  में  लिए  गए  निर्णय

 के  अनुसरण  में  मन्त्रियों  की  उक्त  समिति  की  सेबा  और  सहायता  के  लिए  कार्यालय  स्तरीय

 समिति  ने  उत्तर-पूर्व  में  कुछ  मुरुष  केन्द्रीय  क्षेत्र  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  एक

 सारिणी  तयार  की  योजनाओं  की  स्थूल  रूप  रेखाएं  पर  रखे  गए  विवरण  में  दी

 गई

 विवरण

 मुख्य  केन्द्रीय  क्षेत्र  योजनाओं  की  स्थूल  रूपरेखाएं  जिनके  लिए  उत्तरपूर्वी  क्षेत्र  के  आधथिक
 विकास  के  लिए  मन्त्रियों  की  समिति  की  सेवा  और  सहायता  के  लिए  कार्यालय

 स्तर  की  समिति  द्वारा  एक  समय-सारिणी  तेयार  की  गई
 ——  ५... न्‍  नमन

 ऋ०  सं०  योजना  का  नाम  लक्ष्य
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 1.  बालीपाड़ा  भालुकपोंग  मीठरगेज  रेलबे  लाईन  1989  तक

 (35.46  किलोमीटर  का  निर्माण
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 2.  धर्मनगर  कुमारधाट  मीटरगेज  रेलवे  लाईन

 (33  का  निर्माण

 «सिलचर  जीरीबाम  गेज  रेलवे

 (49.16  किलोमीटर  )  का  निर्माण

 .  लालबाजार  मैरबी  मीटर  गेज  रेलवे  लाईन
 48.15  किलोमीटर

 12  1986
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 23  किलोमीटर  से
 वेछरताल तक  1986
 में  पूरी  हो  गई  पेछरताल
 से  कुमारघाट  तक

 1988  तक  पूरी  की  जानी  है  ।

 दिसम्बर  1990  तक  पूरी
 की  जानी

 1990  तक  पूरी  की  जानी

 का

 .  तैजपुर  के  निकट  ब्रह्मपुत्र  नदी  पर  सड़क  पुल  1987  तक  पूरा  किया
 का  निर्माण  जाना

 6.  राष्ट्रीय  )  1990  तक  पूरा  किया  जाना

 का  निर्माण

 7.  राष्ट्रीय  1991  तक  पूरा  किया  जाना
 का  निर्माण

 8.  जीरीबाम  से  कुमारधाट  तक  बरास्ता  एजवल  1987  तक  पूरा
 की  ट्रांसमीशन  लाइन  को  पूरा  करना  ।  किया  जाना

 9.  सिमेंट  तथा  स्टील  के  स्टाक  के  लिए  रागियां  में
 रेलबे  साइडिग्स  का  निर्माण  ।

 1987-88  के  दौरान  पूरा
 किया  जाना

 +----

 सिभिलिपाल  बाघ  परियोअना

 *136.  भ्रो  हरिहर  सोरन
 | >  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मन्त्री  यह  बताने  की थी  अतादि  चरण  दास  ||

 गे

 क्षपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  सिमिलिपाल  भाघ  परियोजना  के  क्रियाकलाप  क्या

 क्या  परियोजना  अधिकारियों  ने  सिमिलिपाल  बन  के  बाधों  के  बारै  में  कोई

 30
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 .  अनुसंधान  कार्य  किए

 सिमिलिपाल  बाघ  परियोजना  के  अन्तर्गत  अन्य  क्‍या  काये  किए  जा  रहे  और

 सिमिलिपाल  राष्ट्रीय  प्राणी  उच्चान  के  विकास  और  संरक्षण  हेतु  कितनी  धनराशि

 मन्जर  की  गई  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मम्जो  भजम  :  और  सिमिलिपाल  बाघ

 अम्यारण्य  के  विभिन्‍न  कार्यों  में  वनस्पति  एवं  उनके  प्राकृतवास  का

 गमन  एवं  संचार  साधनों  जंसे  सड़कों  एवं  बेतार  संचार  प्रणाली  का  जल  संरक्षण

 चरार  एवं  अवेध  शिकार  की  वैज्ञानिक  ढंग  से  प्रबन्ध  के  लिए  आवधयक  तथ्यों  एवं

 आंकड़ों  का  संकलन  जंसे  कार्य  भाते

 हां  ।

 सिमिलिपाल  बाघ  अम्यारण्य  के  विकास  कार्यों  के  लिए  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में

 41.83  लाख  रुपये  का  केन्द्रीय  अनुदान  उपलब्ध  कराया  1985-86  और  1986-87  के

 दौरान  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  9.93  और  11.40  लाख  रुपए  विमुक्त  किए

 बिललो  में  सारे  गए  छापों  के  दोरान  विदेशी  राष्ट्रिकों  को  गिरफ्तारो

 *137*  भो  राभाभय  प्रसाद  सिह

 भो  इसाजोत  गुप्त

 क्‍या  29  1986  को  न्यू  फ्रेंड्स  कालोनो  और  दयानम्द  कालोनी  में  मारे

 गए  छापों  के  पश्चात  दक्षिण  जिला  पुलिस  के  विशेष  स्टाफ  द्वारा  एक  विशेष  राष्ट्रिक  से

 अस्तर्राष्ट्रीय  बाजार  मूल्य  के  अनुसार  9:6  करोड़  रुपये  की  सफेद  हीरोइन  और  60  लाख  रुपये

 मूल्य  की  17.6  किलो  ग्राम  चरस  पकड़ी  गई

 }

 :  क्‍या  शुह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  की  गई  जांच  पड़ताल  का  ब्यौरा  कया

 क्या  पिछले  पांच  वर्षों  के  दोरान  एक  राष्ट्र  विशेष  के  अनेक  राष्ट्रिक  नशीली

 दवाओं  का  विदेशी  मुद्रा  घोटाला  आदि  के  एक  ही  तरह  के  आरोपों  में  गिरफ्तार  किए

 गए  और

 यदि  तो  वर्ष  1980  ले  अब  तक  गिरफ्तार  किए  गए  विदेशी  राष्ट्रिकों  के नाम

 क्या  उनके  विरुद्ध  किस  तरह  के  मामले  दर्ज  किए  गए  हैं  और  इन  मा  पलों  की  वर्तमान  स्थिति

 क्‍या

 गृह  संभ्रो  बूढा  :  तथा  जी  श्रीमान
 ।  न्यू  फ्रैंडस

 31
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 नई  दिल्‍ली  के  निवासी  एक  अफगान  राष्ट्रिक  से  10  1986  को  91  किलोग्राम  हिरोइन
 तथा  176  किलोग्राम  चरस  बरामद  की  गयी  ।  पूछताछ  करने  पर  दयानन्द  कालोनी  के  निबासी
 एक  अन्य  अफगान  राष्ट्रिक  के  कब्जे  से  5  किलोप्राम  हिरोइन  और  बरामद  की  इन  दो
 मामलों  में  बरामद  की  गई  हिरोइन  तथा  चरस  का  अनुमानित  मूल्य  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में

 लगभग  9.6  करोड़  रुपए  तथा  60  लाख  रुपए

 दिल्‍ली  पुलिस  नशीली  दवाओं  के  व्यापार  के  आरोपों  पर  तथा  उत्पाद  -

 शस्त्र  अधिनियम  और  भारतीय  दण्ड  संहिता  के  अन्तर्गत  अनेक  अफगान  राष्ट्रिकों  को
 गिरफ्तार  किया  दिल्‍ली  पुलिस  द्वारा  उनमें  से  किसी  को  विदेशी  मुद्रा  के  घोटाले  के
 लिए  गिरफ्तार  नहीं  किया  गया

 अपेक्षित  सूचना  सदन  के  पटल  पर  रल्ले  गए  विवरण  में  दी  प्रिस्पालय  में

 रखा  गयो  ।  देलिए  संश्या  एल०  टो०  3204]

 उड़ीसा  सरकार  ह्वारा  सोया  जाति  के  लोगों  का  पुनर्वास

 *138.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  है
 /  :  कया  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 भो  आनन्द  प्रसाद  सेहो  |

 )  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  को  लोधा  जाति  के  लोगों  के  पुनर्वास  के  सम्बन्ध  में  उड़ीसा
 सरकार  से  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 कया  लोधा  जाति  के  लोगों  के  पुनर्वास  के  लिए  उठाए  गए  कवम  निष्फल  रहे

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  लोधा  जाति  के  लोगों  के  पुनर्वास  के  सम्बन्ध  में  कोई  मार्ग
 निर्देश  जारी  किए  हैं  और  इस  कार्य  में  अपना  सहयोग  प्रदान  किया  है  ?

 कल्याण  मम्जालय  को  राज्य  भरत्रो  राजेसा  कुमारी  धालपेयो  )  :  राज्य
 सरकार  मे  उड़ीसा  में  प्राचीन  जनजाति  के  रूप  में  अभिज्ञात  लोधा  जाति  के  लोगों  के  विकास  और
 पुनर्वास  के  लिए  1985-86  में  एक  माइक्रोप्रोजेक्ट  की  स्थापना  की  सूचना  दी

 परियोजना  पर  अमल  किया  जा  रहा  है  ।

 राज्य  सरकार  को  सलाह  दी  गई  थी  कि  वह  लोधा  जाति  के  लोगों  सहित  प्राचीन
 जमजाति  समुदायों  की  सामाजिक  आधिक  तथा  छ्ैक्षिक  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  विशेष
 उपाय  उड़ीसा  में  12  प्राचोन  जनजाति  समुदायों  के  विकास  के  लिए  विशेष  केन्द्रीय 4
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 रिएक्टर  को  चालू  करता

 *139.  भरी  मुरलो  देवरा  :  क्‍या  प्रधान  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ध्रुव  रिएक्टर  के  तब  तक  चालू  किए  जाने  की  सम्भावना  और

 कया  इसमें  बिलम्ब  होने  से  चिकित्सा  सम्बन्धी  जरूरतों  के  लिए  आइसोटोप  की

 उपलब्धता  पर  कोई  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिको  मस्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  महासागर  परमाभ्‌
 अम्तरिक्ष  ओर  इलेक्ट्रानिको  विभागों  में  राज्य  मम्त्री  के०  आर०  :

 को  1985  में  चालू  किया  गया  इसकी  सभी  प्रणालियां  काम  कर  रही  इस

 रिएक्टर  को  30-10-1986  को  फिर  से  चालू  किया  गया  था  और  इसमें  अतिरिक्त  इंघन-छड़ें

 भरने  के  बाद  इसके  विद्युत-स्तर  को  बढ़ाते  हुए  अधिकतम  सीमा  तक  ले  जाया

 भारत  में  काम  में  लाए  जाने  वाले  रेडियो  आइसोटोप  रिएक्टर  में  तंयार

 किए  जाते  यह  रिएक्टर  पूरी  तरह  से  काम  करता  रहा  अतः  चिकित्सा  के  क्षेत्र  में

 रेडियोआइसोटोपों  की  उलब्धता  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।  ५

 तालचेर  भारो  जल  संयंत्रों  में  दुघंटनाएं

 *140.  प्रो०  रामकृष्ण  मोरे  :  कया  प्रधान  भनन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तालचेर  भारी  जल  संयंत्र  में  वर्ष  1972  से  अब  तक  कितनी  दुषंटनाएं  हुई  हैं  तथा  े
 प्रत्येक  दुर्घटना  में  कितनी  हानि

 ॥॒

 इनके  फलस्वरूप  संयंत्र  को  चालू  करने  में  कितना  बिलम्ब  हुआ  और  भूल

 अनुमानित  लागत  की  तुलना  में  इसकी  लागत  में  कितनी  वृद्धि  होने  का  अनुमान

 क्‍या  तालचेर  भारी  जल  संयंत्र  में  29  1986  को  हुई  दुर्घटना  के  कारणों

 की  जांच  करने  के  लिए  नए  सिरें  से  जांच  की  गई  और

 यदि  तो  इस  जांच  के  क्‍या  परिणाम  रहे  तथा  इस  पर  क्‍या  कार्यवाही  की

 गई  ?

 विशान  तथा  प्रोद्योगिको  सरत्रालय  में  राज्य  मरत्री  तथा  सहासागर  परमाणु
 अग्तरिक्ष  ओर  इलेक्ट्रामिको  बिभागों  में  राप्य  सग्त्ो  के०  भार०  :  तथा

 29  1986  को  एक  विस्फोट  हुआ  जिसके  बाद  आग  लग  गई  तथा  1

 1985  को  हाइड्रोजन  के  आग  पकड़ने  की  एक  छोटी  सी  घटना  हुई  ।  इन  ब्टनाओं  के

 स्वरूप  लगभग  40  लाखा  रुपए  की  हानि  हुई  घूंकि  ये  दोनो  ही  घटनाएं  संयंत्र  के  चालू  होने

 ता

 +
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 के  बाद  हुई  इसलिए  संयंत्र  के  चालू  होने  में  इन  घटनाओं  के  कारण  कोई  बिलम्ब  नहीं

 हुआ

 तथा  1986  में  गठित  की  गई  एक  जांच  समिति  ने  दुर्घटना  के  कारणों

 का  पता  लगाया  है  और  29  1986  को  हुई  घटना  जैसी  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  रोकने
 के  उपाय  भी  सुमाए  संयन्त्र  का  समुचित  नवीकरण  किया  जा  चुका  है  और  वह  चालू  किए
 जाने  की  स्थिनि  में  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  स्वीकृति  अभी  प्राप्त  तहीं  हुई  है  तथा  उबंरक  संयन्ञ
 से  निवेश-सामग्री  भी  अभी  प्राप्त  होनी

 पूर्थी  बंगाल  के  शरणा्ियों  का  पुत्र्यास

 1258.  भी  पोयूष  तिशकी  :  क्या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पद्चिम  बंगाल  सरकार  ने  शरणाधियों  के  पुनर्वास  के  लिए  750  करोड़  रुपये

 की  अतिरिक्त  मांग  की

 यदि  तो  क्‍या  यह  मांग  स्वीकार  कर  ली  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 गृह  ससजालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  चिस्तामणि  :  से  एंक  विवरण

 संलग्न  है|
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 जाल  में  भारो  जल  संयंत्र

 1259.  श्रोमतो  जयम्तो  पटलायक  :  क्या  प्रधान  भनत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  केमिकल्स  एण्ड  फटिलाइजसे  द्वारा  परमाणु  ऊर्जा  आयोग  की  ओर
 से  थाल  में  स्थापित  भारी  जल  संयन्त्र  ने  उत्पादन  शुरू  कर  दिया

 (@)  यदि  तो  कब  से  और  उस  संयन्त्र  से  भारी  जल  का  कितना  वार्षिक  उत्पाव्त

 हाने  की  आशा  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञाम  तथा  प्रोच्चोगिको  मरत्रालय  में  रात्य  मर्जी  तथा  भहासागर  परमाणु

 अस्तरिक्ष  ओर  इलेक्ट्रालिको  विभागों  में  राज्य  सग्भो  के०  आर०

 हां  ।

 तथा  संयन्त्र  को  चालू  करने  की  प्रक्रिया  के  संयन्त्र  की  दो  धाराओं
 में  से एक  धारा  से  भारी  पानी  का  परीक्षण  के  तौर  पर  उत्पादन  समृद्ध  ड्यूटीरियम  को  जलाकर

 28  1986  को  शुरू  किया  गया  उत्पादन  विभिन्त  चरणों-में  बढ़ेगा  प्नि  प्ससै

 लगभग  दो  वर्ष  में  110  मीटरिक  टन  भारी  पानी  के  उत्पादन  की  निर्धारित  वाधषिक  क्षमता

 प्राप्त  कर  ली  जाएगी  ।

 बन्वरों  को  संस्या

 1260.  भो  आलासाहेब  बिले  पाटिल  :  कया  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  पर्यावरण  विभाग  ने  बन्दरों  के  निर्यात  और  उनकी  हत्या  पर  प्रतिबन्ध  लगाने

 के  अतिरिक्त  उनकी  बढ़ती  हुई  संख्या  को  नियन्त्रित  करने  के  हुपायों  के  सम्बत्ध  में  कोई

 मांग  निर्देश  जारी  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  क्या  गरकार  की  ऐसे  निर्देश/मागं  निर्देश  जारी  करने  की  कोई
 योजना  और

 ह

 देश  में  बन्दरों  की  राज्य-वार  कितनी  अनुमानित  संख्या  है  ?

 ..  पर्यावरण  ओर  धन  सस्तालय  में  राध््य  मम्त्रो  जियाउरंहमान  :
 जो  नही ं।
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 प्रदन  नहीं

 जी  नहीं  ।

 बन्दरों  की  विभिन्‍न  प्रजातियों की  संख्या  को  निर्धारित  करने  के  लिए  देशव्यापी

 सर्वेक्षण  नहीं  गया  1980  में  निम्नलिखित  राज्यों  के  कुछ  चुने  हुए  जिलों  में

 रेसस  बन्दर  और  हनुमान  लंगुर  की  संख्या  का  अनुमान  लगाया  गया  और  सूचित  की  गयी

 संख्या  निम्नलिखित

 जिलों  की
 गिने  गए  गिने  गए  लंगुरों

 की  संख्या  की

 ।-  राजस्थान  हु  5  692  3176

 2.  महाराष्ट्र  3  _:  1313

 3.  जम्मू  और  कष्मीर  2  493  उपलब्ध  नहीं

 4.  पंजाब  3  519  उपलब्ध  नहीं

 5.  आस्ध्र  प्रवेश  3  2295  463

 6.  हिमाचल  प्रदेश  3  695  533

 1.  गुजरात  2  उपलब्ध  नहीं  1075

 8.  मध्य  प्रदेश  7  2640  8367

 9.  बिहार  4  1000  2076

 10.  मणिपुर  1  240  के  न+

 11.  तिपुरा  977

 12.  पद्च्षम  बंगाल  3  254  1157

 13,  उत्तर  प्रदेश  11  5690  3733

 14.  उड़ीसा  2  1096  1220

 15.  हरियाणा  2  323  62

 16.  दिल्‍ली  493  —
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 :

 भारतोय  नौसेमा  के  लिए  तोसरा  विमान  बाहक  जहाज

 1261.  क्री  बल्लम  पाणिप्रहों  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ::

 कया  सरकार  अपनी  नौसेना  की  बढ़ती  हुई  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए

 तीसरे  विमान  वाहक  जहाज  का  डिजायन  बनाने  और  इसका  निर्माण  करने  की  स्थिति  में

 यदि  तो  कया  नौसेना  के  वास्तुविदों  ने भारतीय  नौसेना  की  विशेष  आवद्यकताओं

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  तीसरे  विमान  वाहक  जहाज  का  खाका  तैयार  किया

 क्या  सरकार  को  कुछ  पुर्जों  के  लिए  विदेशी  प्रौद्योगिकी  पर  निर्मर  करना  पड़ता  है
 अथवा  वह  इस  सम्बन्ध  मे  पूरी  तरह  सुसज्जित

 क्‍या  हमारे  कुछ  कामिक  इस  सम्बन्ध  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  के  लिए  विदेश  मधे

 और

 (&)  )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अनुसंधान  तथा  बिक्तास  विभाग  में  राज्य  संत्रो  अरुण  सिह )  :

 से  दसवीं  दशक  के  मध्य  तक  भा०  नौ०  पो०  विक्रांत  को  बदल  कर  उसकी

 जगह  उपयक्त  स्वदेशी  विमान  वाहक  के  निर्माण  के  लिए  भारतीय  नौसेना  ने  डिजाइन  सम्बबंधी

 कुछ  प्रारम्भिक  अध्ययन  किए  डिजाइन  और  निर्माण  के  मामले  में  विदेशो  सहयोग  किस  प्रकार
 का  होगा  और  कितना  लिया  जाएगा  इस  बात  का  निर्धारण  वास्तविक  आवश्यकताओं  के
 आधार  पर  यथा  समय  किया  जाएगा  ।

 जी  नहीं  ।

 ()  प्रषन  न्लें  उठता  ।

 सोवियत  संघ  में  निभित  एम०  हेलिकोप्टर  को  लरोद

 1262.  थी  आर०  एम०  भोगै  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  |ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  सरकार  ने  सोवियत  संघ  से  सोवियत  संघ  में  निभित  एम०
 हेलिकाप्टर  की  खरीद  हेतु  सम्पर्क  किया  और

 ।
 यदि  तो  उनके  उपयोग  ओर  लागत  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रक़ा  मम्जालय  में  रक्षा  अनुसंधान  ओर  विशास  विभाग  में  राक््य  भम्त्रो  अक्षण
 और  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरे  प्रकट  करना  लोकहित  में  नहीं  होगा

 40
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 यूकलिप्टस  के  आभान

 1263.  डा०  बो०  एल०  शेलेश  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  है

 क्या  राष्ट्रीय  बंजर  भूमि  विकास  कार्यक्रम  से  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्‍ली  तथा  पड़ोसी

 हरियाणा  और  राजस्थान  राज्यों  में  विवादास्पद  यूकलिप्टस  बागान  पर  कार्य  वाली

 सरकारी  कम्पनियों  की  बाढ़  आ  गई

 क्‍या  पर्यावरण  विशेषज्ञों  के  इन  फर्मों  के  कार्यच्रालन  से  सारा  कार्यक्रम
 अस्त-थ्यस्त  हो  जाएगा  तथा  सम्पूर्ण  कार्य  क्रम  इसके  आधारभूत  उद्देदयों  के  प्रतिकूल  हो

 क्‍या  इन  कम्पनियों  के  क्रियाकलापों  से  न  केवल  गरीबों  को  किसी  प्रकार  की
 सहायता  मिल  बल्कि  इससे  भविष्य  में  भूमि  अधिक  बंजर  हो  और

 यदि  तो  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्क्रो  जियाउरहमान  अम्सारी  )  :  जी

 नहीं  ।  फ्रती  भूमि  विकास  बोर्ड  को  पता  है  |कि  कुछ  निजी  इस  प्रकार  के

 पौधरोपण  से  होने  वाले  आथिक  लाभों  पर  दावे  के  साथ  गंध  सफेदा  के  पोधरोपण  को  बढ़ावा  दे
 लव

 रही  है  । म्फ

 बहुत  से  पर्यावरण-वेशानिक  गन्ध  सफैदा  के  पौधरोपण  के  बुरे  प्रभावों पर  प्रकाश

 हालते  रहे  हैं  ।

 वैज्ञानिक  आंकड़ों  की  वर्तमान  अवस्था  में  अलग-अलग  वर्षा  की  स्थितियों  में

 विभिन्‍न  प्रकार  की  मूमियों  पर  गंध  सफेदा  की  पोधारोपण  के  बुरे  प्रभावों  के  सांमन्‍्यीकरण  के

 प्रयास  महीं  किए  जा  सके  ।

 भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  है  कि  वे  विशेषकर  सूखा  ग्रस्त
 क्षेत्रों  तवा  आदिवासी  क्षेत्रों  में  गंध  सफेदा  जैसी  प्रजातियों  की  एक-धान्य  उपज  को  निरूत्साहित
 करें  ।  स्थानीय  समुदाय  की  जरूरतों  को  ध्यान  में  रखकर  और  उनके  परामश्श  से  मिश्रित

 रोपण  करने  की  सलाह  दी  गई  ताकि  समुदाय  लघु  और  बृहद॒  वन  उत्पादों  को  पर्याप्त  मात्रा  में

 हासिल  कर  सक  ।

 हैदराबाद  में  एक  खेलक्द  स्टेडियम  का  लिर्माण

 1264,  श्री  एस०  पलाकोड्रायुड्‌  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  में  हैदराबाद  में  एक  खेलकूद  स्टेडियम  का  निर्माण  करने  के  लिए
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 रक्षा  मन्त्रालय  की  मूमि  की  मंजूरी  प्रदान  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचा  राधीन

 यदि  तो  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  कब  तक  निर्णय  लिए  जाने

 की  सम्भावना  और

 यदि  इस  सम्बन्ध  में  शीघ्र  कोई  निर्णय  किए  जाने  की  सम्भावना  नहीं  तो  इसके
 विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  सम्त्रालय  में  रक्षा  अनुसंधाल  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मम्जो  भरण  :

 से  छावनी  सिकन्दराबाद  ने  आंध्र  प्रदेश  स्पोट्स  काउंसिल  पी०ए०  सी०  )
 25-7-1972  से  30  वर्षों  के  लिए  वाधिक  किराए  पर  18.04  एकड़

 रक्षा  मूमि  पट्ट  पर  दी  बाद  में  यह  पता  चला  कि  5,932  एकड़  अतिरिक्त  भूमि  पर

 आन्ध्र  प्रदेश  स्पोट्स  काउंसिल  ने  अ्वेध  रूप  से  कब्जा  किया  हुआ  है  जिससे  उनके  पास  कुल

 भूमि  23.972  एकड  थी  ।  1981  में  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  एक  क्रिकेट  स्टेडियम  के  निर्माण  कें

 लिए  हैदराबाद  क्रिकेट  एसोसिएशन  को  पट्टा  देने  के  मामले  की  सिफारिश  की  ।  मार्च  1983  में
 राज्य  सरकार  और  आंध्र  प्रदेश  स्‍्पोट्स  काउंसिल  के  साथ  विचार  विमशं  करके  हैदराबाद
 किकेट  एसोसिएशन  ओर  आंध्र  प्रदेश  स्पोट्स  क्राउंसिल  को  23.972  एकड़  भूमि  पट्टे  पर  देने

 का  निर्णय  किया  गया  जिसका  विवरण  इस  प्रकार

 हैदराबाद  क्रिकेट  एसोसिएशन  ***
 19.40  एकड़

 आंध्र  प्रदेश  स्पोट्स  काउंसिल  ***  4.572  एकड़

 बाद  में  आंध्र  प्रदेश  फुटबाल  एसोसिएशन  और  आंध्र  प्रदेश  एथिलीटिक  एसोसिएशन  से
 मन्त्रालय  को  प्रत्यावेदन  प्राप्त  हुए  जिनमें  यह  कहा  गया  कि  भूमि  के  एक  बड़े  भाग  में  क्रिकेट
 स्टेडियम  के  निर्माण  से  राज्य  में  खेल-क्‌द  के  समस्त  हितों  को  हानि  पहुंचेगी  ।  इन  प्रत्यावेदनों  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  31  5.1985  को  क़्िकेट  स्टेडियम  के  प्रस्तावित  निर्माण  पर  राज्य  सरकार
 और  आंध्र  प्रदेश  स्पोट्स  काउंसिल  के  विचार  मांगे  गए  |  इसी  बीच  क्रिक्रेट  स्टेडियम  का  निर्माण
 कार्य  रोक  दिया  अगस्त  1985  में  आंध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मन्‍्त्री  ने लिखा  कि  यदि  मूमि  का

 बड़ा  भाग  हैदराबाद  क्रिकेट  एसोसिएशन  को  दिपा  जाता  है  तो  खेल-कूद  के  लिए  उपलब्ध  बाकी

 भूमि  पूर्णतः  अपर्याप्त  होगी  ।  उन्होंने  बताया  कि  आंध्र  प्रदेश  स्पोट्स  काउंसिल  क्रिकेट  स्टेडियम
 के  निर्माण  के  साथ  हाकी  आदि  जंसे  अन्य  खेलों  के  लिए  भी  सुविधाएं  प्रदान  करेगी  ।
 इसलिए  उन्होंने  अनुरोध  किया  कि  कथित  भूमि  अर्थात्‌  23.972  एकड़  मूमि  का  पट्टा  आंध्र  प्रदेश

 स्पोट्स  काउंसिल  के  पक्ष  में  क्रिया  जाए  ।

 चूंकि  19.40  एकड़  भूमि  राज्य  सरकार  एवं  आंध्र  प्रदेश  स्पोटंस  काउंसिल  की  सहमति
 से  हैदराबाद  क्रिकेट  एसोसिएशन  को  दी  गई  थी  और  हैदराबाद  क्रिफेट  एसोलिएशन  ने  पट्टा
 निष्पादित  कर  दिया  यह  राज्य  सरकार  के  लिए  है  कि  वह  दोनों  खेलकूद  निकायों  के  मध्य

 उपयुक्त  समायोजन  करके  इस  मंगड़े  फो
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 1986  में  भ्रष्ट  अधिकारियों  के  विरद्ध  जांच

 1265.  भी  बो०
 शोभनात्रीश्वर

 शाव  :  क्‍या  प्रधानभम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986  के  दौरान  देश  में  कुल  कितने  राजपत्रित  अधिकारियों  के  चिरुद्

 अष्टाचार  के  आरोपों  पर  जांच  आरम्भ  की

 कितने  मामलों  में  जांच  पूरी  कर  ली  गई  है  ओर  न्यायालयों  में  मुकदमें  कर  दिए

 गए  और

 कितने  मामलों  में  दोषी  पाए  गये  अधिकारियों  को  दण्ड  दिया  गया  है  ?

 .  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  उपसम्धो  बोरेन  सिह  :

 से  वर्ष  1986  (1.1.1986  से  30.9.1986  से  सम्बन्धित  सूचना  निम्न
 प्रकार

 (1)  केन्द्रीय  अस्वेषण  ब्यूरो  द्वारा  आरम्भ  की  गई  जांच  के  मामलों  में  अन्तग्रेस्त

 पत्रित  अधिकारियों  की  29

 (2)  जांच  पूरी  होने  पर  विचारण  के  लिए  भेजे  गये  मामलों  की

 (3)  ऐसे  मामलों  की  संख्या  जिममें  दोषी  पाये  गये  अधिकारियों  को  न्यायालयों  द्वारा

 दण्ड  दिया  --147

 1986-87  के  लिए  बाधषिक  योजना

 1266.  प्रो०  भर  धु  दंडबते  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  गी  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1986-87  के  लिए  वाधषिक  योजना  प्रकाशित  की  जा  चुकी

 यदि  तो  इसके  कब  तक  प्रकाशित  होने  की  सम्भावना  और

 1987-88  के  लिए  वाधिक  योजना  को  31  1987  तक  प्रकाशित  करने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 योजना  संत्रालय  में  राज्य  भम्त्रो  :  हां  ।  इसे  दिनांक  7.11.86

 को  सभा  पटल  पर  रखा  गया  था  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 योजना  आयोग  इस  समय  राज्यों  तथा  केम्द्रीय  मन्‍्जालयों  के  साथ  वाषिक  योजना
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 1987-88  के  विचार-विमश्ं  में  व्यस्त  है और  योजना  परिव्ययों  को  अन्तिम  रूप  दे  दिये  जाने

 1987-88  के  केन्द्रीय  बजट  में  प्रकाशित  कर  दिये  जायेंगे  ।

 संसद  तथा  राज्य  विधान  सभाओं  द्वारा  विस्तत  अन॒दान  मांग  अनु  मोदित  होने  के  बाद  ःः

 ही वाधिक योजना दस्तावेज तंयार करने से सम्बन्धित कार्य प्रारम्भ किया जा सकता अंतरिक्ष विज्ञान ओर प्रोध्योगिको के क्षेत्र में संयुक्त कार्यक्रम भरी भ्रोकांत दत्त नर्रासह राज बाडियर : कया प्रधान सरत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्‍या भारत झोर स्वीडन के बीच विज्ञान और प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में कोई संयुक्त कार्यक्रम आरम्भ करने के बारे में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये और यदि तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्‍या है ? विज्ञान तथा प्रोद्योगिको सम्भालय में राज्य मसत्री और महासागर परनाभु इलेक्ट्रानिकी तथा अंतरिक्ष विमाण में राज्य मम्त्री के० आर० : और भारतीय प्रंतरिक्ष अनुसंघान संगठन और अंतरिक्ष क्रियाकलापों के स्वीडिश बोर्ड बी० एस० के बीच अन्तरिक्ष गतिविधियों के क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन ओ० यू० पर हाल ही में हस्ताक्षर हुए जिसमें निम्न क्षेत्र शामिल हैं : आंकड़ा अभिग्रहण और अनुवर्तत . और आदेश टी० सुविधाओं का परस्पर न निम्न अन्य बातों के साथ-साथ सुदूर संवैदन विश्व शांति/मानीटरन के लिए उपग्रहों के उपयोग का अध्ययन (2) सूक्ष्मतरंग सुदू र संवेदन (3) कुंषि और पर्यावरण के मानीटरन के क्षेत्रों में सुदूर संवेदन का तथा अन्य घयनित प्रौद्योगिकी/विज्ञान सम्बन्धी जिन्हें समय-समय पर इसरो ओर एम० बी० एस० ए० द्वारा निर्धारित किया की लस्बित परियोजनाओं को तेजो से पूरा करना श्रो० नारायण चस्द पराशर ] » : क्या कार्यक्रम सी भद्डभ बोराम पृत्त । कार्यास्थयम मन्त्री यह बताने की 44
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 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  द्वारा  शुरू  करी  गई  264  प्रमुख  परियोजनाओं  20  करोड़
 रुपये  से  अधिक  लागत  में  से  134  परियोजनाओं  का  कार्य  अधिक  हो  जाने  के  कारण  पि

 गया  है  और  31  1986  की  स्थिति  के  अनुसार  उनमें  3  से  204  महीने  तक  की  अ

 का  विलसम्ब  हुआ  जिसके  फलस्वरूप  उन्हें  निर्माण  लागत  के  अन्दर  पूरा  किए  जाने  में  भारी  विलम्ब

 हुआ

 उन  परियोजनाओं  के  नाम  क्‍या  हैं  और  अन्य  सम्बन्धित  ब्यौरा  जैसे  उनकी  स्थीकृति

 की  आधा  रशिला  रखे  जाने  की  निर्माण  शुरू  होने  की  काय  शुरू  होने  के

 समय  पूरा  होने  की  आरम्मिक  निर्धारित  तारीख  क्‍या  और

 इन  परियोजनाओं  को  उच्च  प्राथमिकता  देकर  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 कार्यक्रम  कार्यास्वयन  सरजो  ए०  बी०  ए०  गनो  खान  :  हां  ।

 अनुमोदन  की  तारीख  और  शुरू  करते  समय  पूरा  होने  की  प्रारम्भिक है
 रित  तारीख  संलग्न-विवरण  में  दी  गई  है  ।

 परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  को  तेज  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  जा

 (1)  )  वास्तविक  परियोजना  कार्यान्वयन  योजना  तेयार  करना  ।

 (2)  मासिक  फ्लेश  रिपोर्ट  और  त्रेमासिक  स्थिति  रिपोर्ट  प्रबोधन  प्रणाली  के  माध्यम  से
 प्रभावी  प्रबोधन  करना  ।

 (3)  जल्दी  पूरा  करने  के  लिए  परियोजना  अधिकारियों  पर  सतत  दबाव  डालना  ।

 (4)  अन्‍्तंमंत्रालयो  समन्वय  और  पारस्परिक  और

 (5)  राज्य  उपस्कर  वितरकों  परामर्श  दाताओं  और  अन्य  सम्बन्धित  एजेंसियों
 के  साथ  सम्बन्धित  मन्‍्त्रालयों  और  परियोजना  अधिकारियों  द्वारा  विलम्ब  कम

 करने  के  लिए  सन्निकट  अनुवर्ती  कार्यवाही  करना  ।
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 विवरण

 31  1986  के  अनुसार  समय-अनुसूचो  से  पिछड़ो  हुई  परियोजनायें

 '  क्षेत्र  परियोजना  का  माम  अनुमोदद  भालू  करमे  ...

 की की तारीख तारीख 2 3 4 परसाण्‌ ऊर्शा नरोरा परमाणु ऊर्जा परियोजना ए० पी० 2. भारतीय विरल थल ) 3/75 6/80 लागर नोसेना प्रतिस्थापन/वृद्ध इंडिया ) 2. जूहूं बम्बई में पांच 3/83 तारा होटल का निर्माण ह॒ (397 रसायन ओर बाई-कम्पोनेंट ऐरोलिक 3/84 ७/87 पेड्रो-रसायन फाईबर विकास पी० सी० एल ० ) 2. पोलीपरोपोलीन-कोपोला ईमर है चिकास पी० सी० एल० ) 3. फिनौल|ऐसीटोन 8/80 6/85 4. पोलीटंद्राफ्लोरो ऐथीबीन 2 ०6/85 भ्रो० सी० ) ऊर्मा भन्‍त्रालय ब्लाक 2 ए० ओ० सी० पी० 6/82 3/87 कोयला विभाग भमरिया सी० सी० एल० ) 2. मोनीडीह यू० जी० ० सी० 3/72 सी० एल० ) सी० 3. पूटकी बलिहारी यू० जी० 3/94 सी० सी० १6
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 I

 4.  राजमहल  ओ०  सी०  सी०

 (Are  सी०

 5.  अमलोहरी  भो*  सी०

 सी०

 6.  बीना  पी०  आर०  )
 सी०  हल  5  )

 १]  जयंत  विकास  ओ०  सी०ਂ

 सी०  एल०  )

 8.  ककरी  ओ०  सी ०

 सी  »  एल  ७०  )

 9.
 कुसुमुंडा

 ओ०  सी०  आर०  सी०

 ई०  ई०  सी०

 0.  एल»  टी०  सी०  कोयला  गैस

 कामप्लेक्स  दनकुती
 आई०  एल  ०  )

 1.1.  दूसरी  टी०  पी०  एस

 एल»

 12.  -

 13.  बलगोरा  सी०  सी०

 (ग्र/जी०)

 14.  दमोदर  ओ०  सी०

 सी०  सी०  एल०  )

 15.  कट  रस  यू  ०  जी०

 सी०  सी०

 16.  रुत्तरी  आमलाहाड  यू०  जी०

 सी०  सी०  एब०  )

 17.  सुदामडीह
 सी०  सी०

 एल०  )  सी०  ई०  )

 3

 8/80

 6/82

 8/73

 6/83

 10/80

 12/74

 10/77

 2/78

 2/83

 10/80

 3/84

 10/79

 10/80  |

 12/62
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 12  1986

 2  3  4

 18.  करकटा  ओ०  सी०  6/82  3/85
 सी०  एल०  )

 19.  राजरप्पा  ओ०  सी०  रामगढ़  8/77  3/85
 आर०  पी०  आर०

 सी०

 20.  केडला  वाशरी  4/80  3/84
 सी०

 21.  राजरप्पा  वाशरी  8/77  3/82
 सी०

 22.  अमृतनगर  आर०  पी०  आर०  5/76  3/85
 सी०

 23.  सतग्राम  सी०  5/79  3/89

 24.  भिगुरद्ध  ओ०  सी०  1/77  3/82
 सी०  एल०  )

 25.  वर्कशांप  सिंगरोली  2/82  9/86

 26.  अमलाई  ओ०  सी०  3/84  3/89
 ई०  सी०  एल०  )

 27.  बिसरामपुर  ओ०  सी०  3/75  3/85
 ई०  सी०

 28.  घानपुरी  ई०  सी०  9/79  3/85

 29.  रामनगर  आर०  ई०  सी०  10/78  3/8<6
 यू०  जी०  ई०  सी०  एल०

 30.  दुर्गापुर  ओ०  सी
 ०  10/78  3/85

 ०  सी०  नि

 31,  स्योनर  यू०  जी०  8/83  3|92
 सी०

 32.  सस्ती  ओ०  सी ०
 सी०  एल०

 )



 21  1908  )

 2  3  4

 33.  गोदावरी  खानी  9|83  3|89

 सी०  सी०  एलन०  )

 34,  रामगुनदम  ओ०  सी०  पी०  7/80  3|85
 सी०  सी०  एल०  )

 35.  400  के०  वी०  लाईन  2|83  3|86
 एस०  टी०  ।  सी०  एल०  )

 प्रसंधार  क्रासबार  स्विचिग-उपस्कर  11/80  2|88
 रायबरेज़ी

 उधेरकर  1.  हल्दिया  एफ०  एल०  )  7/81

 2.  नामरूप  3  एफ०  5/79  11/83

 3.  कंप्टिव  पावर  प्लांट  बरौनी  11/81  12/85
 एफ०

 4.  पारादीप  उर्वरक  परियोजना  1/83  11/87
 पी०  एल०  )

 स्ाम  1.  गंधामरदन  बोक्साईट  परियोजना  7|82  4|85
 ए०  एल०  सी०  ओ०  )

 2,  केष्टिव  पावर  प्लांट  12|82  8|87

 3.  उड़ीसा  एल्यूमीनियम  11/80  987  *

 काम्पलेक्स

 इस्पात  1.  4  मि०  2०  वि०  3/72  3/77
 )

 2.  बोकारो  सी०  पी०  पी०  9/78  9/83

 3.  भिलाई  4  मि०  ट०  वि०  2/78  12/81
 )  .

 11/81 4.  करकेला  सिलीकन  स्टील  11/77
 )  ह
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 लिखित  उत्तर  12  1986

 1  2  3  4
 ः

 5.  रूरकेला  सी०  पी०  पी०  1/81  6/85

 6.  दुर्गापुरसी०  पी०  पी०  9|78  6|83

 7.  ए०  एस०  पी०  विस्तार  ट्रीट  '.  7/81  1/85
 2  दुर्गापुर

 8.  दुर्गापुर  -10|84  एन०  ए०

 एच०  1)

 9.  इसको  रीबिल्डिग  8  बैटरी  6/83  9|86
 क०  ,

 इसको  चशनाला  वाशरी  6/83  6/87
 बलेंसिंग

 11,  विशाखापत्तनम  इस्पार्ता  6|79  7/91
 परियोजना  आई०

 ॥

 एन०

 12.  सी  11/80  6/|84
 एम०  डी०

 13,  और  9|82  3/84 ‘

 रेले

 न  1.  कोरापुट-रायगढ़-लाईन  81-82  3|83

 2.  भूज-नालिया  81-82  2  3/86

 3.  घरमनग  र-कुमा  रघाट  78-79  12/84
 4.  एरनाकुलम-एलेप्पी  79-80  3|84

 5.  लालाबाजार-बैराबी  78-79  3/84
 6.  सिलचर-जी  रीबाम  78-79  3/84
 7.

 दिल्‍ली-मथु  रा-मांसी  79  80  3|84
 8.  मांसी-बीना-इटा रसी  81-82  3/|85

 9.  गंगापुरशहर-रतलाम  “81-82  3/|85
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 42  1908  लिखित  उत्तर

 व  2  3  4

 10.  81-82  2  3/86
 बलहारशाह्‌

 11.  भुसावल-नागपुर  81-82  2  3|87

 12.  बड़ोदरा-रतलाम  79-80  3/84

 13.  इटारसी-नागपुर  82-83  3/91

 14,  नागपुर-दु्गं  84-85  ३|88

 15.  मथुरा-गंगापुरशहर  81-82  3|85

 16.  वरप्रा-बुलहा  रशाह  82-83  3|87

 साप  17.  सूरतगढ़-बीकानेर  82-83  3|86

 .  अन्य  18.  कलकत्ता-मूमिगत  84-85  12/78

 पेड्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस

 1.  अतिरिक्त  उत्पादन  टैंकेज  3/83  3/85
 ओ०

 2.  ओ०  आई०  एल०  के  लिए  12/81  2|8  3

 विपणन  सुविधा  पी०
 ओ०  सी०  )

 3.  कैप्टिव  पावर  प्लांट  3/83  5/88
 पी०  सी०  एल०  )

 4.  अतिरिक्त  उत्पाद  टैंकेज  3/83  3|85
 पी०

 सी०  एल०  )

 5.  पोलिएस्टर  स्टेप्स  फाइबर  8/72  8/87
 -  आर»  पी०

 6.  ऐरोमेटिकः  परियोजना  8/84  8|87
 आर०

 7.  त्वरित  उत्पादन  कार्यक्रम  7/82  3|85
 बम्बई  सुदूर  तटीय  परियोजना

 $1



 लिखित  उत्तैरे

 83

 2

 8.  दक्षिण  बेसिन  विकास

 एन०

 जी०  सी०  )

 9.  गंस  स्वीटनिंग  प्लांट

 हजीरा

 10.  के०  डी०  एम०  आर०  .

 ई०  के०  लिए  अधिक  क्षमता

 कम्प्यूटर

 11.  एल०  पी०  जी०  रिकवरी
 प्लांट  हजीरा

 12.  क्षेत्रीय

 एन०  जी०

 13,  सुन्दर  तटीय  पूर्ती

 14.  बहुदेशीय  समर्थन
 डी०

 एन०  जी०  सी०  )

 15.  एच०  एस०  एल»  से

 16.  डब्लू  ओ०  जेक  अप  रिग्स  2

 (Me  एन०  जी०

 17,  केप्टीव  पावर  प्लांट  असम

 एन०  जी०  सी०  )

 जोरोजान  विकास  परियोजना
 भाई०

 19.  हजीरा-बरेली  जगदीशपुर
 उच्च  दबाव-गेस  लाइन

 परियोजना

 3/81

 4/84

 12  1986

 4

 5|85

 2|87

 2|87

 2/86

 12/85

 5/85

 3/86

 9|85

 10/86
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 लिखित  उत्तर

 1  2  3  4

 विद्युत  1.  रिहांद  टी०  पी०  6/|82  6/87

 2.  फरक्‍्का  एस०  टी०  पी०  Mo  3|79  3/86
 1  टी०  पी०

 3.  बोकारो  10/77  4|84
 बी०

 4.  कोरबा  स्टेज  ।  है  4|78  9/84
 टी०  पी०

 ॥

 5.  कोरबा  स्टेज
 2...

 9/81  3|89
 टी०  पी०

 6.  प्िगरौली  स्टेज  ।  7/79  3|86
 टी०  प।०

 7.  फरकका  स्टेज  2  9|84  7/91
 टी०  पी०  सी०  )

 8.  रामागुंडम  एसम  टी०  4|78  12/84
 पी०  पी०  स्टेज  ।

 टी०  पी०

 9.  रामागुंडक  एस०  टी०  9/81  ३|90
 पी०  सी०  स्टेज  2

 टी०  पी०  सी०  )

 बोकारो  6/81  10/85
 बी०

 .  11.  और  2  3/75  12/82
 )

 '

 सलाल  2  और  3  3|70  6|79
 एच०  पी०

 एच०ई०

 धमेरा  एच०  ई०  पी०  4|84  3/90
 एच०  पी०
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 लिखित  उत्तरे

 1:

 64

 2  3

 14.  सिंगरोजी  संचरण  लाईन  7/79
 टी०

 पी०

 15.  रामगुंडम  संचरण  साईन  1/81
 टी०  पी०

 16.  फरक्का  संचरण  लाइन  984
 ०  ढी०  पी०  सी०  )

 कहलगांव  संचरण  साईन  9/84

 पी०

 18.  कोरबा  संचरण  लाईन  4|78
 टी०

 पी०

 .19,  चुका  संचरण  लाईन  11/81
 एच०  पी०

 20.  जयपुर-तलचर  संचरण  12/83
 लाईन  (400  किलोवाट  )

 1.  कचार  पेपर  परियोजता  377
 एच०  पी०  सी०

 2.  नवगांग  पेपर  परियोजना  3|77
 एच०  पी०  सी०

 3.  यात्री  बाहम  का  निर्माण  9/82
 ग्रू०

 4.  नोमन्र  सीमेंट  परियोजता  4/81

 5,  ब्रेराशुस्तला  सीमेंट्र  4/81

 12  1986

 4

 12/84

 10/87

 3/91

 3|90

 1/85

 3/85

 3|87

 4|86

 12/80

 3/87

 4|86

 9/86



 21  1908  लिखिंत  उंत्तेरें

 I  2  3  4

 6.  तंदुर  सीमेंट  परियोजना  8|80  12/85

 या

 सी०  एल०  )

 भूतल  परिवहत

 1.  नवसेना  पत्तन  परियोजना  6/82  12/87

 2.  4500  ढी०  डब्लू०  टी०  12/83  1/87

 सी०  के

 12  भारी  वाहक  लेना

 3.  कोचीन  एकीकृत  विकास  7/80  9/83
 परियोजना  उवेरक  बर्च

 उर्वरक  हेडलींग  उपस्कर

 4.  विजाग-आयलबर्थ  10/82  4|84

 5.  भारती-डाक  का  मद्रास  3/84  11/85
 डिपनिंग

 6,  मद्रास  सेकेंड  आयल  णेटी  3/84  11/85

 7.  हल्दिया  परियोजना  2/85  2189
 आयल  जेटी

 सोसलिक  विमान  का  बुर्घटनाप्रस्त  होना

 1269.  श्री  मोहम्मद  सहफूल  अली  थां  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सामान्य  प्रशिक्षण  के  दौरान  एक  नौसैनिक  बिमान  गोवा  के  समुद्र  में

 प्रस्त  हो  मया  था  और  इसके  चालक  दल  का  कोई  पता  नहीं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 शरकारं  द्वारा  को  गई  उक्त  दुर्घटना  की  जांच  के  क्या  परिणांम  निकले  ओर

 क्‍या  लापता  भालक  दल  का  इस  बीच  पता  लग  गया  है  ?

 रक्षा  भस्तालय  में  रक्षा  अनुसंधान  और  बिकास  विभाग  में  राज्य  संत्रो  असल  :
 से  एक  एलीजी  जो  दाबोलिय  हवाई  बह  से  प्रशिक्षण  उड़ान  के  लिए

 25  1986  को  कालानगुटे  समुद्र  तट  से  दो  मील  दूर  समुद्र  में  दुघंटमाग्रस्त  हो

 35



 लिखित  उत्तर  12  1986
 -  क्‍झझ  ऑफँक्‍  स  स  आआ  आ:खे  खा  आऔा  झा  झा  5

 कर्मीदल  में  तीनਂ  सदस्य  थे  और  क्रमशः  30  1986  तथा  1  1986  का

 विमान  के  मलवे  से  उनके  शव  प्राप्त  किए  नौसेना  मुख्यालय  ने  जांच  अदालत  के  आदेश

 दे  दिए  हैं  और  जांच  काय्यें  चल  रहा  है  ।

 विशासापतसनस  में  ई०  एन०  पू०  सामरिक  बैसिन  का  लिर्माण

 1270,  भो  मानिक  रेड्डी  :  क्‍या  रक्षा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  उनके  मन्त्रालय  ने  आन्ध्र  प्रदेश  में  विशाखापत्तनम  में  ई०  एन०  यू०  सामरिक
 बेसिन  के  निर्माण  की  अनुमति  दे  दी  और

 यदि  तो  उक्त  योजना  का  ध्यौरा  क्या  है  और  उसके  लिए  कितनी  घनराशि

 मंजूर  की  गई  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अनुसंधान  ओर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 योजना  आयोग  ओर  राष्ट्रीय  विकास  में  ढांचागत  परिवतेन

 1271.  भरी  प्रकाश  थी०  पादिस  :  कया  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  राज्यों  ने योजना  आयोग  और  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  के  ढांचे  में
 बतेन  करने  का  सुझाव  दिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 योजना  सन्जालय  में  राज्य  मंत्रो  :  ओर  योजना  आयोग  तथा
 राज्यों  के बीच  विचार-विमर्श  को  प्रोत्साहन  देने  की  प्रक्रिया  के  अंश  के  रूप  आयोग  के
 उपाध्यक्ष  ने  1986  में  मुख्य  मंत्रियों  को  सूक्ष्म  स्तर  राज्यों  के साथ
 मिलकर  कारेवाई  आदि  के  कुछ  पहलुओं  पर  क्षेत्रीय  आधार  पर  बंठकें  करने  के  लिए  लिखा
 बैठक  में  विचार  विमर्श  के  लिए  प्रस्तावित  विषयों  में  से  एक  विषय  आयोजना  प्रक्रिया  तथा
 वर्षीय  योजनाएं  तथा  वाधिक  योजनाएं  तेयार  करने  को  क्रियाविधि  से  सम्बन्धित  था  ।

 इस  विषय  पर  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करते  हुए  कुछ  मुख्य  मन्न्रियों  ने  भी  योजना  आयोग  के
 गठन  तथा  कार्यों  तथा  राष्ट्रीय  परिषद्‌  की  भूमिका  तथा  कार्यों  के

 दिए  थे  ।

 मुख्य  मंत्रियों  द्वारा  दिए  गये  सुकाबों  की  जांच  की  जा  रही

 सम्बन्ध  में  सुझाव

 56
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 मलिल  भारतोय  ओर  केम्प्रीय  तेषाओं  के  भधिकारियों  को  समय

 से  पूर्ण  लेबानिवत्ति

 1272.  भो  सेयद  शाहबुद्दोत  :  क्‍या  प्रधान  भम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्न  अखिल  भारतीय  और  केन्द्रीय  सेवाओं  के  ऐसे  अधिकारियों  का  ब्यौरा

 कया  है  जिम्हें  1985  के  समय  से  पूव  निवृत्त  होने  की  अनुमति  दी  गई  तथा  प्रत्येक
 अधिकारी  उस  समय  किस-किस  पद  पर

 जिन  अधिकारियों  के  समय  से  पूर्व  सेवा-निवृत्त  होने  के  अनुरोध  को  नामंजूर  कर
 दिया  गया  है  अथवा  जिनके  अनुरोध  विद्वाराधीन  उनका  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  सरकार  द्वारा  इस  प्रकार  से  सेवानिवृत्त  होने  वाले  अधिकारियों  को  बाद  में

 किसी  पद  पर  नियुक्त  किया  गया  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  भम्व्रालय  में  उपभस्त्रोी  श्ोरेग  सिह  :

 तथा  अखिल  भारतीय  सेवा  एवं  सेवानिवृत्ति  1958
 के  अखिल  भारतीय  सेवा  के  किसी  सदस्य  जो  कि  सेवा  से  स्वेच्छिक  सेवानिवृत्ति  प्रॉप्त
 करते  का  पात्र  जिस  राज्य  सरकार  के  संवर्ग  से  वह  सम्बद्ध  उस  राज्य  सरकार  को  तीन

 महीने  पहले  लिखित  रुप  में  नोटिस  देना  पड़ेगा  ।  नोटिस  की  अवधि  समाप्त  होने  पर  सेवा  से

 निवत्ति  स्वतः  हो  जाती  यदि  अधिकारी  निलम्बनाधीन  हैं  या  नोटिस  के  समाप्त  होने
 की  अवधि  पर  उसकी  सेवानिवृत्ति  की  तारीख  उस  तारीख  से  पहले  पड़ती  है  जिस  तारीख  को
 अधिका  री  ने  50  वर्ष  की  आयु  या  30  वर्षों  की  अहंंक  सेवा  समाप्त  कर  ली  होती  तो

 कारी  की  सेवानिवृत्ति  के  लिए  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  की  मंजूरी  प्राप्त  करनी  आवद्यक
 अतः  उन  अधिकारियों  के  बारे  में  केन्द्रीय  रूप  से  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  जिनके  अनु  रोध  नामंज्र
 कर  दिए  गये  अथवा  लम्बित  तथापि  1985  से  स्वेच्छिक  सेबानिवृत्ति  प्राप्त  करने

 वाले  अखिल  भारतीय  सेवाओं  के  अधिकारियों  से  सम्बन्धित  जो  सूचना  इस  मन्‍्त्रालय  के  पास

 उपलब्ध  वह  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 केस्लीय  सिविल  सेवा  1972  के  नियम  48  और  ओर  मूल
 नियम  56  के  अधीन  केन्द्रीय  सेवाओं  के  अधिकारियों  के  मामले  सरकार  की  शक्तियों  का

 प्रयोग  भारत  सरकार  के  विभिन्‍न  मन्‍्त्रालयों/विभागों  द्वारा  किया  जाता  है  ।  सेवा  से  स्वेच्छिक

 सेवानिवृत्ति  प्राप्त  करने  वाले  केन्द्रीय  सेवाओं  के  अधिकारियों  से  सम्बन्धित  सूचना  केन्द्रीय  रूप
 से  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 सेवानिवृत्त  हुए  सिविल  कर्मचारियों  के  केन्द्र  सरकार  के  अधीन  पुननियोजन  का
 कार्य  सम्बन्धित  प्रशासनिक  मंत्रालय  विभाग  द्वारा  किया  जाता  इसी  प्रकार  राज्य  सरकार
 किसी  भी  पेंशनभोगी  को  अपने  अधीन  पुनरनियोजित  करने  के  लिए  सक्षम  अत  सेवानिवृत्त
 सिविल  कर्मचारियों  को  सरकार  के  अधीन  पुननियोजित  किए  जाने  से  सम्बन्धित  सूचना  केन्द्रीय
 रूप  से  तत्काल  उपसब्य  नहीं  है  ।

 57



 12  1986

 1

 2७

 23६513185
 je

 »ह

 2५8

 है

 १७४४

 ०1७

 rule

 ।
 है

 (80५

 89७७६

 1:७४ है

 है

 Olt

 Sadie

 ।

 2७

 $

 है

 १७४

 ०४

 बरस

 एड

 ।
 23%

 |

 है

 २७४४

 ०७

 है

 ॥४४७॥॥०

 0902

 2

 १88

 है

 840

 हैं

 ।

 २

 छड३४

 ५४४३३

 है

 ०७

 28505७

 ।
 है

 ५७202

 9

 है

 १७४

 दर

 #

 ६

 ..

 8७४७

 2४५

 ४४४
 €

 8४/३

 80

 २७४
 २

 ००३/७०५७

 (४७४

 १४७०

 og

 ००
 Ys

 ४७७७७

 "७

 ४३2

 ०४७

 ०४)

 २६४

 १५४

 ०9

 2808

 ५२॥४६

 ०४

 १७४
 ४४

 ०४)

 ०७४
 (४

 ०७)

 फ

 ३

 ७४

 है

 ७७

 ४४४०)७७
 है

 है

 ५86

 (५७४४७



 लिखित  उत्तर 21  1908

 ।
 है

 1812

 ७४०।०७०
 10७४
 ४

 ॥

 (2०

 (5)

 ४४.३७

 :...

 ॥

 2200४॥

 धर

 (७2

 58

 ७४65

 0३७

 ४२४४

 3०

 ४७.४

 2४५४२

 ।
 है

 (90

 ७९७७६

 ॥४७ ४

 ०४७

 १४७

 Us

 ०७७

 ०३७
 ४ ०७७. [४

 2०0

 ०५

 ०)
 [७

 ०३

 ०४)

 ६०७४

 ४०९

 ०४३

 ०७४

 »



 लिखित  उत्तर  12  1986

 ]
 दानापुर  छाबनी  बोर्ड  द्वारा  सड़कों  ओर  नालियों  का  निर्माण

 1273.  भरी  कालो  प्रसाद  पाण्डेय  :  क्‍या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दानापुर  छावनी  बोर्ड  ने  सड़कों  और  नालियों  कोठी  लेन  वार्ड

 णि  करने  के  लिए  वर्ष  1979  से  कई  बार  संकल्प  पारित  किए  हैं  और  बजट  आबंटन

 किए  हैं  परन्तु  इन  सड़कों  और  नालियों  की  जो  वर्ष  1975-76  की  बाढ़  के  दोरान

 फूट  गई  पहले  जसी  ही  है

 इस  क्षेत्र  की  उन  सड़कों  और  नालियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिनका  निर्माण  जनवरी

 से  31  1986  तक  की  अवधि  के  दोरान  किया  गया  है  और  उनमें  से  प्रत्येक  पर  किए

 गए  व्यथ  का  ब्यौरा  कया  है  हि  और

 कया  दानापुर  अस्पताल  के  पीछे  कोठी  वार्ड  सं०  5)  मठ  से  आनन्द  बाजार

 मस्जिद  तक  और  हरिजन  वाई्ड  में  हाथीब्वाना  से  मठ  तक  सड़क  के  भागों  का  निर्माण

 नहीं  किया  जा  रहा  है  जबकि  वर्ष  1975-76  की  बाढ़  के  दौरान  सड़क  अनेक  स्थानों  पर

 फूट  गई  थी  ओर  यदि  तो  सड़क  के  इन  भागों  मरम्मत  कब  तक  कर  दी  जायेगी  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अनुसंघान  ओर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  अरुण  सिंह  )  :

 1979  में  संकल्प  पारित  कर  देने  के  पदचात्‌  बोर्ड  1979-80  के  दौरान  बाढ़  से

 वित  सड़कों  की  मरम्मत  के  लिए  17,21,200  रुपये  के  विशेष  अनुदान  सहायता  के  लिए  अनुरोध
 किया  ।  फरवरी  1980  में  7,31,000  रुपये  की  विशेष  सहायता  अनुदान  मंजूर  की  बस
 स्टैंड  से  अस्पताल  तक  लाल  कोठी  सड़क  की  मरम्मत  की  गई  ओर  उसे  पूरा  किया  गया  ।

 1986  में  सड़कों  के  निर्माण  के  लिये  छावनी  बोर्ड  को  2,86,327  रुपये

 की  विधेष  सहायता  अनुदान  मंजूर  की  गई  ।  बो्ड  ने  इस  राशि  को  मिलिटरी  इंजीनियरी  सविस
 ई०  के  पास  कार्य  जमा  के  रूप  में  जमा  कर  दिया  यह  कार्य  1987

 सम्भावना  लाल  कोठी  क्षेत्र  में  नालियों  की  मरम्मत  पर  भी  6,000  ढृ #
 , a  है

 |  4 4  ap

 बोर्ड  ने  सड़कों  को  और  मरम्मत  के  लिए  2,93,367  रुपये  कौ  विशेष्‌  सहायता
 अनुदान  का  एक  प्रस्ताव  पेश  किया  शेष  सड़कों  की  वर्ष  1987-88  के  दौरान  मरम्मत  करने

 आंध्र  प्रदेश  में  भूतपूर्थ-सेलिकों  का  पुनर्वास

 1274.  भा  कडूरो  मारायण  स्वामो  :  क्‍या  रक्षा  मन्‍त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :



 31  1908  लिखित  उत्तर

 आंध्र  प्रदेश  में  19838  3  प्र  अब  तक  कितने  भूतपूर्व  सैनिकों  को  पुनर्वास  प्रदान  किया
 ह

 गया

 कया  केन्द्रीय  सरकार  का  भूतपूर्व  सैनिकों/युद्ध  में  मारे  गए  सेनिकों  की  विधब्राओं
 को  आवास/स्थल  कृषि  मूमि  आबंटित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यढ़ि  तो  उस  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  है और  उस  योजना/प्रस्ताव  पर  कितनी
 घनराशि  खर्च  करने  का  विचार  है  ?

 रला  मंज्ालय  में  रक्षा  अनुसंधान  क्र  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्रो  अरुण  :

 1983  से  1986  की  अवधि  के  दौरान  2133  भूतपूर्व  सेनिकों  का  भ्रान््र  प्रदेश  में

 पुनर्वास  किया  जा  चुका  है  ।

 -  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  भूतपूर्व  सेनिकों  युद्ध  में  मारे  गए  सेनिकों  की  विधवाओं

 को  आवास  कृषि  भमि  करने  का  मामला  राज्य  सरकारों  के  क्षेत्रा  धिकार  में

 आता  है

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 सिचाई  परियोजलाओं  को  पर्यात्रण  सस्वन्थो  झंजूरो

 1275,  श्ोमतो  उचा  चोधरो  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  घन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  :

 उनके  मन्‍्त्रालय  द्वारा  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  पर्यावरण  की  दृष्टि  से  किन-किन

 बड़ी  सिंचाई  परियोजना  प्रस्तावों  को  मंजूरी  दी  ओोर

 प्रभावित  क्षेत्रों  में  वनों  को  हानि  फी  प्रतिपूर्ति  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  बम  मंत्रालय  में  राज्य  पग्जो  जियाउरहमान  :

 1985  से  पर्यावरण  की  दृष्टि  से  कानपुर  सिचाई  तालम्बा

 योजना  और  वर्णा  सिंचाई  महाराष्ट्र  नामक  तीन  प्रमुख  परियोजनाओं
 को  स्वीकृति  दी  गई  हैं  ।

 वन  1980  के  तहत  इन  परियोजनाओं  में  से  किसी  को

 भी  अभी  तक  वन  ओर  वन्यजीव  विभाग  के  पास  नहीं  भेजा  गया  वन  क्षेत्रों  के

 दिकपरिवर्तन  की  अनुमति  दिए  जाने  के  पूर्ष  क्षतिपूरक  वनरोपण  पर  जोर  विया  जाता

 बरणीय  दृष्टि
 से  स्वीकृति  के  सम्रय  यह  शर्त  है  कि  परियोजना  श्रश्निकारियों  द्वारा  सित्ित  पोष

 रोपण  को
 बढ़ाने

 के  लिए  जलमग्न  हो  रहे  मूमि  के  बराबर  क्षेत्र  प्राप्त  करना  चाहिए

 ।
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 राष्ट्रीय  संरक्षण  नोति

 1276.  भ्री  सुल्लापललो  रामचसाम  :  कया  पर्यावरण  ओर  धन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  एक  राष्ट्रीय  संरक्षण  नीति  लागू  करने  का

 )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  भम्त्रालय  सें  राज्य  भो  लियाउरंहमान  तथा

 यद्यपि  औपचारिक  रूप  से  प्रमाणित  कोई  राष्ट्रीय  संरक्षण  नीति  नहीं  ऐसी  नीति  के
 सभी  तत्व  इसमें  हैं  और  कार्यवाही  की  जा  रही  हमारा  उद्देदय  प्राकृतिक

 वनस्पति  और  प्राणिजीव  का  संरक्षण  पर्यावरण  जल  और  वायु
 निवारण  और  वन  अधिनियम  और  वन्यजीव  संरक्षण

 अधिनियम  जैसे  वेघानिक  उपायों  के  माध्यम  से  इसे  कार्यान्वित  किया  जाता  केन्द्र  और  राज्य

 सरकारों  की  वन  और  वन्यजीव  प्रदूषण  नियंत्रण  राष्ट्रीय  भूमि  उपयोग
 और  संरक्षण  भारतीय  वनस्पति  सर्वेक्षण  और  भारतीय  प्राणी  सर्वेक्षण  संस्थागत  विरचना  में
 शामिल  अपनाए  गए  प्रणाली  विज्ञान  में  प्रदूषण  मृदा  जीवमंडल

 राष्ट्रीय  पार्क  एवं  अम्यारण्य  और  वनस्पतिजात  एवं  प्राणिजात  की  संकटापन्न  प्रजातियों  का
 संरक्षण  जंसे  उपाय  शामिल  हैं  ।

 £

 केरल  में  बम्पजोब  संरक्षण  के  लिए  धनराशि  का  आवंटन

 1277.  श्री  बक्कस  :  कया  पर्यावरण  ओर  बन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 )  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  केरल  में  वन्यजीव  संरक्षण  के  लिए  कुल  कितनी
 घनराशि  का  आवंटन  किया  गया  भौर

 उसके  लिए  अब  तक  कितनी  धनराशि  दी  गयी  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंभ्ालय  में  राज्य  मंत्रो  जियाउरंहमान  अंसारो  ):  राज्य
 योजना  केरल  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  वन्यजीव  सुरक्षा  के  लिए  सातवीं  योजना
 (1985-90)  5-90  )  का  परिव्यय  595.00  लाख  रुपये  है  ।

 केरल  में  वन्यजीव  सुरक्षा  के  लिए  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीमों  के  अन्तर्गत  केन्द्र
 सरकार  द्वारा  सातवीं  योजना  में  अब  तक  19.15  लाख  रुपये  की  राशि  विमुक्त  की  गई  है  ।

 साम्प्रदाघिक  तत्वों  के  विषद्ध  कार्य  बाही

 1278.  डा०  थो०  बेंकडैश  :  क्‍या  मृह  मन्त्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्‍ली  में  पंजाब  से  स्थानांतरित  हुए  लोगों  और  स्थानीय  लोगों  को  उत्तेजित
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 किन  कीकिक  कली  कक

 करने  वाले  साम्प्रदायिक  तत्वों  के  विरुद्ध  कोई  सढुत  कार्यवाही  की  गई

 क्या  सुरक्षा  व्यवस्था  मजबूत  कर  दी  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  पेंशन  सान्नालय  में  राक््य  सस्त्रो  तथा  गृह  मस्त्रालय  में
 राज्य  सम्त्रो  पी०  :  जी  श्रीमान  ।

 जी  श्रीमान  ।

 महत्व  के  स्थानों  पर  पिकटस  तेनात  किए  गए

 और  चलती  फिरती  गदत  को  गहन  किया  गया

 गएत  को  और  अधिक  कारगर  बनाया  गया

 साम्प्रदायिक  स्थितियों  से  दृढ़ता  से  निपटने  के  लिए  कर्मचारियों  को

 अंनुदेश  दिए  गए  हैं  ।

 सी०  आर०  वाहनों  की  संख्या  बढ़ाई  गई

 समितियां  गठित  की  गई

 कभी  किसी  साम्प्रदायिक  तनाव  की  आशंका  होती  है  तो  संवेदनशील
 क्षेत्रों  मे ंगत  के  लिए  अतिरिक्त  बल  तैनात  किए  जाते

 अनुसूचित  जातियों  के  लोगों  पर  अश्याचार

 1279.  भो  सबत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 क्ष्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  अनुसूचित  जातियों  और
 जनजातियों  के  लोगों  पर  बढ़ते  जा  रहे  अत्याघारों  को  देखते  हुए  राज्यों  द्वारा  केन्द्र  के
 निर्देशों  के  क्रियान्वयन  की  समीक्षा  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 कया  समाज  के  -  इन  वर्गों  की  देखभाल  करने  के  लिए  पृथक  मंत्रालय  बनाने  का

 प्रस्ताव  है  ?

 कहयाण  संत्रालय  में  उपसंत्रो  गिरिथर  :  और  समय-समय  पर

 प्रपप्त  किए  मए  अमुभव  के  आधार  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  पर  अत्यानभारों
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 से  सम्बन्धित  दिशा-निर्देशों  का  पुनरीक्षण  करना  एक  निरस्तर  प्रक्रिया  पिछले  व्यापक

 1985 5  में  जारी  किए  गए

 इस  समय  केवल  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  के

 लिए  अलग  से  दूसरा  मंत्रालय  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 बद्ध  व्यक्तियों  को  समस्याओं  पर  कार्यशाला

 1280.  भोसतो  माधुरी  क्‍या  कल्याण  मन्त्री  यह  बतामे  की  कपा  करेंगे

 )  क्‍या  1986  में  नई  दिल्‍ली  में  बृद्ध  व्यक्तियों  की  समस्याओं  पर  एक
 कार्यक्षाता  आयोजित  की  गई  और

 यदि  तो  इसमें  हुई  चर्चा  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  सरकार  की  क्‍या

 प्रतिक्रिया  है  ?

 कल्याण  मस्त्रालय  में  उपभस्त्री  गिरिथर  :  नहीं  ।  सरकार  को

 ऐसी  कार्यशाला  के  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 प्रए्न  नहीं  उठता  ।

 भाड़ा  सभौकरण  प्रजालो

 1281.  भी  सोमनाथ  चरट्ों  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  |

 ..  कया  सरकार  ने  देश  में  भाड़ा  समीकरण  प्रणाली  को  समाप्त  करने  के  बारे  में
 कोई  अन्तिम  निर्णय  ले  लिया

 यदि  तो  उसे  कब  से  लागू  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 योजना  मस्त्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  से  राष्ट्रीय  परिववन  मीतिं
 समिति  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  सरकार  ने  इस  सिफारिश  को  सिद्धांत  रूप
 में  स्वीकार  कर  लिया  है  कि  सीमेंट  और  इस्पात  जैसी  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  मौ  जूदा  माड़ा
 समीक रण  स्कीम  को  धीरे-धीरे  समाप्त  कर  दिया  जाए  बशततें  कि  सुदूरवर्ती  और  अगम्य
 क्षेत्रों  के  लिए  परिवहन  राजसहायता  दी  सीमेंट  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  का  कार्यासथयन
 करना  औद्योगिक  विभाग  से  सम्बन्धित  विषय  है  और  लोहा  और  इस्पात  के  सम्बस्ध  में  निर्भय  का
 कार्यास्वयस  करना  इस्पात  विभाग  से  सम्बन्धित  विषय

 जहां  तक  दस्पात  का  सम्बन्ध  है  सरकार  विभिस्न  राज्य  सरका  रों  से  प्राप्त  प्रतिवेदनों
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 परिषद  को  प्रस्तुत  करने  का  निर्णय  किया  सीमेंट  के  सम्बन्ध  दिनांक  28.2.1982  से
 सीमेंट  के  आंशिक  विनियंत्रण  की  स्कीम  की  शुरूआत  होने  से  धीरे-धीरे  भाड़ा  समीकरण  समाप्त
 करने  की  स्कीम  शुरू  हो  गई  भाड़ा  समीकरण  केवल  लेवी  सीमेंट  की  बिक्री  आदि  के  सम्बन्ध
 में  लागू  है  जो  धीरे-धीरे  कम  होती  जा  रही  भाड़ा  समीकरण  स्कीम  को  एकदम  समाप्त  करने
 से  कुछ  कठिन  और  अगसम्य  क्षेत्रों  आदि  को  वस्तुओं  की  पूर्ति  करने  में  कठिनाई  उत्पन्न

 ्ौद्योगिक  विकास  विभाग  ने  इच्छा  व्यक्त  की  है  कि  इस  समय  भाड़ा  समीकरण  समाप्त  करना

 वांछनीय  नहीं  होगा  ।

 राष्ट्रीय  सलाहकार  परियद  का  गठन

 1282.  2.  भी  भटटस  ओोरास  पूर्ति  :  क्या  कार्यक्रम  कार्यास्थयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 1]

 9  है की  +

 क्‍या  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  के  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  करने  के  उद्देश्य  से

 किसी  राष्ट्रीय  सलाहकार  परिषद्‌  का  गठन  किया  गया  और

 यदि  तो  परिषद्‌  के  अध्यक्ष  और  अन्य  सदस्यों  के  नाम  क्‍या  हैं  ओर  उनके
 सम्बन्ध  में  पृष्ठाधार  जानकारी  क्‍या  है  ?  .

 जा

 कार्यक्रम  कार्यास्थयन  मंत्री  ए०  बो०  ए०  गनोश्लान  :  सरकार  ने

 परियोजना  कार्यान्वयन  सम्बन्धी  बड़े  मामलों  का  समाधान  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  की

 मदद  करने  के  लिए  परियोजना  कार्यान्वयन  सलाहुकार  परिषद  का  गठन  किया  परिषद  एक

 सलाहकार  निकाय  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  की  :

 परियोजना  कार्यान्वयन  पद्धति  में  और

 संगठनात्मक  विकास  के  बारे  में  सलाह  देगी  ।

 परिषद  के  अध्यक्ष  और  सदस्यों  के  नाम  मीचे  दिए  गए  हैं  :

 1.  श्री  रतन  एन०  अध्यक्ष  vee  अध्यक्ष
 टाटा  इंडस्ट्रीज  बम्बई  ।

 2.  श्री  एस०  पी०  अध्यक्ष  कण  सदस्य

 शा  वेलेस  एण्ड  कलकत्ता  ।

 3.  श्री  ए०  के०  अध्यक्ष  vee  सदस्य

 जी०  ई०  सी०  कम्पनी

 नेहरु  नई

 6$
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 4.  श्री  ध्रुव  ***सदस्य

 जिबेणी  इंजीनियरिंग  वर्कर्स
 -  कस्‍्तूरबा  गांधी  नई  दिल्‍ली  ।

 «  5.  डा»  परबिन्द्र  प्रबंध  निदेशक

 रनवेक्सी  लैबोरेट्रीज  मई  दिल्‍ली  ।

 6.  डा०  एम०  बी०
 प्रबंध  सलाहकार
 अन्रेय  प्रबंध  नई  दिल्ली  ।

 क्रम  संख्या  (1)  से  (5)  तक  के  सदस्य  औद्योगिक  उद्यमों  के सफल  प्रबंध  का  बहुर्पुल्थ
 अनुभव  रखने  वाले  प्रतिष्ठित  व्यक्ति  क्रम  संख्या  (6)  पर  दिए  गए  सदस्य  एक  प्रतिष्ठित

 शिक्षाविद  और  प्रबंध के  क्षेत्र  में  अंतर्राष्ट्रीय  स्तर  के  मान्य  विशेषज्ञ  हैं  ।

 तटीय  क्षेत्रों  में  आपदा  पूर्ण  चेताबनो  केख्रों  को  स्थापना

 1283.  भो  भोहन  भाई  पटेल  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  तटीय  क्षेत्रों  में  कितने  आपदा  पूर्व  चेतावनी  केन्द्र  स्थापित  किए  जा  रहे

 वि  न  -  ~ -  पु
 क्‍या  गुजरात  सरकार  ने  राज्य  में  सोराष्ट्र  के  तटीय  क्षेत्रों  में  30  आपदा  पूर्व

 चेतावनी  केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  अब  तक  इस  प्रकार  के  कितने  केन्द्रों  की  स्थापना  की  गई  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिको  मन्त्रालय  में  राश्य  मरत्रो  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिको  तथा  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  के०  आर०  :  आन्ध्र

 प्रदेश  और  तमिलनाडु  के  तटीय  क्षेत्रों  में  प्रयोगात्मक  आधारं  पर  एक  आपदा  पूब॑-चेतावनी  भ्रणाली
 स्थापित  की  गई  जिसमें  100  आपदा  पूर्व-चेतावनी  केन्द्र

 हां  ।

 गुजरात  में  अभी  तक  कोई  आपदा  पूर्व-चेतावनी  केन्द्र  स्थापित  नहीं  किया  गया
 आन्ध्र  प्रदेश  और  तमिलनाडु  में  प्रायोगिक  प्रणाली  के  सफल  प्रयोग  के  पद्च  त्‌  ही  गुजरात
 सरकार  के  अनुरोध  पर  निर्णय  लिया  जाएगा  और  उसी  समय  इससे  संबंधि  ते  ब्यौरा  तैयार  किया

 विदेशियों  के  पता-ठिकानों  पर  निगरानो  रने  के  लिए  कस्प्यूटरों  का  प्रयोग

 1284.  भो  ए०  जे०  वो०  बो०  महेश्यर शाब  :  क्या गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
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 क्‍या  सरकार  का  दिल्‍ली  में  रह  रहे  विदेशियों  के  पता-ठिकात़ों  पर  निगरानी
 रखने  के  लिए  कृम्प्यंटरों  का  प्रयोग  करते  का  विधार  है  |

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और -

 क्‍या  अन्य  महानंगरों  में  भी  विदेशियों  के  पता-ठिकानों  पर  निगरानी  रखने  के  लिए
 इसी  प्रकार  की  व्यवस्था  करने  का  विचार  है  ?

 लोक  शिकायत  तया  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों

 पो०  :  तथा  दिल्ली  में  विदेशियों  के  पंजीकरण  रिकार्ड  को
 कर  लिया  गया  है  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं

 गुणरात  में  कचछ  ओर  जामनगर  क्षेत्रों  से  पाकिस्तानो  राष्ट्रिकों  को  घुसपंठ

 1285.  5.  भो  सुकुल  वासनिक  ]
 है  प्री  बनवारोलाल  पुरोहित  »

 :  कया  गुह  मेन्द्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 डा०  चम्व्रशेखर  त्रिपाठी  |

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  15  1986  के  इंडियन  एक्सप्रेस  में

 बमीड  दु  कर्यब॑  पाक  इंफिल्ट्रेशश  इन  कच्छਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया

 शया

 क्‍या  सरकार  को  पता  है  कि  गुजरात  राज्य  में  कच्छ  और  जामनगर  पाकिस्तानी

 राष्ट्रिकों  के  लिए  घसपंठ  करने  का  मुख्य  रास्ता  बन  गया  और

 यदि  तो  सरकार  ने  गुजरात  में  कच्छ  और  जामनगर  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  से

 पाकिस्तानी  राष्ट्रिकों  की  घुसपेठ  रोकने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  हैं/उठाने  का  विचार  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संश्रालय  में  र/्य  मंत्री  तथा  गह  मम्त्रालय  में  रास्य

 लस्त्रो  पी०  चिदम्बरस  )  :  तथा  सरकार  को  गुजरात  सीमा  पर  पाकिस्तान  से

 कुछ  घुसपेठ  होने  की  जानकारी  सुरक्षा  बल  सतक  है  तथा  घुसपठ  रोकने  के  लिए  उचित  कदम

 उठा  रहे  स  को  बड़े  पैमाने  पर  घुसपंठ  होने  की  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 सीमा  पर  सुरक्षा  बल  लगातार  सत्ता  बरत  रहे  सीमा  पर  निगरानी  को
 :  बढ़ान ेके  उपाय  भी  किए  गए  हैं

 ।

 है
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 गण  नज+  गा

 भारतोय  प्रशासनिक  सेवा/मारतोय  पुलिस  सेवा  के  लिए  चपन  करते  समय  राज्य

 सेथा  अधिका  रियों  हारा  सशस्त्र  सेसाओं  में  को  गई  सेवा  को  गजना  करना

 1286.  श्री  हरिकृष्ण  शास्त्री  :  क्या  प्रधान  भंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  और  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  लिए  चयन  करते
 समय  राज्य  सेवा  अधिकारियों  द्वारा  सशस्त्र  सेनाओं  में  की  गई  सेवा  को  भी  कुल  सेवा  के  लिए

 हिसाव  में  लिया  जाता  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  बोरेनसह  :  (७)
 जी  हां

 )  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा/भारतीय  पुलिस  सेवा  द्वारा
 विनियमावली  के  अधीन  राज्य  सिविल/पुलिस  सेवा  का  ऐसा  कोई  सदस्य  भारतीय  प्रशासनिक

 सेवा/भारतीय  पुलिस  सेवा  में  पदोन्‍नति  के  प्रयोजन  से  विचार  किए  जाने  के  लिए  तभी  पात्र

 होता  है  जबकि  वह  राज्य  सेवा  में  स्थायी  पद  को  धारण  किए  हुए  हैं  तथा  उसने  उपसमा
 पुलिस  उप-अधीक्षक  अथवा  उनके  समकक्ष  किसी  पद  पर  लगातार  कम  से  कम  8  वर्ष  की  सेवा

 स्थापन्‍न  तथा  स्थायी  )  पूरी  कर  ली  हो  ।  इस  विनियमावली  को  1978  में  यह  व्यवस्था
 करने  के  लिए  संशोधित  किया  गया  था  कि  राज्य  सिविल  अथवा  पुलिस  सेवा  में  नियुक्त  किसी

 कार्यमुक्त  आपातकालीन  कमीशन  प्राप्त  अथवा  अल्पकालीन  सेवा  कमीशन  प्राप्त  अधिकारी  के

 मामले  8  वर्षों  की  निरन्तर  सेवा  की  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  द्वारा  उसकी  सैन्य  सेवा
 को  समुचित  महत्व  देने  के  बाद  उस  सेवा  में  उसकी  नियुक्ति  की  यथानिर्धारित  कल्पित  तारीख
 से  की  किन्तु  शर्त  यह  होगी  कि  उन्होंने  जिस  वर्ष  में  चयन  समिति  की  बंठक  होती
 उस  वर्ष  की  पहली  जनवरी  को  कम  से  कम  चार  वर्षों  की  निरन्तर  सेवा  वस्तुतः:-पूरी  कर

 कमंचारो  चयत  आयोग  के  साध्यम  से  तिम्त  क्रणो  लिपिकों  की  भर्ती  में  कदालार

 1287.  भरी  भरत  कुमार  ओडेदरा  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  हाल  ही  में  कर्मचारी  चयन  आयोग  के  माध्यम  से
 निम्न  श्रेणी  लिपिकों  की  भर्ती  में  कदाचारों  से  सम्बन्धित  मामले  की  जांच  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ओर  क्‍या  यह  सच  है  कि  इस  धोटाले  में

 कुछ  भारतीय  प्रशानिक  सेवा  के  अधिकारी  भी  अस्तग्रेस्स  और

 सम्बन्धित  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  और  गलत  त्षशके  से
 !
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 लोक  शिकायत  तथा  पेंहान  अंज्रालय  में  उपसजो  श्ोरेन  सिह  ऐंगती  )  :

 हां  ।

 और  कर्मचारी  चयन  आयोग  को  प्राप्त  हुई  शिकायतों  पर  उनके  द्वारा  की

 गई  जांच  के  परिणामस्वरूप  यह  पाया  गया  था  कि  अवर  श्रेणी  लिपिकों  के  पदों  में  नियुक्ति
 करने  के  प्रयोजन  से  लगभग  चालीस  मामलों  में  छलपूर्वक  नामांकन  किया  गया  संगत  साक्ष्य

 सामग्री  एकत्र  करने  के  पश्चात्‌  विस्तृत  जांच  करने  के  लिए  केन्द्रीय  अन्बेषण  ब्यूरो  के  पास  एक

 प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  आई०  दर्ज  कराई  गई  थी  जिस  पर  जांच  चल  रही
 तीन  एक  अनुभाग  एक  सहायक  और  एक  कीपंच  आपरेटर  को  हिरासत  में

 ले  लिया  गया  इसमें  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  का  कोई  अधिकारी  शामिल  नहीं  गलत

 तरीके  से  शर्ती  किए  गए  व्यक्तितयों  की  सेवाएं  समाप्त  कर  दी  गई

 लौह  ढलाई  कारखानों  से  उत्पस्त  प्रदूषण  का  तालसहल  पर  प्रभाव

 1288.  श्री  एम०  रधमा  रेह्ो  |
 प्री  धर्मपार्लासहु  सलिक  »  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 को  सुभाष  यादव

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  उच्च  शक्ति  प्राप्त  वधराजन  समिति  ने  250  लौह  ढलाई  कारखानों

 जिनमें  प्रतिदिन  2000  से  3000  टन  तक  कोयला  प्रयोग  किया  जाता  ताजमहल  के  चारों

 #  भोर  प्रदूषण  का  प्रमुख  स्त्रोत  बताया

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  ताजमहल  के  चारों  ओर  स्थिति  इन  सभी

 कारश्ानों  को  वहां  से  स्थानांतरित  करने  हेतु  कदम  उठाने  का  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 )  वर्यावरण  ओर  बन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जियाउरंहमाम  अंसारो  )  :  समिति

 '  मे ंताजमहल  के  आस-पास  प्रदूषण  के  मुख्य  ज्रोतों  के  रूप  में  250  लोहे  के  ढलाई-घरों  का  पता

 लगाया  है  जो  प्रतिदिन  200  से  300  टन  कोयला  प्रयोग  में  लाते  हैं  ।

 )  नहीं  ।

 ढलाई-घरों  को  निदेश  दिए  गए  हैं  कि
 वे  अपने  उत्सर्जनों  को  नियंत्रित  करें  और

 जाड़ों  के  महीनों  के  कुछ  अवधियों  के  दौरान  संचालनों  को  विनियमित  गरुम्बदी  भट्टियों  के

 डिजायनों  में  सुधार  करने  और  उससे  उत्सजंनों  को
 करने  के  लिए  स्‍्कीमें  भी  शुरू  कर  दी

 गई  हैं  ।

 +  69
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 भारतोय  प्रशासनिक  सेवा/भारतोय  पुलिस  सेबा/मारतोय  विदेश  सेजा  को

 परोक्षाओं  में  कर्माढक  से  अभ्यर्धों

 1289,  भी  बी०  एस०  कृष्ण  अम्यर  :  कया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  कौकृपा  करंगे  कि  :

 1985  के-दौरान  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा/भारतीय  पुलिस  सेवा/भारतीय  विदेश

 सेवा  की  परीक्षाओं  में  कर्नाटक  केन्द्र  से  कितने  अभ्यर्थी  परीक्षाओं  में  बंठे  एः

 उनमें  से  कितने  अम्यथियों  का  चयन  किया

 कितने  अभ्यर्थियों  को  पहले  ही  नियुक्ति  की  जा  चुकी  और
 |

 कर्नाटक  में  कितने  अभ्यर्थियों  को  तेनात  किया  गया  है  ? ई

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  थोरेत  सिह  ऐंमती ):  )
 भारतीय  प्रशासनिक  भारतीय  पुलिस  सेवा  और  केन्द्रीय  सेवाओं  में  भर्ती  सिविल
 सेवा  परीक्षा  के  माध्यम  से-की  जाती  है  जिसमें  दो  क्रमिक  चरण  सिविल  सेवा

 परीक्षा  और  परीक्षा  होते  हैं  ।  सिविल  सेवा  परीक्षा  1985

 के  लिए  कर्नाटक  में  दो  केन्द्र  थे--एक  बंगलौर  में  तथा  दूसरा  धारवाड़  बंगलौर  और

 घारवाड़  केन्द्रों  में  क्रशः  3039  और  906  उम्मीदवार  बेठे  थे  ।  इनमें  से  बंगलोर  से  204

 उम्मीदवारों  और  धारवाड़  से  44  उम्मीदवारों  ने  प्रधान  परीक्षा  में  प्रवेश  के  लिए  अहेरता  त्राप्त

 की .।  234  उम्मीदवार  प्रधान  परीक्षा  में  बंठे  थे  जो  कि  केवल  बंगलोर  केन्द्र  में  ही  आयोजित  की

 भारतीय  वन  सेवा  में  भर्ती  एक  अलग  परीक्षा  अर्थात्‌  भारतीय  वन  सेवा  परीक्षा  के
 माध्यम  से  की  जाती  वर्ष  1985  में  बंगलोर  केन्द्र  से  324  उम्मीदवार  बंठे  थे  ।

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  ने  सिविल  सेवा  परीक्षा  1985  के  परिणामों  के  आधार
 पर  17  उम्मीदवारों  ओर  भारतीय  वन  सेबा  परीक्षा  1985  के  आधार  पर  6  उम्मीदवारों  की

 नियुक्ति  के  लिए  सिफारिश  की  है  ।

 सिविल  सेवा  परीक्षा  के  17  उम्मीदवारों  में  से  3  उम्मीदवारों  को  भारतीय
 प्रशासनिक  सेवा  में  आवंटित  तथा  नियुक्त  किया  गया  है  और  2  उम्मीदवारों  को  अस्थायी
 आधर  पर  भारतीय  पुलिस  सेवा  में  आवंटितं  किया  गया  भारतीय  पुलिस  सेवा  में  अन्तिम
 आवंटन  तथा  नियुक्ति  अभी  तक  नहीं  की  गई  जहां  तक  भारतीय  बन  सेवा  परीक्षा  का  संबंध
 है  सभी  6  उम्मीदवारों  को  भारतीय  वन  सेवा  में  नियुक्त  कर  लिया  गया

 भारतीय  प्रशासनिक  भारतीय  पुलिस  सेवा  तथा  भारतीय  बन  सेवा  में

 नियुक्त/आवंटित
 ए  गए  उम्मीदवार  हृस  धस्य  मसूरी  तथा  देहरादून  अपने

 प्रशिक्षण  संस्थानों  क्षण  पा  रहे  हैं  ।

 70
 हु
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 इस्मोनियरी  उद्रोग  को  क्षमता

 1290.  भ्री  हन्तान  मोल्लाहु
 :  क्‍या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  का  इंजीनियरी  उद्योग  रक्षा  सेनाओं  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  हेतु
 अंतरंग  अनुसंधान  और  विकास  क्षमता  में  पर्याप्त  रूप  में  आधुनिक

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  प्रकार  की  क्षमता  का  मूल्यांकन
 करने  का  सरकार  का  क्‍या  तरीका  और

 ्भ

 यह  सुनिनिदिचत  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  गए  हैं  कि  ऐसे  गैर-सरकारी

 एककों  द्वारा  वर्गीकृत  जानकारी  प्रकट  न  कर  दी  जाए  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पृति  विमाग  में  राज्य  मम्त्रो  शिवराज  बो०

 :  ओर  इंजीनियरी  उद्योग  की  बहुत  सी  यूनिटों  के  अपने  परिसर  में  ही

 अत्याधुनिक  रक्षा  सामान  का  विकास  करने  की  अनुसंधान  तथा  विकास  सुविधाएं  लेकिन

 सम्पूर्ण  उद्योग  के  लिए  ऐसी  सुविध्नाओं  के  बारे  में  सही  आंकड़े  उपलब्धी  नहीं  रक्षा  सम्बन्धी

 म॒दों  के  विकास  के  लिए  संविदाएं  करने  से  पहले  चुने  हुए  स्रोतों  की  क्षमताओं  का  मूल्यांकन
 इस  बारे  में  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  रक्षा  गुणवत्ता  एजेंसियों  के  माध्यम  से  किया  जाता

 सुरक्षा  सम्बन्धी  जरूरतों  का  ध्यान  रखने  के  लिए  उपयुक्त  व्यवस्था  है  ।

 पारिस्चितिकीय  विकास  के  लास  पर  सम्मेलन

 1291,  भ्ो  कृष्ण  सिह  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  7  और  8  1986  को  नई  दिल्लो  में  परिस्थितिकीय  विकास  के

 लाभ  के  विषय  पर  दो  दिवसीय  सम्मेलन  का  आयोजन  किया  गया  और

 यदि  तो  सम्मेलन  में  किन  विशिष्ट  मदों  पर  चर्चा  हुई  ओर  चर्चा  के  क्‍या

 निष्कर्ष  निकले  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जियाउरंहमान  :

 हां  ।

 :  संयोजक  ने  बताया  है  कि  संगोष्ठी  में  अथब्यवस्था  और  परिस्थितिकी  के  बीच
 :
 भरंतरापूठ  की  समभक्षरी  प्रदान  करने  के  लिए  जोर  दिया  गया  ।  संगोष्ठी  ने  अपेक्ष/क्षृत,  लम्बे
 समय  तक  अनुभव  की  सीमाओं  और  अधिक  विविध  सम्बन्धों  को  ध्यान  में  रखकर  विस्तृत
 लागत  विष्लेषण  शुरू  करने  की  सिफारिश  की

 .
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 1292.  क्री  भर्मपाल  सिह  मलिक
 ;  क्या  रक्षा  मंत्री

 य
 हृ  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 श्री  सुभाष  पादव

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  के  आयुध  डिपुओं  का  कम्प्यूटीकरण  करने  का

 यदि  तो  किन-किन  डिपुओं  का  कम्प्यूटरीकरण  किए  जाने  की  सम्भावना

 और

 इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  घनराशि  नियत  की  गई  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अनुसंधान  तथा  बिकास  थिमसाग  में  राज्य  संत्री  अदण  :

 से  आयुध  डिपुओं  का  चरणबवद्ध  रूप  से  कम्प्यूटरीकरण  करने
 का

 प्रस्ताव

 सोभावर्तों  क्षेत्रों  मे ंरहने  वाले  लोगों  के  लिए  पहचान  पश्च

 है
 »  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :<'

 थी  आर०  एस०  भोग  | जी

 1293.  श्री  उस्तन  राठोड़

 राष्ट्रविरोधी  और  आतंकवादी  तत्वों  के  अवध  प्रवेश  को  प्रभावी  ढंग  से  रोकने  की

 दृष्टि  से  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  विशेषकर  पंजाब  के  उत्तरी  सीमाओं  में  रहने  वाले  लोगों  के  लिए

 पहचान-पत्र  जारी  करने  के  प्रस्ताव  की  नवीनतम  स्थिति  क्‍या  और

 यदि  तो  इस  प्रणाली  को  कब  से  लागू  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 गह  संत्ालय  में  राज्य  मंत्रों  विम्तामणि  :  तथा  राजस्थान
 के  चार  सीमाई  जिलों  की  चार  चुनी  गई  तहसीलों  में  पहचान  पत्र  जारी  करने  की  प्रायोगिक
 योजना  को  स्वीकृति  दे  दी  गई  है  और  राज्य  सरकार  द्वारा  इसको  कार्यान्वित  कया  जा

 रहा

 पंजाब  तथा  गुजरात  सरकारों  को  इसी  प्रकार  की  प्रायोगिक  योजनाओं  को  तैयार  करने
 की  सलाह  दी  गई

 हाथो  दांत  की  कलात्मक  धस्तुओों  के  व्यापारियों  को  परेशानों

 1294. 4.  प्रो  के०  थो०  थामस  :  क्‍या  पर्धावरण  और  बन  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात की  जानकारी  है  कि  वन्य  जीव  संशोधन

 1986  के  कारण  हाथी  दांत  की  कलात्मक  वस्तुओं  के  व्यापारियों  को

 परेशानी  हो  रही  और
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 यदि  तो  क्‍या  हाथी  दांत  की  कलात्मक  वस्तुओं  को  बेचने  की  अवधि

 उपयुक्त  अधिनिग्रम  के  लागू  होने  की  तारीख  से  एक  वर्ष  के  लिए  बढ़ाया  जाएगा  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जियाउरेहमान  :

 जी  नहीं  ।

 जी  नहीं  ।

 सेनिक  फामिकों  के  बच्चों  के  लिए  विश्ञालय

 1295.  5.  क्री  एस०  एम०  गुरह्टी  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  द्वारा  देश  के  सेनिक  कार्मिकों  के  बच्चों  के  लिए  चलाए  जा  रहे
 विशद्यालयों  की  संख्या  क्‍या

 इन  विद्यालयों  में  बच्चों  के  चुनाव/प्रवेश  के  सम्बन्ध  में  क्या  मार्गदर्शी  सिद्धान्त

 इन  विद्यालयों  में  सैनिक  कामिकों  के  बच्चों  के  अतिरिक्त  गेर  सनिक  का्िकों  के

 बच्चों  को  भी  प्रवेश  दिया  जा  रहा  और

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  सैनिक  विद्यालय  अजमेर  अनेक

 बच्चों  को  प्रवेश  देने  से  इन्कार  कर  दिया  गया  है  ?

 रक्षा  संज्रालय  में  रक्ता  अनुसंधान  ओर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  अरुण  :

 से  थलसेना  के  जूनियर  कमीशन  अफसरों  एवं  अन्य  रेंकों  तथा  अन्य  दो  सेनाओं  में

 उनके  समकक्षों  के  बच्चों  को  शिक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  पांच  मिलिटरी  स्कूल  हैं  जिनमें  से

 बंगलौर  और  धोलपुर  प्रत्येक  में  एक-एक  स्कूल  इन  स्कूलों  के  छात्रा  वासों

 में  कुल  स्थानों  का  67%  जूनियर  कमीशन  अन्य  रेंकों  तथा  उनके  समकक्षों  के  बच्चों

 के  लिए  आरक्षित  बाकी  33%  स्थानों  में  से  20%  सेना  अफसरों  के  बच्चों  और  13%
 सिविलियनों  के  बच्चों  के  लिए  इन  स्कूलों  में  योग्यता-क्रम  सूची  के  आधार  पर  प्रवेश  होता

 है  जो  लिखित  परीक्षा  एवं  साक्षात्कार  में  प्राप्त  अंकों  के  आधार  पर  तैयार  की

 सरकार  की  जानकारी  में  ऐसा  कोई  मामला  नहीं  आया  है  जिसमें  योग्यता-क्रम

 सूची  में  शामिल  किसी  पात्र  बालक  को  अजमेर  मिलिटरी  स्कूल  में  प्रवेश  देने
 से  इन्कार  किया

 गया  हो

 उच्चोगों  में  अनुसंधात  ओर  विकास  पर  ढ्यय  में  बुद्धि  करमे  को  आवश्यकता

 1296.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियम ]
 ५.  :  कया  प्रथान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भी  मूल  बम्य  डागा  |

 क्या  हमारे  देक्ष  में  औद्योगिक  क्षेत्र  द्वारा  अनुसंधान  और  विकास  पर  किए  जाने
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 वाले  व्यय  की  प्रतिशतता  अन्य  विकासशील  और  विकसित  देशों  की  तुलना  में  नगण्य

 कया  सरकार  ने  औद्योगिक  क्षेत्र  को  कम  लागत  पर  बेहतर  माल  का  उत्पादन  करने
 के  लिए  अनुसंधान  और  विकास  कार्य  पर  और  अधिक  राशि  व्यय  करने  के  निर्देश  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मम्भालय  में  राज्य  मग्त्रो  तथा  महासागर  परमाणु  ऊर्जा

 लेक्ट्रानिको  और  अस्तरिक्ष  बिभाग  में  राज्य  के०  आर०  जारायणन  )  :  जी

 नहीं  ।  इस  समय  900  से  भी  अधिक  इन-हा  ऊस  अनुसंधान  और  विकास  इकाइयां  हैं  जिन्हें
 ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  और  ओऔद्योगिक  अनुसंधान  कौ  मान्यता  स्कीम  के

 अन्तर्गत  मान्यता  प्राप्त  वर्ष  1985  के  दोरान  इन  इकाइयों  ने  औद्योगिक  जनुसंघान  पर  500

 करोड़  एपये  व्यय  किया  ।

 वर्ष  1982-83  2-83  के  दौरान  अनुसंधान  और  विकास  पर  ओद्योगिक  क्षेत्र  द्वारा  किए  गए
 निवेश  की  राशि  अनुसंधान  और  विकास  के  लिए  राष्ट्रीय  स्तर  पर  कुल  निवेश  का  लगभग  23
 प्रतिशत  थी  ।  ओद्योगिक  अनुसंधान  पर  व्यय  की  यह  राशि  एक  विकासशील  देश  के  लिए
 महत्वपूर्ण  है  ।

 और  सरकार  ने  स्वदेशी  प्रोद्योगिकी  के  राष्ट्रीय  प्रस्क्षमिकताओं
 और  संसाधनों  के  उपयुक्त  आयातित  प्रौद्योगिकी  के  दक्षतापू्बंक  समावेश  और  अनुकलश्लन  तथा
 अधिक  उत्पादन  और  कम  लागत  के  रूप  में  अधिकाधिक  लाभ  प्राप्त  करने  के  लिए  वर्तमान
 प्रौद्योगिकियों  के  मूल्यांकन  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  देश  में  वेज्ञानिक  अमुसंघयन  को
 प्रोस्साहन  देने  के  लिए  समय-समय  पर  अनेक  वित्तीय  प्रोत्साहन  भी  दिये  गये  इ  न  प्रो  सा  हमों
 में  अम्य  चोजों  के  देशी  प्रोद्योगिकी  के  वाणिज्यीकरण  के  लिए  पूंजीनिवेश  पर  अशििक
 निधेश  भत्ता  अनुसंधान  और  विकास  पर  किये  गये  व्यय  पर  कर  में  झतप्रतिशत  क्रूट
 देशी  प्रौद्योगिकी  को  लाइसेंस  मुक्त  मान्यता-प्राप्त  इन-हाऊस  और  विकास

 इका  हयों  द्वारा  वेशानिक  अनुसंधान  के  लिए  कच्चे  आद्वि  का  आयात  करना
 शामिल  है  |

 केख्रीय  पुलिस  बलों  को  लाने  ले  जाने  के  लिए  पृथक  विमान  बेड़ा

 मुरलोधर  साने  :  क्या  गृह  मन्त्री  हृ  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 गुरूवा

 आओ  फफीमनल  ।

 क्‍या  केस्द्रीय  पुलिस  बलों  को  लाने  ले  जाने  के  लिए  गृह  मन्त्रालय

 के अधीन एक «-पक विमान बेड़ा बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन 74
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 यदि  तो  उस  पर  व्यय  होने  वाली  धनराशि  सहित  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 ही

 यदि  तो  अचानक  और  तत्काल  केन्द्रीय  पुलिस  बल  को  भेजने  की  आवश्यकता

 पड़ने  की  स्थिति  से  किस  प्रकार  निपटने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 लोक-शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मग्जो  तथा  गह  मन्ज्रालय  में  राज्य
 भन्‍्त्री  पो०  :  से  सीमा  सुरक्षा  बल  के  एयर  विंग  का  बेड़ा  केन्द्रीय

 पुलिस  बलों  के  लिए  एक  समान  एयर  पूल  के  रूप  में  कार्य  करता  कोई  विमान  बेड़ा  बनाने

 का  प्रस्ताव  नहीं  अतिरिक्त  उड़ान  कारंबाई  की  व्यवस्था  जब  भी  आवदधयक  भारतीय

 बायु  सेना  अथवा  भारतीय  एयरलाइन्स  द्वारा  की  जाती

 कर्नाटक  में  तोसंतिक  अड्डा

 1298.  भी  एच०  एस्र०  पटेल  ]

 भरी  जो०  वेबराय  नायक  ,  की  ord :  क्या  रक्षा  मत्री  यह  बताने  : भरी  शान्ता  रामनायक
 [

 गया  रक्षा  मत्री  यह
 की  कृपा  करेंगे  कि

 /
 श्रो  ई०  अध्यपृ  रेड्डी

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उत्तरी  कर्नाटक  में  करवाड़  में  एक  बड़ा  नौसेनिक  अह्टा *
 बनाने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  क्या  इस  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  जा  चुका  ,

 विस्थापित  होने  वाले  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गये

 भर

 वर्ष  1986-87  और  1987-88  में  पुनर्वास  तथा  अन्य  प्रयोजनों  के  लिए  घन  के

 आबंटेनਂ  सहिल  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 हि
 रक्षा  मन्त्रालय  में  अनुसंघान  ओर  विकात  विभाग  में  राज्य  मम्त्रो  अरुण  सिह  )  ;

 हां  ।

 इस  जगह  का  प्रारम्भिक  सर्वेक्षण  किया  जा  चुका  राज्य  सरकार  की  भूमि
 तथा  निजी  भूमि  अधिग्रहण  करने  के  लिए  प्रारम्भिक  विस्तृत  सर्वेक्षण  जल्दी  ही  आरम्भ  किया

 जायेगा  जिसके  लिए  कर्नाटक  सरकार  ने  अर्जन  के  अन्तगंत  अधिसूचना  जारी

 (a)  कर्नाठक  सरकार  विस्थापित  द्वोने  वाले  लोगों  के  लिए  पुनर्वास  योजनाएं  बना

 रही  है  ।

 3
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 वर्तमान  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कर्नाटक  सरकार  को  पुनर्वास  के  लिए  एकमुश्त

 अनुदान  के  रूप  में  7.356  करोड़  रुपये  की  राशि  दिये  जाने  का  प्रस्ताव

 हैदराबाब  में  विभान  इस्जिन  परोक्षण  केसा

 1299.  भौ  बो०  तुलसोराम  :  क्‍या  रक्षा  मनत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  बंगलौर  स्थित  विमान  इंजिन  परीक्षण  केन्द्र  के  कार्यभार  को  कम

 करने  के  लिये  इसी  पेटर्न  पर  एक  नया  केन्द्र  हैदराबाद  में  स्थापित  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  और  क्‍या  योजना  को  अ  स्प  से

 स्वीकृति  दे  दी  गई  ओर  न्तिम

 दि  तो  केन्द्र  के कब  तक  स्थापित  किये  जाने  की  आशा  है  और  यदि  तो

 इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अनुसंधान  ओर  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्रो  अरुण  :

 इस  समय  हैदराबाद  में  एक  नया  विमान  इंजन  परीक्षण  केन्द्र  स्थापित  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  है  ।  -

 प्रषतन  नहीं  उठते  ।

 परमाण  ऊर्मा  संयंत्रों  का  कार्यक रण

 1300.  प्रो०  रामकृष्ण  मोरे  :  क्‍या  प्रधान  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  लगभग  सभी  मौजूदा  परमाणु  कर्जा  संयंत्र  लगातार  कठिनाई का
 सामना  कर  रहे  हैं  और  निर्माणाधीन  संयंत्रों  के  निर्धारित  कार्यक्रम  से  पीछे  चलने  के  कारण

 2000  ईस्वी  के  लिए  निर्धारित  परमाणु  ऊर्जा  लक्ष्य  में  भारी  कमी  होने  की  सम्भावना

 यदि  तो  देश  में  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्रों  के असन्तोषजनक  कायंनिष्पादन  के  लिए
 किन  मुख्य  पहलुओं  का  पता  लगाया  गया  है  और  अपनी  क्षमता  के  अनुपात  में  उनके  उत्पादन  का

 बतंमान  प्रतिशत  कितना

 निर्माणाधीन  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्रों  के  पूरा  होने  में  क्या  कठिनाइयां  हैं  तथा  प्रत्येक

 संयंत्र  के  पूरा  होने  में  कितना  विलम्ब  हुआ  है  और  इसके  परिणामस्वरूप  अनुमानित  लागत  में

 कितनी  वृद्धि  हुई  और

 2000  ईस्‍्वो  तक  निर्धारित  परमाणु  ऊर्जा  के  लक्ष्य  को  श्राप्त  करने  हेतु  उक्त

 कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?  पु

 76
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 -  —  अली  वलिकिललिक  किक  कीकिकिककक

 विशाम  तथा  प्रोश्चोगिको  मंत्रालय  में  राश्य  प्न्‍्धो  तथा  महासागर  विकास  परमाण  ऊर्जा

 इलक्ट्रामिको  ओर  अन्तरिक्ष  विभाभों  में  राज्य  मन्त्रो  के०  आर०  नारायणग  )  :  तथा

 तारापुर  परमाणु  बिजलीघर  के  दो  यूनिट  ओर  राजस्थात  परमाणु  बिजलीघर  का  दूसरा

 यूनिट  संतोषजनक  रूप  से  काम  कर  रहे  हैं  ।  राजस्थान  परमाणु  बिजलीघर  का  पहला  यूनिट
 दक्षिणी  एंड-शील्ड  में  दरारें  पड़  जाने  के  कारण  काम  नहीं  कर  रहा  मद्रास  परमाणु  बिजली

 घर  के  दोनों  यूनिटों  ने  आरम्भ  में  सन्‍्तोषजनक  रूप  से  काम  लेकिन  उसके  बाद

 धर  में  टर्बो-जेने  रेटर  के  कम्पनों  और  ट्रांसफार्मर  के  खराब  हो  जाने  जैसी  परम्परागत  किस्म  के
 उपस्करों  से  सम्बन्धित  समस्‍यायें  सामने  आईं  ।  समस्याओं  को  अब  हल  किया  जा

 चुका  इसके  मद्रास  परमाणु  बिजलीघर  के  दूसरे  ग्ूनिट  में  इंबन  अन्तरण  प्रणाली
 से  सम्बन्धित  समस्या  सामने  आई  जिस  पर  ध्यान  दिया  गया  भब  दोनों  यूनिट  काम  कर

 रहे  यदि  पर्याप्त  वित्त  निवेश  किया  जाये  तो  सन्‌  2000  तक  मेगावाट  बिजली  के

 उत्पादन  की  क्षमता  प्राप्त  करने  का  लक्ष्य  प्राप्त  किया  जा  सकता  उत्पादन  से

 प्रक्तूबर  में  विभिन्‍न  यूनिटों  के  क्षमता  थुणक  की  तुलना  में  उत्पादन  की
 शतता )  निम्नलिखित  रहे  हैं  :  जे

 यूनिट  ह  ि
 क्षमता  गुणक  (%  )

 तारापुर  पहला  यूनिट  86

 दूसरा  यूनिट  52

 राजस्थान  दूसरा  यूनिट  68

 मद्रास  पहला  यूनिट  40

 दूसरा  यूनिट  42

 वाष्प  जनित्रों  के  देर  से  मिलने  की  वजह  से  नरौरा  परमाणु  विद्युत  परियोजना  का

 काम  उसे  प्‌  रा  करने  के  लिए  निर्धारित  तारीख  से  लगभग  15  महीने  पिछड़  गया  वर्तम

 अनमान  के  अनुसार  परियोजना  पर  537.84  करोड़  रुपये  की  लागत  आयेगी  जबकि  सबसे  बाद
 ही  संस्वीकृत  लागत  399.64  करोड़  लागत  में  138.20  करोड़  रुपये  को  जो  वृद्धि  हुई

 उसमें  से  40.55  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  मूल्य-वृद्धि  के  13.18  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  करों

 भोर  शुल्कों  के कारण  और  शेष  वृद्धि  सुरक्षा  सम्बन्धी  वर्तमान  म  नकों  को  मूर्त  रूप  देने  और

 बेहतर  कार्य-निष्पादन  के  लिये  डिजायनों  में  किये  गये  विभिन्‍न  परिवतंनों  ओर  सुधारों  के  कारण

 हुई  ककरापार  परमाणु  विद्युत  परियोजना  का  काम  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अमुसार  चल

 रहा

 235  मेगावाट  क्षमता  यूनिटों  के डिजायनों  का  मानकीकरण  प्रमुख
 उपस्करों  की  क्षेपों  के  आडंर

 देने  ओर  500  मेगावाट  क्षमता  के  मानकीकृत  यूनिट  का  डिजायन

 है
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 बनाने  में  हुई  प्रगति  के  अतिरिक्त  यह  भी  प्रस्ताव है  कि  विद्युत  बोर्ड  का  पुनगंठन एक
 सरकारी  क्षेत्र  के  संस्थान  के  रूप  मे  किया  जाये  ताकि  वह  परमाणु  बिजली  सम्बन्धी  कार्यक्रम  के

 लिए  जनता  से  घन  इकट्ठा  कर  सके  ।

 भभगांव  डाश  लिमिटेड

 ‘  1301.  भरी  गुरुवास  कामत  :  कया  रक्षा  मन्‍्त्री  डाक  बम्बई  में  अनियमितताओं

 के  बारे  में  15  1986  के  अतारिकत  प्रदन  संख्या  2475  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 )  मभगांव  डाक  लिमिटेड  में  हाल  ही  में  बर्खास्त  किये  गये  अधिकारियों  के  विश्ठध

 जांच  के  बारे  क्या  प्रगति  हुई  और

 क्‍या  नए  चेयरमेन  की  नियुक्ति  से  स्थिति  में  सुधार  हुआ  है  ?

 रक्षा  भन्‍्त्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  ओर  पूर्ति  विभाग  सें  राज्य  सन्त्री  शिवराज  वी०  :

 )  अनीक  चेम्बर्‌  के  गोदाम  से  अपतटीय  सामान  की  चोरी  की  सूचमा  तत्काल  आंवश्यक

 जांच  के  लिए  चेम्बर  पुलिस  स्टेशन  के  वरिष्ठ  पुलिस  निरीक्षक  को  दी  पुलिस  की  जांच  पूरी

 नहीं  हुई  है  ।  इसी  बीच  पुलिस  ने  चुराए  गए  माल  में  से  कुछ  को  प्राप्त  कर  लिया  मभगांव

 डाक  लिमिटेड  ने  मी  इस  चोरी  का  पता  लगाने  के  लिए  एक  जांच  बोर्ड  का  गठन  किया

 यद्यपि  किसी  अधिकारी  को  निलम्बित  नहीं  किया  गया  है  लेकिन  जांच  बोर्ड  की  रिपोर्ट  के

 सरण  में  किसी  अधिकारी  को  निलम्बित  नहीं  किया  है  परन्तु  उपमहाप्रबन्धक  की

 अपने  कत्तंव्यों  को  निभाने  में  असावधानी  बरतने  के  लिए  भत्संना  की  गई  और  मुख्य  सुरक्षा
 अधिका री  को  सुरक्षा  सम्बन्धी  प्रबन्धों  के  बारे  में  भविष्य  में  और  अधिक  सावधान  होने  के  लिए

 चेतावनी  दी  गई

 नई  मैनेजमेंट  ने  कई  सुधारात्मक  उपाय  किए  हैं  और  कम्पनी  के  समस्त  काये  में

 सधार  के  लिए  अन्य  विभिन्‍न  कदम  उठाए  कम्पनी  की  उत्पादकता  एवं  लाभ  में  सुधार

 करने  की  दृष्टि  से  विशिष्ट  क्षेत्रों  में उपयुक्त  सिफारिशें  करने  के  लिए  मझकगांव  डाक  लिमिटेड  के

 नए  चेय  रमन  और  प्रबन्धक  निदेशक  की  अध्यक्षता  में  एक  दलਂ  इस  समय  कम्पनी  के

 कार्यों  के  अनेक  पहुछुओं  पर  कार्य  पर  रहा

 छावमो  बोर्डों  के  सदस्यों  को  ओर  अधिक  अधिकार

 1302.  ते  शांति  धारीबषाल  :  क्‍या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  देश  में  अनेक  छावनी  बोर्डों  के  सदस्यों  से  कोई  ज्ञापन  मिला  है

 उन्होंने  जमहित  में  उतको  और  अधिक  अधिकार  देने  के  लिए  कहा  और

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  अरुण  :
 जी  नहीं

 ह  ह

 प्रदन  नहीं  उठता

 जच्लों  का  अपहरण  करने  बाला  गिरोह

 1303.  डा०  चमा  दोखर  ज़िषाठी  )
 ५.  :  क्‍या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  कालो  प्रसाद  पाण्डेय  |

 क्‍या  बच्चों  का  अपहरण  करने  वाला  एक  गिरोह  दिल्ली  में  अत्यधिक  सक्रिय

 यदि  तो  पिछले  एक  वर्ष  के  दोरान  कितने  बच्चों  का  अपहरण  किया  गया

 क्‍या  सरकार  मे  इसे  रोकने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
 है

 और  अब  तक  इसके  क्‍या  परिणाम  '

 निकले हैं ? सोक शिकायत तथा पेंशन मम्त्रालय में राज्य मगत्री तथा गह नरजालय में राज्य अन्तो ० : ऐसा कोई गिरोह दिल्‍ली पुलिस के ध्यान में नहीं आया . वर्ष के दौरान दिल्ली पुलिस को अपहरण के 684 मामले सूचित किए गए भालू वर्ष में ऐसे मामले सूचित किए परल्तु इन अपहरणों के पीछे कोई गिरोह नहीं था । तथा सन्वेहास्पद चरित्र के लोगों पर नजर रखी जाती है तथा इस सम्बन्ध में आासूचना एकत्र की जाती है । भूख ओर गरोबो से सिपटने के लिए प्रौद्योगिकी अभियानों का आरम्भ किया लागा भरी सो० माधव रेड्डी : क्‍या प्रथान सरतञ्रो यह बताने की कृपा करेंगे कि : ) देश में भूल और गरीबी से निपटने के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान नये गिकी विशेषज्ञता का प्रयोग करके कौन-कौन से प्रौद्योगिकी अभियान आरम्भ किए और देश के लिए कौन सा प्रौद्योगिकी स्तर उपयुक्त है और क्‍या भारत के इस क्षेत्र में विश्व के अन्य विकसित देशों के बराबर आने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ? 5 ग हू विद बिज्ञास ओर प्रोद्योगिको मम्जालय में राज्य भरत्रो तथा सहालायर परम्रानु 79
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 इलेक्ट्रानिको  ओर  अम्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  भम्त्री  के०  आर०  :  अभी

 तक  निम्नलिखित  प्रौद्योगिकी  मिशनों  को  आरम्भ  क्रिया  गया  है  :

 (1)  प्रत्येक  गांव
 के  लिए  पेयजल  और  जल  का  प्रबन्ध  ।

 (2)  निरक्षरता  उन्मूलन  ।

 (३3)  जनसंख्या  के  संवेदनशील  विशेषकर  बच्चों  को  टीके  लगाना  और  रोगों
 से  उनका  प्रतिरक्षण  ।

 (4)  खाद्य  तेलहन--गहन  खेती  और  तेल  का  उत्पादन  ।

 (5)  बेहतर  संचार  ।

 )  भारत  में  विशान  और  प्रौद्योगिकी  के  वर्तमान  स्तर  का  विस्ता  रपूर्वक  उल्लेख

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रलेख  में  किया  गया  है  ।  छठी  योजना  के  दौरान  वैज्ञानिक  अवसंरचना

 का  उल्लेखनीय  विस्तार  और  समेकन  हुआ  है  जिप्के  परिणामस्वरूप  सातवीं  योजना  में  राष्ट्रीय
 विकास  के  लिए  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  का  प्रमुख  रूप  से  उपयोग  करने  के  लिए  ठोस  आधार
 बना  है|  विकासशील  देश  होने  गर  भी  आण्विक  अन्तरिक्ष  और  कृषि  जैसे  विज्ञान

 ओर  प्रौद्योगिकी  क्षेत्रों  में  भारत  की  उपलब्धियों  की  तुलना  कुछ  विकसित  देशों  से  की  जा  ,
 सकती  है  ।

 हि  सेबानिवस  होने  वाले  रक्षा  कर्मचारियों  को  ओसतम  संश्या

 -_  305.  थो  साइसन  तिग्गा  :  क्‍या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  भूतपूर्व  सेनिकों  को  उनके  58  वर्ष  की  आयु  हो  तक  असेनिक
 रोजगार  में  स्वतः  खपाने  की  योजना  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  उक्त  योजना  का  ब्यौरा  क्या  और

 औसतन  कुल  कितने  रक्षा  कर्मचारी  प्रति  वर्ष  सेवानिवृत्त  हो  रहे  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अनुसंधान  ओर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अदण  :

 हां  ।
 ह॒

 (&)  जब  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिया  जाएगा  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरे  तैयार  किए
 जाएंगे  ।

 प्रतिवर्ष  औसतन
 50,000  से  55,000  एबं  लगभग  1200  अफसर  .

 (300  शार्ट  कमीशन
 अफसरों  सेवानिवृत्त  होते  हैं  या  सेवामुक्त  कर  दिए  जांते

 $0



 21  1908  लिखित  उत्तर
 _

 शर-सरकारो क्षेत्र में रक्षा उपकरणों का निर्माण भरी संफुह्दीन चौधरी : क्‍या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : ) क्‍या रक्षा उपकरणों के निर्माण में गेर-सरकारी क्षेत्र का हिस्सा बढ़ाने के उद्देश्य से विभागीय और सरकारी क्षेत्र के एककों में नई क्षमता के निर्माण और परिष्करण दोनों पर रोक लगाई जा रही यदि तो सरकारी क्षेत्र के एककों को ऐसी जो कि अधिक महत्वपूर्ण नहीं का आबंटन करने के क्या कारण और गैर-सरकारी क्षेत्र को आबंटित रक्षा उपकरणों के निर्माण की 300 मदों का ब्यौरा क्या है तथा उनको उपलब्ध की जाने वाली वित्तीय व्यवस्था का ब्यौरा क्या रक्षा मस्त्रालय में रक्षा उत्पादन ओर पूति विभाग में राज्य भम्जो शिचराज थो० : जी नहीं । प्रषम नहीं उठता । अब तक आयुध निर्माणियों की ऐसी 466 मदों का पता लगाया जा चुका है जिनके निर्माण का काम क्रमिक रूप से सिविल उद्योगों को दिया जा रहा इन मदों में सामान पैक करने के शस्त्रों में इस्तेमाल हाडंवेयर और वाहनों के पुर्जे शामिल इसके अतिरिक्त आयुध निर्माणी में सेना के नए युद्धक वाहन के निर्माण के लिए अपेक्षित 50% करणों को भी सिविल क्षेत्र के उद्योगों के लिए निर्धारित किया गया नि रक्षा के लिए राष्ट्रीय साधनों एवं क्षमताओं का अधिकतम उपयोग इसके लिए निर्माताओं को प्रत्येक मामले के औचित्य के आधार पर आवद्यक तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाती उत्तर प्रदेश में बद्ध व्यक्तियों के लिए आभ्रम को स्थापना भो हरोश रावत : क्‍या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्‍या सरकार ने वृद्ध व्यक्तियों के लिए ्॒मों की स्थापना करने के लिए विभिन्‍न संगठनों तथा राज्य सरकारों की सहायता प्रदान की और उत्तर प्रदेश में बृढ्ों के लिए इस समय कितने आश्रम हैं और भविष्य में ऐसे कितने आश्रमों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है ?
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 कल्याण  मसतालय  में  उपंत्री  गिरिघर  :  वृद्ध  व्यक्तियों  के  कल्याण
 के  लिए  कार्यरत  कुछ  स्वयंसेवी  संगठनों  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की
 गई

 कसी  आश्रम  की  सहायता प्रदान  नहीं  की केन्द्रीय  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  में  ऐसे  किस

 र्द्र  ये  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 क

 उत्तर  प्रदेश  में  ऐसे  आश्रमों  की  स्थापना  के  लिए  केर

 विलस्बित  परियोजनाओं  को  कार्याम्वित  करना

 1308,  भ्री  मूल  अम्द  डागा  ]  ह
 »  :  कया  कार्यक्रम  कार्यान्वियन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 ओरो  नित्यानस्थ  सिश्ष |
 करेंगे  कि  :

 आपके  मन्‍्त्रालय  ने  अपनी  स्थापना  के  बाद  मंत्रालय-वार  कितने  मामलों  के

 कार्यान्वयन  पर  निगरानी  के  लिए  अपने  हाथ  में  लिया

 इन  मामलों  के  कार्यान्वयन  में  विप्तम्ब  के  लिए  किस  प्रकार  की  बाघाओं  का  पता

 मंत्रालय  की  मध्यस्थता  से  अब  तक  कितने  मामलों  को  निपटाया  गया  है  ?

 कार्यक्रम  कार्यास्थयम  सम्त्रो  ए०  थो०  ए०  गो  खान  :  कार्यक्रम

 कार्यान्वयन  मन्‍्त्रालय  अलग-अलग  मामलों  का  प्रबोधन  नहीं  लेकिन  (1)  कार्यक्रम

 के  विभिन्‍न  सूत्रों  के  अन्तर्गत  राज्य  सरकारों  के  समग्र  (11)  बड़े  आधारी  संरचना

 क्षेत्रों  मे ंउत्पादन  ओर  (iii)  20  करोड़  रुपये  भऔर  उससे  अधिक  लागत  वाली  केन्द्रीय

 परियोजनाओं  के  कयुर्यान्वयन  का  प्रवोधन  करता  है|

 ओर  प्रइन  नहीं  उठते  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  छावनो  क्षेत्रों  में  असेनिक  लोगों  को  दुकानों
 का  प्राबंटन

 1309.  भ्रो  के०  डो०  सुल्तानपुरो  :  क्‍या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  के  छावनी  क्षेत्रों  में  असेनिक  लोगों  को  दुकानों  के  आबंटन  के  लिए
 क्‍या  मानदण्ड  अपनाए  गए

 क्‍या  दुकानों  का  आबंटन  वाधिक  आधार  पर  किया  जाता

 82
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 यदि  तो  छावनी  बोर्डों  को  इत  दुकानों  से कितनी  वार्षिक  आय  होती

 कया  सरकार  का  विचार  इन  दुकानों  को  90  वर्ष  की  अवधि  के  पट्टे  के  आधार

 पर  आबंटित  करने  का  और

 (5)  सरकार  द्वारा  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  छावनी  क्षेत्रों  में  कोन-कौन  सी

 नाएं  कार्यान्वित  की  जा  रही  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अनुसंधान  ओर  विकास  जिभाग  में  राज्य  संत्रो  अरुण  :

 )  छावनी  बो्डों  की  दुकानों  का  आबंटन  यथासंशोधित  छावनी  1924  की
 धारा  200  में  विहित  प्रावधानों  के  अनुसार  किया  जाता  इनका  आम  नीलामी
 और  कुछ  मामलों  में  कमान  के  जनरल  आफिसर  कमांडिग-इन-चीफ  की  पहले  मंजूरी  लेकर  निजी

 समभौते  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 हां  ।  छावनी  1924  की  धारा  200  की  व्यवस्था  के  अनुसार
 3  वर्ष  के  आधार  पर  भी  आबंटन  किया  जाता  है  ।

 1,96,594  रुपये  ।

 जी  नहीं  ।

 (8)  पेय  शोचालयों/मृत्रालयों/सेफ्टिक
 प्रारम्भिक  शैक्षणिक  स्वास्थ्य  देख-रेख  एवं  परिवार  कम्युनिटी  हाल  और  पेड़
 लगाने  जैसी  जन-सुविधाओं  में  सुधार  करने/बढ़ोत्तरो  करने  सम्बन्धी  योजनाओं  को  बराबर
 कार्यान्वित  किया  जा  रहा

 देश  में  वीडियो  कंसेट  प्लेयरों/बीडियो  कंसेट  रिकार्डरों  का  सिर्माण

 1310.  भी  यशवस्तराब  गडालल  पाटिल  :  क्‍या  प्रधान  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  वीडियो  कंसेट  प्लेयरों/वीडियो  कंसेट  रिकार्डों  के  निर्माण
 की  अनुमति  देने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  का रध  हैं  ?

 विजशान  ओर  प्रोद्योगिको  सम्त्रालय  में  राज्य  मरत्री  तथा  महासागर  परमाणु  ऊर्जा

 इलेक्ट्रॉनिको  ओर  अस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मस्त्री  के०  आर०  :  से
 सरकार  ने  वीडियो  कंसेट  रिकार्डरों  आर)/बीडियो  कंसेट  प्लेयरों  के
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 -  -  -  तनमन  नाना  करन  —

 विनिर्माण  के  इ  न्छुक  उद्यमकर्ताओं  से  आवेदन  पत्र  आमन्त्रित  किए  सरकार  का  केवल  ऐसी
 इकाइयों  को  औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  करने  का  इरादा  जो  एक  गतिशील  चरणबद्ध  विनिर्माण

 कार्यक्रम  के  साथ  एक  ही  स्थान  पर  वस्तुओं  का  उत्पादन  करने  के  लिए  भारी  मात्रा  में

 निवेश  करने  के  लिए  तंयार  हो  तथा  जिनके  पास  अपेक्षित  मात्रा  में  स्वयं  बिनिर्माण  करने  की

 क्षमता  हो  और  जो  बदलती  हुई  प्रोद्योगिकी  के साथ  कदम  से  कदम  मिलाकर  चल  सके  |  सरकार

 ने  अभी  तक  इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया

 ] है  ।

 कानपुर  में  रक्षा  उत्पादन  कारखानों  में  आग

 1311,  भ्रो  जगदोश  अबस्थो  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कानपुर  स्थित  रक्षा  उत्पादन  कारखानों  में  सामान्यतः  लगी  आग  से  अभी  तक

 कितना  नुकसान  हुआ

 आग  के  कारणों  का.पता  लगाने  के  लिए  अब  तक  किए  गए  जांच  काय॑  के  कया

 निष्कषं  रहे  और

 भविष्य  मे  ऐसी  भीषण  आग  की  घटनाओं  को  न  होने  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 कदम  उठाए  गए  हैं  !

 रक्षा  भग्वालय  में  रक्षा  उत्पादन  ओर  पूति  विभाग  में  राज्य  भम्त्री  शिवराज  थो ०

 :  पिछले  10  वर्षों  के  कानपुर  में  आयुध  निर्माणियों  में  आग  लगने  की
 दुर्घटनाओं  से  13,93,398  रुपये  का  नुकसान  हुआ  ।

 इस  सम्बन्ध  में
 की  गई  जांचों  से  पता  चला  है  कि  आग  लगने  की  दुषंटनाएं

 मेगनी  शियम  की  कतरनों  के  दहनशीलता  विद्युत  फर्नीचर  में  बिजली  का

 हीटर  और  सूखी  भाड़ियों/घास  में  आग  लगने  के  कारण  हुई  थीं  ।

 ऐसे  कारणों  से  आग  लगने  की  दुघंटनाओं  की  पुनरावृत्ति  न  हो  इसके  लिए
 निरोधात्मक  कदम  उठाए  गए  आग  से  सुरक्षा  के  लिए  निर्माणियों  में  चेक  सीटों  और  आवर्ती
 रिपोर्टों  तथा  निरोधात्मकं  उपाय  निर्धारित  किए  गए

 1312. भो
 अजय  क्‍या  पयविरण  ओर  बन  मन्त्री यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 कया  नमंदा  नदी  को  भ्रदूषण  से  मुक्त  करने  हेहु  साफ  करने  की  कोई  योजना
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 क्‍या  सरकार  का  इस  प्रयोजन  के  लिए  राज्य  सरकार  की  विशेष  सहायता  देने  का
 विचार  और

 यदि  तो  कितनी  धनराशि  दी  जाएगी  और  इस  योजना  को  पूरा  करने  के  लिए
 निर्धारित  कार्यक्रम  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मम्त्रालय  में  राज्य  समत्रो  जियाउरंहमान  अंसारी  )  :  जी
 नहीं  ।

 तथा  प्रएन  नहीं  उठते  ।

 दमत  ओर  दोब  में  स्वतस्व्रता  सेनानियों  के  लिए  पेंशन  योलना

 1313.  थी  शांता  राम  लायक  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दमन  और  दीव  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  लिए  कितनी
 योजनाएं

 इन  योजनाओं  के  अस्तगंत  पेंशन  पाने  के  लिए  क्‍या  अहंताएं

 इस  योजना  या  योजनाओं  के  अन्तगगंत  इस  समय  कितने  व्यक्तियों  को  पेंशन  मिल
 रही

 कितने  मामले  रह  किए  गए  और

 (&)  कितने  मामले  लम्बित  पड़े  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मर्श्रालय  में  राज्य  मस्तजो  तथा  गृह  सरतालय  में  राज्य
 सस्त्ो  चिन्तामणि  :  सरकार  की  स्वतन्त्रता  सेनिक  सम्मान  पेंशन

 1980  और  दमन  और  दीव  स्वतन्त्रता  सेनानी  कल्याण  निश्मों  के  अधीन  पेंशन
 नामक

 दो  पेंशन  योजनाएं  हैं  ।

 से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण
 या

 केन्द्रीय  सरकार  की  योजना  के  दमन  और  दीव  स्वतन्त्रता  सेनानी
 अधीन  पेंशन  कल्याण  नियमों  के  अस्तगंत  पेंशन

 इसके  अन्तगेत उन  ब्यक्तियों  को  पेंशन  इनके  अन्तगेत  उन  व्यक्तियों  को  पेंशन  देने
 देने  की  ध्यवस्था  है  जिन्होंने  स्वतन्त्रता  की  व्यवस्था  है  जिन  की  कम  से  कम  3  सप्ताह
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 लिखित  उत्तर  2  1986
 बन

 2
 जन  यण  पथथपतिणयण-ज

 संघर्ष  में  भाग  लेने  के  कारण  6  महीने  की  अवधि  के  लिए  नजर  बन्‍्दी/कंद  हुई  हो

 की  कंद/फरार  होने/मूमिगत  होने  और  अथवा  कम  से  कम  एक  वर्ष  की  के

 अनुसूचित  लिए  भूमिगत  होने  की  यातना  सही  हो

 जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  अथवा  कारंवाई  में  मारा  गया  हो  अथवा

 मामले  में  3  महीने  की  सजा  मुगती  मृत्युदण्ड  दिया  गया  हो  अथवा  जेल  से  छूटने
 के  बाद  नजरबंदी  के  दौरान  लगी  चोट  के

 कारण  मत्यु  हो  गई  हो  अथवा  उनका

 गार  समाप्त  हो  गया

 2.  पेंशन  प्राप्त  कर  रहे  व्यक्तियों  की

 719

 3.  अस्वीकृत  मामलों  की  यह  योजना  1.12.85  से  लागू
 2504  आवेदन  प्राप्ति  की  अन्तिम  तारीख

 4.  लम्बित  मामलों  की  संख्या --  65  31.10.86  प्राप्त  हुए  आवेदनों को
 (31.10.86  कुल  संख्या  1717  है  जिनमें  से  719

 व्यक्तियों  को  पेंशन  स्वीकृत  कर  दी  गई  है
 ओर  शेष  आवेदनों  की  छंटनी  की  जा  रही

 है  ।

 परमाण  बिमलो  संयंत्रों  हारा  ऊर्जा  का  उत्पादन

 1314.  श्री  ई०  अय्यपू  रेड्डी  :  क्‍या  प्रधान  मशत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1986
 से  अब  तक  देश  में  प्रत्येक  परमाणु  संयंत्र  में  कुल  कितनी  ऊर्जा  का  उत्पादन  हुआ  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोश्चोगिको  भरजालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  तथा  महासागर  पਂ  र्माणु
 इलेक्ट्रालिको  ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मस्ती  के०  आर०  :  सूचना
 नीचे  दी  जा  रही  है  ।

 बिजलीघर  जनव  1986  से  1986

 तक  उत्पादन

 तारापुर  परमाभु  बिजलीबर  1613

 -  शाजस्थान  परमाणु  बिजलीषर  1107

 मद्रास  परमाणु  बिजलांघर  1465
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 21  1908  )  लिखित  उत्तर

 कमजोर  बर्गों  के  लोगों  को  प्रशिक्षण

 1315.  थ्रो  राधाकांत  डिगाल  :  क्‍या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  को  उनके  क्षेत्रों  से  कार्यान्वित  की  जा  रही  केन्द्र  द्वारा

 विभिन्‍न  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  के  बारे  में  जानकारी  देने  के  लिए  उन्हें  आवश्यक  प्रशिक्षण
 देने  की  आवष्यकता  और

 क्‍या  इन  लोगों  को  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  माध्यम  से  शिक्षित  करने  के  लिए
 पह  प्रशिक्षण  देने  का  विचार  है  ?

 पोजना  सन्जालय  में  राज्य  मस्त्रो  :  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कोमों  के

 विषय  में  जागरूकता  उत्पन्न  करने  की  आवश्यकता  है  ताकि  इच्छित  लक्ष्य  प्राप्त  किए  जा  सके  ।

 केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारें  ब्लाक  स्तर  पंचायत  और  इन  स्कीमों  को  कार्यान्वित  करने  वाले

 विभिन्‍न  विभागों  के  पदाधिकारियों  तथा  संचार  से  जनमाध्यम  के  जरिए  इन  कार्यक्रमों  के  बारे

 में  जागरुकता  उत्पन्न  करती  है  ।

 केन्द्रीय  मन्त्रालयों  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  पहले  ही  जागरुकता  उत्पन्न  की  जा

 रही
 हु

 उड़ीसा  में  बच्छा  जनजातियों  को  शिक्षित  करमा

 1316.  भ्री  राधाकास्त  डिगाल  :  क्‍या  कह्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  में  बण्डा  जनजातियों  की  शिक्षा  के  लिए  कोई  केन्द्रीय  सहायता  दी

 गई

 यदि  तो  किस  योजना  के  अन्तगंत  और  अब  तक  कितनी  धनराशि  की  केन्द्रीय

 सट्टायता  दी  गई  और

 बण्डा  जनजातियों  में  शिक्षा  के  प्रसार  के  लिए  क्‍या  विशिष्ट  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कह्याण  भरत्रालय  में  उप  सश्चो  गिरिधर  :  से  उड़ीसा  में  12

 प्राभ्रीन  जनजाति  समुदायों  के  लिए  जिनमें  बण्डा  जमजाति  भी  शामिल  विशेष  का  यंक्रमों  के

 कार्यान्वयन  हेतु  राज्य  सरकार  को  पर्याप्त  सहायता  प्रदान  की  जाती  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 जनजाति-वार  कोई  सूचना  एकत्र  नहीं  की  जाती

 लक्षद्वीप  प्रशासन  में  कम्ंचारियों  को  स्थाई  बनाना

 1317.  भी०  पो०  एस०  सईद  :  क्या  गृह  मन्‍्त्री  कह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लक्षद्वीप  प्रशासन  में  ऐसे  अधिकारियों  की  विभागवार  संख्या  क्या  है  जिन्हें  उनके
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 पदों  पर  स्थाई  नहीं  किया  गया

 लगभग  कितने  समय  में  अस्थाई  कमंचारियों  को  सेवा  में  स्थायी  बनाया
 और

 क्‍या  ऐसी  कोई  समय  सीमा  निर्धारित  की  गई  है  जिसके  पदर्चात्‌  कर्मचारी  को
 अपने  पद  पर  स्थायी  किया  जाता  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 गृह  सम्त्रालय  सें  राज्य  भनन्‍्त्रो  चिस्तामणि  :  से  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ह

 संशोधित  नये  कार्यक्रम  का  कार्यास्वयन

 1318.  भी  भोकास्त  दस  नरसिहराज  क्‍या  कार्यक्रम  फार्यास्वयन  मंत्री यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ह

 कया  सरकार  ने  संशोधित  नये  कार्यक्रम  को  कार्यान्वयन  आरम्भ  कर
 दिया

 यदि  तो  कब  से  और  पहले  कार्यक्रम  और  वर्तमान  कार्यत्रम  में  क्या
 अन्तर  और

 नये  कार्यक्रम  के  प्रभावी  कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध  में  क्या  विशिष्ट  कदम
 उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 कार्यक्रम  कायस्वियन  भरत्रो  ए०  थो०  ए०  गनो  खान  चोधरो  )  :  जी  नहीं  ।

 को  वाषिक  योजना  1987-88  के  भ्रंश  के  रूप  में
 1.4.1987  से  लागू  करते  का  प्रस्ताव  इस  कार्यक्रम  का  पुनर्गंठन  उपलब्धियों  और  अनुभव 5  :  श्र

 में
 न  ‘

 ओर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लक्ष्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किया  गया  है  ओर  यह  गरीबी
 को  समाप्त  उत्पादकता  आय  में  असमानता  को  कम  करने  और  सामाजिक  तथा
 आध्िक  विषमता  को  दूर  करने  तथा  जीवन  स्तर  में  सुधार  लाने  के  वबन  को  दोहराता  कुछ
 मुद्दों  को  छोड़  दिया  गया  है  जबकि  अन्य  मुद्दों  का  विस्तार  कर  दिया  गया  है  अथवा  ओर  तेज
 कर  दिया  गया  कुछ  अतिरिक्त  मर्दे  इसमें  शामिल  कर  दी  गई  हैं  ।

 कार्येक्रम  के  प्रभावी  कार्यात्वयन  के  लिए  किए  जाने  वाले  उपायों  का  विस्तृत  ब्यौरा
 विचाराधीन

 परमाणु  ऊर्जा  उत्पादन  का  लक्ष्य

 1319.  भी  भोकास्त  दस  नरतिहराज  बाड़िपर  :  क्‍या  प्रधान  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की
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 1908  सिखित  स्तर

 कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  योजना  के  दौरान  परमाणु  ऊर्जा  उत्पादन  का  क्‍या  लक्ष्य  रखा  गया

 क्यो  यह  सच  है  कि  परमाशु  ऊर्जा  विभाग  के  विभिन्न  क्रियाकलापों  के  संचालन

 हैतु  इस  विभाग  के  लिए  नियत  की  गई  राक्षि  नितांत  अपर्याप्त  और

 (1)  यदि  तो  क्‍या  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  की  योजनाओं  और  कार्यक्रम  के  संचालन
 के  लिए  इस  विभाग  को  अतिरिक्त  राशि  नियत  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 बिलाल  तथा  प्रोद्योगिको  मरत्सशय  में  राज्य  सरभो  तथा  महासाशर  परमाणु

 इलेक्ट्रानिको  तथा  अम्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मगञो  के०  आर०  :  यह
 लक्ष्य  रखा  गया  है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  जन्त  तक  परमाणु  बिजलीघरों  की  स्थापित

 क्षमता  1700  मेगावाट  कर  दी  जाए  ।

 तथा  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  के  अन्तगंत  किए  जाने  वाले  विभिन्‍न  प्रकार  के

 कंर्यकेलॉप  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  को  वित्तीय  साक्षतों  की  कमी  के  कारण  फिर  से  निर्षारित  करना

 आविदेधक  हो  जाएगा  ।  सन्‌  2000  ताक  10,000  मेगावाट  बिजली  के  उत्पादम कौ
 क्षमता  प्राप्त  करमें  के  लिए  प्रस्तावित  परमाणु  थिंजल्ली  सम्बन्धी  कार्यक्रम  के  अनुरूप  काम  करने
 के  लिए  ऐसा  अरस्ताव  है  कि  न्यूक्लियर  विद्युत  बोर्ड  का  पुनर्गठन  एक  सरकारी  क्षेत्र  के  संस्थान  के

 रूप  में  करके  अतिरिकत  धन  जनता  से  इकट्ठा  किया

 हिमाचल  प्रदेश  में  बायुसेशा  के  लिए  भर्तो  का्यलिय

 1320.  प्रो०  बारायण  अम्य  पराशर  :  क्‍या  रक्षा  भन्‍त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  हिमाचल  प्रदेश  में  वायुसेना  के  लिए  एक  पृथक  भर्ती  कार्यालय  के  लिए  कोई

 मांष  प्राप्त-हुई

 यदि  तो  इस  मांग  पर  क्‍या  निर्णय  किया  गया  है  और  भर्ती  कार्यालय  किस

 खस्भाधित  तारीख  तक  खोल  दिया  और

 यदि  तो  निर्णय  किस  सम्भावित  ः  |_रीख  तक  लिया  जाएगा  ?

 रक्षा  संत्रालय  में  रक्त  अनुसंधान  ओर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :

 नहीं
 ।

 और  प्रइम  नहीं
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 हसगणना  अधिकारियों  हारा  भाषाओं  और  बोलियों  फो

 हिम्दो  के  अस्ततेत  शामिल  करना

 1321.  प्रो०  लारायण  चश्य  पराशर  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 )  जम्मू  और  हिमाचल  प्रदेश  ओर  राज्यों  में  वर्ष  1981:

 की  जनगणना  रिपोर्ट  में  लोगों  द्वारा  अपनी  मातृभाषा  के  रूप  में  दर्ज  कराई  गई  भाषाओं  और

 बोलियों  की  संख्या  ओर  उनके  क्‍या  नाम  हैं  और  प्रत्येक  मातृभाषा  को  बोलने  वालों  की  संल्या
 कितनी

 (a)  कया  उक्त  क्षेत्र  में  बोलीं  जाने  वाली|दर्ज  कराई  गई  विभिन्‍्ने  बॉलिंयों  का  कोई
 वर्शीकरण  किया  गया  है  ओर  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  पड़

 क्‍या  यह  सच  है  कि  प्रचलित  भाषाई  मानदण्डों  की  अवहेलना  करते  हुए  कई
 भाषाओं  को  हिन्दी  के  अन्तगंत  शामिल  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं.म्िस्नेषतया  जबकि  उक्त  मातृभाषात्रों  के  बोलने
 बालों  ने  अपनी  मातृभाषओं  को  1971  की  जुकैगरेंशता  में  स्वतन्त्र  बोली|भाषः  के  रूप  में  दर्ज
 कराया  है  ओर  कमा  वर्ष  1981  के  वर्गीकरण  में?इस  त्रुटि  को  दूर  किया  जाएगा  ?  ,

 गृह  सम्बालय  में  राज्य  मर्त्रो  चिस्तासणि  :  भाषा/मातृभाषा  से
 सम्बन्धित  1981  के  जनगणंना  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  क्योंकि  इनको  तैयार  करने  का  कार्य
 किया  जा  रहा  है  ।

 (8)  से  प्रदन  नहीं  उठते  । हब

 ग  उड़ीसा  में  नन्‍्वकातन  अभयारण्य  का  विकास

 1323.  श्रीमतो  जयन्तो  पटनायक  :  क्‍या  पर्यांबरण  और  बन  मन्‍्त्री  यह  चताने  की  इपा
 करगे  कि

 बा  »  पा
 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उड़ीसा  में  नम्दकानम  अम्यारण्य  का  विकास  कंरेने  के  लिए

 वर्ष  1986-87  के  दौरान  कोई  घनराशि  मंजूर  की  और &

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 के  कही

 जोर  वन  सम्त्रालय  में  राज्य  लियाउरंहमान  :  (%)
 A  |

 प्रदन  नहीं  उठता  ।
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 1324,  श्लोसतो  भैयम्ती  पठसाथक  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  थन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  के  नाम  क्‍या  है  जिनमें  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  ग्रामीण  वृक्षारोपण
 कार्य क्रम  कार्यान्वित  किया  जा  रहा

 इन  रांज्यों  के  कितने  जिलों  में  यह  योजना  कार्यान्वित  की  गई

 क्‍या  सरकार  का  विभिन्न  राज्यों  के  और  अधिक  जिलों  में  इस  योजना  को
 कार्याग्वित  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदिं  तो  सातवीं  योजना  के  दौरान  उड़ीसा  और  अन्य  राज्यों  के  किन-किन
 जिलों  को  उपयुक्त  कार्यक्रम  शामिल  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 पर्यावरण  और  धन  मंरत्रालप  में  राज्य  भन्‍त्रो  जियाउरंहमान  :  और
 केर्र  द्वारा  प्रायोजित  ग्रामोण  जलाने  की  लकड़ी  के  वृक्षारोपण  की  स्कीम  जिन  राज्यों  में

 कार्यानिवित  की  जा  रही  है  उनके  नाम  और  इन  राज्यों  में  जिलों  की  संख्या  का  विवरण
 संसग्म

 ह

 जी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 केन्द्र  द्वारा  फ्रायोजित  योजना  ग्रामीण  जलाने  की  लकड़ी  के  वृक्षारोपण
 सहित  सामाजिक  वानिकी  के  कार्यान्वयन  के  लिए  चुने  गए

 157  जिलों  की  सूची  ।

 राज्य|केन्द्र  शासित  प्रदेशों  चुने  गये  जिलों  के  नाम
 के  नाम

 1  2

 1.  आम्प्न  प्रदेश  1.  रंगारेड्डी

 2.  पृस्टूर

 3.  मेडक

 है  4.  नालगोंडा
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 2.  अंसम

 3.  बिहार  ,

 4.  गुजरात

 5,  हरियाणा

 $.  कष्णा७

 6.  नेल्लोर

 7.  प्रकाशम

 8.  निजामाबाद

 1.  कामरूप

 2.  गोलपाड़ा

 3,  शिवसाभर

 4.  कछार

 1.  संधाल  पस्मना

 2.  भागलपुर

 3.  गिरिडीह

 4.  घनवाद

 5.  हजा  रीबाग

 6.  गया

 7.  औरंगामाद

 8.  नालन्दा

 9.  मुंगेर

 10.  रोहतास

 11.  गवादा

 1.  वदोदरा

 2.  पंचमहल

 3.  कच्छ

 4.  सुरेस्त्र  मगर

 5.  सबरकष्ठ

 6.  जामनगर

 7.  भावनगर

 1.  करमाल

 2.  महेसागढ़
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 6.  हिमाचल

 8.  कर्ताटक

 9.  केरल

 10.  मध्य  प्रदेश

 ....
 3,  गुड़गांव

 4.  कुरुक्षेत्र

 5.  सोनीपत

 1.  कांगड़ा

 2.  मंडी

 3.  सिरमौर

 4.  शिमला

 5.  हमीरपुर

 1,  अनंतनाग

 2.  राजौरी

 3.  करंगिल

 4.  कादुवा

 1.  बंगलोर

 2.  पुलबर्ग

 3.  कोलार

 4.  बेला री

 5.  मंध्या

 6.  धा  रवाड़
 7.  मंसूर
 8.  चिकमंगलूर

 1.  कम्नौर

 2.  तिवेन्द्रम

 3.  कोछीकोड़े

 4.  कोट्टायाम

 1.  रीवा

 2.  रतलाम

 3.  इम्दौर  कर

 4.  भोपाल

 5.  ग्वालियर

 के

 ।
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 11.  महाराष्ट्र

 12.  मणिपुर

 13.  मेघालय

 14.  नागाल॑ण्ड

 6.  माबुआ

 7.  सियोनी

 8.  जबलपुर

 9.  बिलासपुर

 10.  रायपुर

 11.  सतना

 12.  सागर

 13.  दुगे

 14.  छ्षण्डवा

 15.  पन्‍ना

 1.  अहमदनगर

 2.  रत्मागिरि

 3.  शोलापुर

 4.  भोसमानबाद

 5,  कोल्हापुर

 6.  पारभनी

 7.  नासिक

 8.  पुणे

 9.  थाने

 10,  जलगांव
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 15.  उड़ीसा  1.  बेलसार

 16,  पंजाब
 ह

 1.  अमृतसर

 17.  राजस्थान  1.  जयपुर

 18.  सिक्किम  1,  पूर्वी  गंगटोक

 19.  तमिलनाडु
 *  1.  मदुरे

 $,  उत्तरी  भ्रकाट

 6.  दक्षिणी  अर्काट
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 20.  त्रिपुरा  1.  पद्िचमी  जिला

 2.  उत्तरी  जिला

 21.  उत्तर  प्रदेश  1.  हमीरपुर

 2.  जालौन

 3.  पीलीभीत

 4.  बरी  ।  .

 5.  भांसी
 ह

 :  6,  ललितपुर

 7.  टेहरी

 8.  अल्मोड़ा

 9.  गढ़वाल

 मिरजापुर
 मेरठ

 इलाहाबाद

 देवरिया

 गोरखपुर

 जौनपुर

 आजमगढ़

 मुरादाबाद

 आगरा

 4.  अलीगढ़
 22.  प्चमी  बंगाल  5.  ब्दवान

 2.  मिदनापुर
 3.  बांकुरा

 4. - 5. बीरभूत 6. नदिया 96
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 1  2

 !  -
 ],  अरुणाचल  प्रदेश  1.  परिचिमी  कर्मांग

 2.  दिल्‍ली  1.  दिल्‍ली

 3.  मिजोरम  1.  ऐंजल

 4.  गोवा  दमन  और  दिव  1.  गोवा

 कुल  157  जिले

 ह  रत्नागिरी  और  ओसमानबाद  4
 जिलों  में  बंट  गए  दो  नए  जिलों  के  नाम  सिस्धघुदुर्ग

 ओर  लातुर  ।

 जोड़ियो  कंसेट  लिर्माण  के  लिए  लाइलेंस

 1325.  भो  अनर  सिह  राठवा  :  क्‍या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ,...  उन  फर्मों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  भारत  में  वीडियो  कंसेट  के  निर्माण  के  लिए

 दिए  गए
 |

 प्रत्येक  फमे  द्वारा  प्रतिवर्ष  कितने  वीडियो  सेटों  का  निर्माण  किया  जाता
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 देश  में  बीडियो  कंसेटों  की  वाषिक  मांग  कितनी

 कया  वीडियो  कंसेडों  का  आयात  किया  जा  रहा  यदि  तो  कितनी  कम्पनियों

 को  आयात  लाइसेंस  दिए  गए  हैं

 (8)  क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  वीडियो  कंसेटों  का  गेर-कानूनी  ढंग  से
 आयात  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  वीडियो  कंसेटों  का  गेर-कानूनी  आयात  रोकने  हेतु  देश  में  इनका

 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 जिज्ञान  तथा  प्रोश्ोगिकों  सस्त्ालय  में  राज्य  संतज्रो  तथा  सहासागर  परमाण

 इलेक्ट्रालिको  तथा  अभ्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मरत्रो  के०  आर०  :

 वीडियो  कैसेटों  के  विनिर्माण  के  लिए  जिन  पार्टियों  को  औद्योगिक  लाइसेंस/अ।शय-पत्र/औद्योगिक

 अमुमोदन  सचिवालय  के  पंजीकरण  जारी  किए  गए  उनकी  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी

 लघ  उद्योग  क्षेत्र  की  अनेक  कम्पनियों  को  भी  वीडियो  कंसेटों  के  विनिर्माण  के  लिए  अनुमोदन
 प्रदान  किया  गया

 संगठित  क्षेत्र  में  केवल  दो  कम्पनियां  ही  अर्थात्‌  ऋषि  इलेक्ट्रॉनिक्स  तथा  सुपर

 कैसैटस  व्यवसाय  चलाने  का  ओ०  लाइसेंस  जारी  किया  गया  उत्पादन

 कर  रही  वर्ष  1985  में  वीडियो  कैँसेटों  का  उत्पादन  लगभग  द्बो  मुख्यतः

 लघष  उद्योग  क्षेत्र  में  हुआ  ।

 सातवीं  योजना  के  दस्तावेज  के  अनुसार  वीडियो  कंसेटों  की  मांग  40  लाख  नग  है
 1990  तक  1000  एम०  आर०  एम०  के  है  इंची  चौड़ाई  काले  वीडियो  ।

 हां  ।  किन्तु  ऐसे  आयात  लाइसेंसों  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  भारतीय

 व्यापार  वर्गीक  के  अम्तगंत  कंसेटों  का  अलग  से  वर्गीकरण  नहीं  किया

 गया  जिसके  आधार  पर  विदेशी  व्यापार  के  आंकड़े  रखे  जाते  हैं  ।

 चूंकि  ऐसा  कोई  विशिष्ट  मामला  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  लाया  गया  अतः

 ऐसे  आयात  की  मात्रा  का  आंकलन  करना  कठिन  है  ।

 देश  में  इलेक्ट्रॉनिक  वस्तुओं  का  उत्पादन  बढ़ाने  तथा  सातवीं  योजना  के  दस्तावेज

 में  निर्धारित  लक्ष्यों  को  हासिल  करने  का  सुनिवक्षम  करने  के  लिए  सरकार  ने
 हाल  ही  में  अनेक

 कदम  उठाए  संगठित  क्षेत्र  को  कुछ  कम्पनियां  पहले  ही  अपनी-अपनी  परियोजनाओं  के

 क्रियान्वयन  के  अन्तिम  चरण  में  यह  आशा  की  जाती  कि  सातवीं  योजना  के  अन्तिम  बर्ष

 तक  के  लिए  वीडियो  कैसेटों
 की

 जो  मांग  रखी  गई  उसकी  पूर्ति  स्वदेशी  लोतों
 सै  हो  ही

 जाएगी  |  हे
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 विवरण

 क्र०»सं०  पार्टी  का  नाम  उत्पादन  क्षमता

 1  2  रा  3

 आशंग्र-पत्र  धार  पार्टियों  की  सूचो
 :

 1.  मेसस  ए०  के०  सिंह  इन्दौर  ।  18  लाख  नग

 2.  मेससे  आभस्द  एशिया

 हुवई  ।  10  लाख  नग

 3.  मेसस  डॉ०  बेक  एण्ड  कम्पनी  पुणे  ।  10  लाख  नग

 4.  मेसर्स  एल्को  वीडियो  मुवनेश्वर ।  10  लाख  नग

 5.  मेससे  ऐक्सिमकों  इलेक्ट्रॉनिक्स  अहमदाबाद
 ।  10  लाख  नगं

 6.  मेसर्स  गीता  नई  दिल्‍ली  ।  10  लाख  नग

 7.  गुलशन  के०  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  ।  55  लाख  नग

 8.  मेसस  जम्मू  तथा  कदमीर  राज्य  औद्योगिक  विकास

 निमम  श्रीनगर  ।  20  लाख  नग

 9,  मभेसर्स  ज्योति  इनवेस्टमेंट  कलकत्ता  |  3  लाख  नग

 10.  मेससे  भध्य  प्रदेश  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम
 *  भोपाल  ।  18  लाख  नग

 11.  मेससे  नरेन्द्र  अहमदाबाद  ।  27  लाख  नग

 12.  मेसस  उड़ीसा  राज्य  विकास  लभिगम

 जि०  भुवनेदवर  ।  15  लाख  नग

 13.  मेसर्स  संजय  नई  दिल्ली  ।  20  लाख  नग

 14.  श्री  राम  दास  मार्फत  मन्सुखलाल  एण्ड  कं०
 |  6  लाख  प्रतिवर्ष

 15.  मेससे  ऐक्सिमको  इलेक्ट्रॉनिक्स  प्रा०

 अहमदाबाद  ।  10  लाख  प्रतिवर्ष

 16.  भेसरसस  चौधरी  2  लाख  प्रतिवर्ष

 है



 2.

 3.

 भससं  गारवे  प्लास्टिक  एण्ड  पॉलिएस्टर  वम्बई  ।

 मेसस  ऋषि  नई  दिल्‍ली

 (  सो०  ओ०  बी०

 शवीडियो  कंसेटों  के  लिए  मौद्योगिक  अनुमोदन  सचिबालय  में

 बंजीकृत  पार्टियों  को  सूची  :

 100

 श्री  अली  मोहम्मद  कादमीर  ।

 मेसर्स  ग्लोरिया  लीजिंग  बम्बई  ।

 मेसर्स  मुरुगप्पा  इलेक्ट्रॉनिक्स  मद्रास  ।

 मेससें  पनतापे  मेगनेटिक  बंगलौर  ।

 मेसर्स  पिषु  बंगलोर  ।

 श्री  प्रेम  नई  दिल्‍ली  ।

 श्री  संजय  नई  दिल्‍ली  ।

 मेससे  लेसवागेस  वीडियो  नई  दिल्‍ली  ।

 .  श्री  सुरेश  चंडीगढ़  ।

 श्री  एस०  के०  नई  दिल्‍ली  ।

 .  मेसस  बीतराग  इलेक्ट्रॉनिक्स  कं०  बम्बई  ।

 ,  श्री  आनन्द  कुमार  ।

 ,  मेसर्स  कनोजिया  अल्कालीज  एण्ड  प्लास्टिक्स

 कलकत्ता  ।

 लिखित  उत्तर  12  1986°
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 ओद्यो  गिक  लाइसें  सथारी  पार्टियों  को  सूचो  :

 1.  मेससे  हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्‍म  ऊटकमण्ड  15000  लाख

 )  रनिंग  मीटर

 वीडियो  तथा  कम्प्यूटर

 40  लाक्ष  नग

 25  लाख  गग

 10  लाख  गग

 30  लाख  नग

 20,000  नग

 20,000  नग

 10  लाख  नग

 2  लाख  नग

 20  लाख  नग

 20  लाख  नग

 5  लाख  नग

 50  लांख  नग

 20  लाख  तग

 60  लाख  नंगे

 .



 21  1908  )  लिखित  उत्तर जा

 2  ह  3

 15.  मेससे  बाबूलाल  कलकत्ता  ।  25  लाख  नग

 16.  श्री  जयराम  30  लाख  प्रत्येक

 17.  मेससे  ऊषा  नई  दिल्‍ली  ।  20  लाख  नग

 18.  मेससे  पोलीप्लेक्स  कारपोरेशन  नई  दिल्ली  ।  30  लाख  नग

 19.  मेससे  जम्मू  तथा  कष्मीर  राज्य  औद्योगिक  विकास
 श्रीनगर  ।  20  लाख  नग

 20.  श्री  एस०  एस०  मध्य  प्रदेश  ।  10  लाख  नग

 21.  श्री  एम०  एम०  अग्रवाल  एण्ड  एस०  पी०

 मध्य  प्रदेश  ।  20  लाख  नग

 22.  मेससे  नियागरा  इलेक्ट्रॉनिक्स  हरियाणा  ।  20  लाख  नग

 23.  श्री  सतीन्दर  नई  दिल्ली  ।  20  लाख  नग

 24.  मेससे  कृष्णा  नई  दिल्ली  ।  1  लाख  नग

 25.  मेसर्स  अग्रवाल  वीडियो  नई  दिल्‍ली  ।  3  लाख  नग

 26.  मेससे  गुप्ता  नीडल  इन्डस्ट्रीज  नई  दिल्ली  ।  :20  लाख  नग

 27.  मेससे  तिरुपति  नई  दिल्ली  ।  20  लाख  नग
 — र्््जजजणज्््िऋणण

 ब्रिटेन  से  हेलोकाप्टरों  को  लरोद

 1326.  भो  लक्ष्मण  मलिक  ]  है
 कस ५.  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शो  जगम्मायथ  पटनायक  |

 क्‍या  सरकार  ने  भारतीय  नौसेना  को  मजबूत  बनाए  रखने  के  लिए  ब्रिटेन  से

 नवीनतम  किस्म  के  हेलीकाप्टरों  की  खरीद  करने  का  निर्णय  किया  और  -

 यदि  तो  उसके  अब  तक  की  क्षमता  के  उपयोग  तथा  लागत  के  बारे  में  ब्यौरा
 क्या

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अनुसंधान  तथा  विकास  विभाग  में  राश्य  मंत्रो  अरुण  सिह  )  :

 जी  हां  ।

 देलीकाप्टर  का  उपयोग  विमानवाहित  कार्य
 के लिए  किया
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 परिणामों  में  हेराफ़ेरो  करने  के  लिए  दोषो  पाए  गए  संघ  लोक  सेवा

 आयोग  के  अधिकारियों  को  निलस्थित  करता

 1327.  भो  ही०  बशोर  )
 भो  ए०  जे०  पो०  बो०  महेश्वरराब  »  :  क्‍या  प्रधान  मश्च्री  यह  बताने  की  कृपा
 भो  सो  ०  माधव  रेड्डी  है

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  द्वारा  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  कार्यचालन  को  जांच  के  आदेश  दिए

 गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  परिणामों  में  हेराफेरी  करने  के  दोषी  पाएं  गए  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के

 किन्‍्हीं  अधिकारियों  को  निलम्बित  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 (४)  इस  प्रकार  के  कदाचारों  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  थोरेन  सिह
 जी  नहीं  ।

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 जी  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  सात  कमंचारियों  को  निलम्बित  किया

 गया  है  ।  *

 ये  सात  कमंचारोी  हैं  :

 1.  श्री  आर०  पी०  अवर  सचिव  |

 2.  श्री  अनुभाग  अधिकारी  ।

 3.  श्री  प्रमोद  अनुभाग  अधिकारी  ।

 4.  श्री  देशराज  सहायक  ।

 5.  श्री  रिकार्ड  कीपर  ।

 6.  श्री  भरत  सिंह  सहायक  ।

 7.  श्री  इन्द्र  नाथ  सह्दायक  ।

 (४)  आयोग  ने  अपने  सचिवालय  में  विभिन्‍न  परीक्षाओं  के  गोपनीय  कागजातों  का

 देखभाल  करने  वाले  अनुभागों  को  अलग-अलग  करके  गोपनीय  शाख्ा  में  सुरक्षा  ध्यवस्था  सुदृढ़
 टँ
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 बनाने  के  लिए  उपाय  किए  इस  क्षेत्र  की  घेराबन्दी  कर  दी  गई  है  तथा  केवल

 एक  ही  आम  प्रवेश/निकासो  की  व्यवस्था  की  गई  गोपनीय  शाखा  में  जाने  वाले  अथवा  वहां
 से  आने  वाले  कमंचारियों  की  प्रवेश  द्वार  पर  जिम्मेदार  अधिकारियों  द्वारा  जांच  की  जाती  है  ।

 उत्तर  पुस्तिकाओं|उत्तर  शीट्टों  आदि  की  गोप॑नीयता  कौ  बनाए  रखने  के  उहेश्य  से  प्रक्रिया
 प्रम्बन्धी  विस्तत  परिवर्तन  भी  किए  गए  हैं  ।

 बह्रोताथ  मंदिर  को  हिम-सललत  से  बचाने  के  उपाय

 1328.  हरिहर  सोरन  :  कया  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बद्रीनाथ  मंदिर  पर  हिमस्खलन  से  खतरे  की  संभावना  के  बारे  में  हिम  एवं

 हिम-स्खलन  अध्ययन  संगठन  ए०  एस०  ई०  )  द्वारा  कोई  अध्ययन  किया  गया

 यदि  तो  उक्त  संगठन  यह  अध्ययन  कब  से  कर  रहा

 क्‍या  अध्ययन  दल
 द्वारा  सम्बन्ध  में  कोई  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  गई  है  और  बद्रीनाथ

 मंदिर  को  हिम-स्खलन  के  खतरे  से  बचाने  के  लिए  कोई  सुरक्षात्मक  उपाय  सुझाए  गए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अतुसंघान  और  विकास  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  अदण  :

 हिम  एवं  हिम-स्खलन  अध्ययन  संगठन  ए०  एस०  1980-81  की

 सर्दियों  से  इस  सम्बन्ध  में  अध्ययन  कर  रहा  है  ।

 हां  ।  उपयुक्त  सुरक्षात्मक  उपाय  सुझाते  एक  रिपोर्ट  उत्तर  प्रदेश  सरकार

 की  जांच  एवं  योजमा  डिवीजन  को  प्रस्तुत  कर  दी  गई-है  ।

 सुझाए  गए  सुरक्षात्मक॑  उपायों  में  ये  शामिल  हैं  :  वर्तमान  पर्वत  स्कंघ  पर  लगभग

 70  मौंटर  लम्बी  वालਂ  भारी  हिम-स्ललन  के  वेग  को  कम  करने  ओर॑  ऊर्जा  को

 बिश्वेरने  के  लिए  पूर्वी  टीलों  की  एक  पंक्ति  आवश्यक  उपाय  के  रुप  में  सारे  क्षेत्र  क ेलिए

 हिम-स्खलन  प्रवाह  की  दिशा  बदलने  एवं  वनरोपण  के  लिए  130  मीटर  लम्बा  एक  विविध

 हाम  बमाना  ।  उपयुक्त  सिफारिशों  को  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  मान  लिया  विविध  डाम

 एवं  पूर्वी  टीलों  के  निर्माण  का  काम  पूरा  है  और  वालਂ  के  कार्य  में  प्रगति  चल  रही  है  । छ

 भूतपूर्य  सेनिकों  को  समस्याओं  सभ्यत्धी  उच्च  स्तरोष  समिति

 1329.  29.  डा०  भोरो  शंकर  राजहूंस
 रे  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  ब॑  ने  की  कृपा  करेंगे  कि '

 क्रो  एम०  रषुणा  रेडो  /
 है
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 न्तज्जज्  न

 मूतपूर्व  सैनिकों  की
 समस्याओं  सम्बन्धी  उच्च  स्तरीय  समिति  की  जिन्हें  पहले  ही

 स्वीकार  किया  जा  चुका  तेजी  से  कार्यान्वयन  सुनिष्तितत  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम

 उठाए  हैं/उठाने  का  विचार  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अनुसंधान  ओर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :

 मूतपूर्व  सैनिकों  की  समस्याओं  सम्बन्धी  उच्च  स्तरीय  समिति  की  सिफारिशों  का  तेजी  से

 कार्या्वयन  सुनिश्चित  करने  के  मुख्यमंत्रियों/राज्यपालों  तथा  केन्द्रीय  मंत्रियों  के  स्तर  पर

 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  केन्द्रीय  मंत्रालयों  को  लिखा  गया  उच्च  स्तरीय  समिति  की

 सिफारिशों  का  तेजी  से  कार्यान्वयन  सुनिदिचत  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों/केन्द्रीय  मंत्रालयों

 को  सरकारी  स्तर  पर  भी  अनुरोध  किया  गया  उनसे  समय-समय  पर  मामले  की  प्रगति  की

 जानकारी  ली  जाती  उच्च  स्तरीय  समिति  की  सिफारिफों  के  कार्यान्वयन  की  निगरानी  का

 दायित्व  पुनर्वास  महानिदेशक  को  सोंपा  गया  उच्च  स्तरीय  समिति  की  विशिष्ट  सिफारिशों

 के  कार्यावयन  पर  केन्द्रीय  सेनिक  ब्रोर्ड  की  बैठक  में  चर्चा  की  जो  दिसम्बर  1986  में

 प्रधानमंत्री  की  अध्यक्षता  में  आयोजित  होगी  और  इसमें  मुख्यमंत्री|उक्च  स्तरीय  समिति  की

 सिफारिशों  को  तेजी  से  कार्यान्वयन  करने  के  लिए  मूतपूर्व  सेनिकों  के  पुनर्वास  से  सम्बन्धित  मंत्री

 भाग  लेंगे  ।

 परमाणु  ऊर्जा  रिएक्टरों  को  स्थापना

 1330.  थी  जागस्द  सिंह  :  क्‍या  प्रधान  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 वया  सरकार  ने  राजस्थान  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र  स्थल  पर  दो  और  परमाणु  ऊर्जा

 रिएक्टर  स्थापित  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  उसकी  लागत  तथा  क्षमता  सहित  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  निर्णय  को  कार्यान्वित  करने  हेतु  कोन  से  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विज्ञान  तथा  प्रोद्योधिको  मस्त्रालय  में  राज्य  मरत्रो  तथा  महासागर  परमाणु

 इसलेक्ट्रातिकों  तथा  अंतरिक्ष  विभाग  में  राज्य  भग्भो  के०  आर०  :

 हां  ।.

 (@)  लगभग  711  करोड़  रुपपे  की  अनुमानित  लागत  से  दो  यूनिट  लगाने  का  प्रस्ताव

 प्रत्येक  यूनिढ  की  क्षमता  235  मेगावाट  होगी  ।

 संयंत्र-स्थल  के  लिए  भूमि
 का  अधिग्रहण  किया  जा  चुका  स्थल  सम्बन्धी

 अन्वेषण  किए  जा  रहे  हैं  तथा  प्रमुख  उपस्कर  प्राप्त  करने  की  कारेवाई  जारी

 04
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 अल

 डिस्ट्रीम्यटिड  डिजिटल  कंट्रोल  के  सम्बन्ध  में  विक्षर-भोष्ठो

 1331.  भरी  आनस्य  सिंह  :  क्‍या  प्रधाल  सब्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  हल॑क्ट्रॉनिकी  विभाग  ने  नई  दिल्ली  में  ।0  1986  को  डिस्ट्रीब्यूटिड

 डिजिटल  कंट्रोल  के  सम्बन्ध  में  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  विचा  र-गोष्ठी  आयोजित  की

 यदि  तो  विचार-गोष्ठी  में  किन  विषयों  पर  चर्चा  की

 क्या  विचार-गोष्ठी  में  प्रौद्योगिको  के  आयात  के  प्रएन  पर  चर्चा  की  गई  थी  और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  और

 विचार-गोष्ठी  में  व्यक्त  के  अनुसरण  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 विज्ञान  तथा  प्रोद्योगिको  भरञ्रालय  में  राज्य  मन्तो  तथा  महासागर  परमाजु
 इलेक्ट्रॉनिको  तथा  अस्तांरेक्ष  जिमागों  में  राश्य  संत्रो  के०आर०  :  हां  ।

 से  सेमीनार  का  उह्देदय  वितरित  अंकीय  नियंत्रण  जेसी  नई  प्रौद्योगिकी  के

 प्रयोग  की  दिशा  में  तथा  इससे  हासिल  किए  जाने  वाले  लाभों  के  बारे  में  भारतीय  उद्योग  की
 जागरूकता  पैदा  करमा  सेमिनार  में  सरकारी  अनुसंधान  तथा  विकास

 संगठनों  और  शैक्षणिक  संस्थानों  से  200  से  भी  अधिक  वरिष्ठ  अधिकारियों  ने  भ्ग

 भारत  तथा  विदेशों  के  विशेषज्ञों  से  आमंत्रित  19  तकनीकी  लेख  प्रस्तुत  किए  गए  जिनमें
 प्रौद्योगिकीय  मामलों  के  अध्ययन  के  माध्यम  से  व्यावहारिक  अनुप्रयोग  पर  प्रकाश  डाला

 गया  ।  वितरित  अंकीय  नियंत्रण  तथा  उससे  सम्बद्ध  उपस्करों  की  एक  प्रदर्शनी  का  आयोजन
 किया  गया  जिसमें  भारत  तथा  विदेशों  के  10  विनिर्माताओं  ने  अपने-अपने  उत्पादों  का

 प्रदर्शन  किया  ।

 प्रौद्योगिकी  के  आयात  के  बारे  में  कोई  चर्चा  नहीं  विपरित  आंकड़ा  नियंत्रण  को
 शुरू  करने  और  उसे  क्रिर्यान्वित  करने  से  सम्बन्धित  कुछ  पहलुओं  पर  चर्चा  की  सेमीनार
 की  सिफारिशों  के  आघार  पर  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  के  लिए  वितरित  आंकड़ा  नियंत्रण  का

 डिजाइन  तैयार  करने  का  काम  शुरू  किया  गग्रा  है  ।

 सिचाई  और  विद्युत  परियोजनाओं  को  बन  अधिनियम  से  छूट  देगा

 भौ  आजस्य
 ,  क्या  पर्यावरण  और  बन  यह  बताते  की

 भरी  नित्यानन्ध  स्िश्र  |

 क्‍या  सरकार  वर्ष  पहले  शुरू  की  गई  कतिपय  सिंचाई  और  बिद्युत
 फरियोजनाओं  को  वन  के  संगत  उपबंधों  से  छूट  देने  के  प्रइन  पर
 विचार  कर  रही

 पर
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 यदि  तो
 ऐसी  परियोजनाओं  की  संझ्या  और  उनका  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  कार्यवाही  के  परिणामस्वरूप  कितने  वन-क्षेत्र  के
 समाप्त  हो  जाने  की  संभावना

 है  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  अन्तिम  निर्णय  कया  है  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मम्जालय  में  शाज्य  मन्त्रो  जियाउ  रहमान  अम्सारो  )
 :  जिन

 परियोजनाओं  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  वन  1980  के  लागू  होने  से

 पहले  बन  भूमि  के  अनारक्षण  अथवा  दिक्‌परिवर्तन  के  लिए  आदेश  जारी  किए  गए  थे  उनमें  उक्त
 अधिनियम  के  अन्तगंत  केन्द्र  सरकार  की  अनुमति  वांछित  नहीं  जिन  मामलों  में  वन

 भूमि  के  अनारक्षण  अथवा  दिकपरिवतेन  के  आदेश  जारी  किए  बिना  अधिनियम  के  लागू  होने  से

 पूर्व  परियोजना  को  केवल  प्रशासनिक  स्वीकृति  दी  गई  उनमें  केन्द्र  सरकार  की  पूर्ण  भनुमति
 वांछित  होगी  और  इस  प्रकार  के  मामलों  में  छूट  देने  पर  कोई  विचार  नहीं  किया  जा  रहा

 (&)  और  प्रदन  नहीं  उठता  ।

 बिल्ली  हुबआाई  अड़डे  पर  लन्‍्दस  निवासी  महिला  आतंकवादों  की  गिरफ्तारो

 1333.  भ्रो  सत्येशा  सारायण  सिंह  :  क्‍या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  18  1986  को  पालम  वहाई  अड्डे  एर  थाई  एअरवेज  के  विमान

 पर  सवार  होने  की  कोशिश  करते  हुए  लन्‍न्दन  निवासी  एक  महिला  आतंकवादी  को  गिरफ्तार

 किया  गया

 क्‍या  उसके  पास  से  आतंकवादी  साहित्य  पाया

 क्‍या  उक्त  आतंकवादी  महिला  के  साथ  किसी  विदेशी  दृतावास  का  कोई  अधिकारी

 और

 यदि  हां  तो  इस  म  मले  में  क्‍या  कार्यवाह  गइईट  है
 ?

 गृह  सस्ती  बहा  :  लन्दन  निवासी  एक  महिला  को  18

 1986  को  पालम  हवाई  अड्‌्ढे  पर  नजरबंद  किया  गया  था  ।

 उससे  कोई  आतंकवादी  साहित्य  बरामद  न  हीं  हुआ  ।  उसके  पास  से  ब्रिटेन

 में  प्रकाशित  एक  पत्रिका  के  एक  पृष्ठ  की  फोटो  प्रति  बरामद  पृष्ठ  में  एक  विज्ञापन  था

 जिसमें  जरनेल  सिंह  भिण्डरांवाले  और  अन्य  आतंकवादियों  के  फोटो  थे  और  जनता  से  संत  बाबा

 करतार  सिंह  जी  खालसा  भिण्डरांवाले  की  पुण्य  तिथि  मनाने  के  लिए  7  1986  को  एक

 शुरुद्वा  रे  में  एकत्र  होने  का  अनुरोध  किया  गया
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 जी  श्रीमान्‌  ।  उसे  विदाई  देने  क ेलिए  हवाई  अड्डे  तक  एक  अधिकारी  उसके

 साथ  गया

 उसके  विरुद्ध  आतंकवादी  और  विघटनकारी  गतिविधियां  अधिनियम

 की  धारा  3/4  के  अन्तर्गत  31  1986  को  एक  मामला  दर्ज  किया  गया  उसे

 गिरफ्तार  किया  गया  और  12-11-1986  तक  पुलिस  हिरासत  में  रिमांड  लिया  गया

 पश्चिमो  धाठ  विकास  कार्यक्रम

 1334.  डा०  के०  जी०  अवियोडो  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पर्िचमी  घाट  विकास  कार्यक्रम  के  अन्त्गंत  कर्नाटक  और  तमिलनाडु  में  चालू  वर्ष  के

 दौरान  कार्यान्वित  किए  जाने  के  लिए  कितनी  योजनाएं  मंजूर  की  गई  हैं  और  प्रत्येक  राज्य  के

 लिए  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  गई  है  ?

 योजना  संज्ालय  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  :  पदिचमी  घाट  विकास  कार्यक्रम  के

 अन्तगंत  कर्नाटक  तथा  तमिलनाडु  में  चालू  वर्ष  के  दौरान  कार्यान्वयन  के  लिए  स्वीकृत
 हक्रीमों  की  संख्या  और  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  मंजूर  की  गई  धनराशि  निम्न  प्रकार  है  :--

 क्रमांक  मंजूर की  गई
 स्कीमों  की  संख्या  घनराशि

 1.  केरल  40  5.09

 2.  कर्नाटक  14  6.33

 3.  तमिलनाडु  43  4.34

 “1335,  भ्रो  बृद्धि  चसा  जेन  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  देश  में  अब  तक  गठित  प्रशासनिक  सुधार  आयोगों  सम्बन्धी
 विवरण  क्या

 अब  तक  इन  आयोगों  की  सिफारिशों  को  किस  सीमा  तक  लागू  किया  गया  है  और
 जो  सिफारिशें  अभी  लागू  की  जानी  हैं  उनका  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  सरकार  का  विचार  एक  ओर  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  गठित  करने  का  है
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  प्रस्ताव  का  ध्योरा  क्‍या  है  ?
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 बा  जन

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  नं  राज्य  मम्त्रो  तथा  गृह  करजालय  में  राज्य

 मंत्री  पो०  :  और  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  की  स्थापना  जनवरी

 1966  में  की  गई  थी  तथा  इसने  1970  तक  कार्य  किक  ।  आयोग  ने  20  रिपोर्ट  प्रस्तुत
 की  जिनमें  578  सिफारिश  की  गई  ।  जिनमें  से  525  सिफारिशों  का  से  6  का

 आंशिक  रूप  से  )  सम्बन्ध  केन्द्रीय  सरकार  से  था  जबकि  शेष  59  सिफारिशों  का  से  6
 का  आंशिक  रूप  से  )  सम्बन्ध  राज्यों  से  था  ।

 उन  सिफारिशों  में  जिमंका  सम्बन्ध  केन्द्रीय  सरकार  से  385  सिफारिशें

 से  67  आंशिक  रूप  स्वीकार  की  गई  इनमें  से  3831  सिफारिशों  को  67

 आंशिक  रूप  वाली  भी  शामिल  पहले  से  ही  कार्यान्वित  किया  जा  चुका  वह  महत्वपूर्व
 निर्णय  जिसे  कार्यान्वित  किया  जाना  बाकी  लोकपाल  संस्था  की  स्थापना  से  सम्बन्धित

 लोकपाल  विधेयक  लोक  सभा  में  26  1985  को  लाया  गया  था  तथा  इसे  संसद्‌  की

 संयुक्त  प्रवर  समिति  के  पास  भेजा  गया  है  ।
 ह

 नहीं  ।

 ।
 उच्चोगों  से  खतरनाक  उत्सअजंग

 1336.  भरी  बो०  एस०  विजय  राघथन  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  :

 भोपाल  गैस  त्रासदी  के  पश्चात्‌  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  कारखानों  से  गैस  रिसने

 अथबा  खतरनाक  उत्सर्जन  की  कितनी  घटनाएं  हुई  जिनमें  लोगों  की  मृत्यु  हुई  अथवा  घायल  हुए

 ओर  उनका  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या  और

 प्रत्वेक्‌  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 पर्यावरण  और  बन  मम्त्रालय  में  राउय  सरभो  लियाउरंहमान  अंसारी  )  :  शंथा

 सभा  पटल  पर  एक  बिवरण  रखा  जाता

 हु
 विवरण

 निम्नलिखित  सूचना  राज्यों/केन्द्र  शासित  प्रदेशों  की  रिरपोटों  पर  आधारित
 जनता

 राज्य  ह्  गैस  रिसाव|ख़त  रन  की  गयी  कार्य

 उत्सजेन  की  संख्या

 न्यू  प्रा  बा

 La  ।  उद्योगों  को  प्रदूषण  नियंत्रण  के  लिए  कहा
 गया
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 1  2  3

 2.  अब्डीगढ़ं  1  1.  दाब  पात्रों  का समय-समय  पर  आंच
 किया

 2.  प्रगति  के  प्रबोधन  के  लिए  निरीक्षक
 वर्ग  द्वारा  बहुधा  कारखानों  का
 निरीक्षण  किया  जाता

 3  इकीाईयों  को  यंद  करने  के  लिए  कहा  गया

 था  ।
 प्रवृषंण  नियंत्रण  उपायों  पर  अमल

 करने  के  पश्चात्‌  कुछ  इकाईयां  पुनः  चालू

 दह्ो  गयी

 3.  गुजरात

 प्रबन्ध  को  सुरक्षा  अधिकारी  नियुक्त  करने

 ओर  सुरक्षा  समिति  स्थापित  क्रने  और

 कर्मचारियों  को  सुरक्षा  प्रशिक्षण  देने  क

 निर्देश  दिया  गया  कार्य  के  सुरक्षा
 क  हकाई

 .4.  हरियाणा  2

 बे

 की

 उपायों  के  स  अपनाने  के  कारण  ए
 पर  मुकदमा  चलाया  गया

 3  ऐसी  दुर्घटनाओं  को  दूर  करने  के  लिए
 निदेश  दिए  गए  हैं  ।

 $,  केरल

 उपचारी  उपाय  सुभाने  के  लिए
 विशेष  समिति  नियुक्त  की  गयी  5

 मामलों  में  पुलिस  ने  संबंधित  व्यक्तितयों

 को  गिरफ्तार  किया  है|

 '
 '6,

 राज्य  सरकार  ने  खतरनाक  का  रखानों
 का  निरीक्षण  करने  और  सुरक्षा  उपाय

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  एक  समिति

 गठित  की  है  ।

 7.  मध्य  प्रदेश  10

 उद्योग  को  तत्काल  एहतियाती  उपाय

 करने  का  निदेश  दिया  गया

 9.  राजस्थान  3  का  निरीक्षण  किया  धया  था
 हम

 और  उपयुक्त  सुरक्षा |  ः
 रु
 सुनिदिचंत

 रि धि करने के लिए कहा गया था । 8. उड़ीसा



 लिखित  उत्तर
 12  1986

 2  3

 10.  तमिलनाडु  6  उपचारी  उपाय  सुभाए  गए

 11.  पदिचम  बंगाल  3  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  द्वारा  इकाईयों

 का  निरीक्षण  किया  गया  था  और  नियंत्रण

 उपायों  के  लिए  आवश्यक  निदेश  दिए

 गए

 मारत  मेपाल  सोसा  पर  सोसा  सुरक्षा  बल  को  तेनात  करना

 1337.  श्री  जो०  एत०  बसबराज्‌
 ] श्रो  एज  ०  एन०  ननन्‍्जे  गोड़ा  गरी  यह  बताने  करेंगे थो  एस०  एम०  गुरड्ढो  bs  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डा०  चन््रहेल्र
 |

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  भारत  की  नेपाल  के  साथ  लगने  वाली  800  किलोमीटर

 लम्बी  सीमा  पर  नियमित  रूप  से  वौकसी  करने  के  लिए  सीमा  सुरक्षा  बल  को  तेनात  करने  के

 पद्दिचम  बंगाल  सरकार  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  प्रस्ताव  से  सहमत

 हो  गई  है  ओर  सीमा  सुरक्षा  बल  को  कब  तक  तनात  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 लोक  शिकावत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य|मंत्रो  तथा  गृह  सोलय  में  राज्य  मंत्रों

 को  पो०  :  तथा  भारत-नेपाल  जो  लगभग  1700  कि०  मी०

 लम्बी  एक  खुली  सीमा  है  और  भारत-नेपाल  सीमा  को  खुला  रख  कर  सीमा  पर  अद्धें  संनिक

 बलों  को  तेनात  करके  यदि  आवदयक  समभा  जाता  चौकसी  को  सुदुढ़  करने  के  प्रश्न

 विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 गोरला  राष्ट्रीय  सुक्ति  मोर्चा  को  मांगे  मानने  के  लिए  संविधान  में  संशोधन

 1338.  भी  जो०  एस०  ब्सबराजू्‌
 ॥  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भो  एच०एन०  नम्जे  गौडा  |

 )  क्‍या  पद्िचम  बंगाल  सरकार  मे  केस्द्रीय  सरकार  को  सुकाव  दिया  है  कि  संविधान

 के  अनुच्छेद  370  में  उपयुक्त  संशोधन  किया  जाए  ताकि  गोरला  राष्ट्रीय  मुक्ति  मोधें  की  मांगें

 झसमें  शामिल  की  जा

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  दिए  गए  धुरावों  का  ब्यौरा  क्‍या  और
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 उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सन्त्रालय  में  राज्य  मनत्री  तथा  गृह  सस्त्रालय  में  राज्य
 मंत्रो  पो०  :

 पदिचम  बंगाल  सरकार  से  इस  आशय  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त

 नहीं  हुआ  है  ।

 तथा  प्रदन  नहीं  उठते  ।

 पनडबिब्यों  का  निर्माण

 ३५०  शी  ] 9  बसवराज्‌  वि 1339.  भी  भी०  एस०  बसबराजू
 »  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 छो  एस०  एम०  |

 स्वदेश  में  बनाई  जा  रही  प्रथम  पनड॒ब्बी  के  कब  तक  तैयार  हो  जाने  की  आशा  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  ओर  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०
 :  अगली  पंचवर्षीय  योजना  के  आरम्भ  में  इनको  सुपुर्दगी  की  सम्भावना

 इलेक्ट्रोनिक  जस्तुओं  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  को  योजना

 भरी  चिस्तामणों  जसा  :  क्‍या  प्रथान  मम्च्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्‍या  सरकार  ने  इलेक्ट्रोनिक  वस्तुओं  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के लिए  कोई  योजना
 है

 शुरू  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए

 गए

 भारत  द्वारा  किन-किन॑  इलंक्ट्रोनिक  वस्तुओं  का  निर्यात  किया  जा  रहा  है  और

 इनका  किनं-किन  देशों  को  निर्यात  किया  जा  रहा  भर

 इलेक्ट्रॉनिक  वस्तुओं  के  निर्यात  के  लिए  और  अधिक  मण्डियों  का  पता  लगाने  के

 लिए  कोन  से  कदम  उठाए  जाएंगे  ?

 विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिको  संजालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलक्ट्रॉलिको  तथा  अस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्रो  के०  आर०  :  तथा

 नीति  विषयक  अनेकों  उपाय  किए  गए  ताकि  लगभग  अस्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  पर  हमारी

 इलेक्ट्रोनिकी  वस्तुएं  उपलब्ध  हो  सकें  और  उन्हें  बढ़ावा  मिले  यह  आशा  की  जाती  है  कि  उत्पादन
 में  कुल  वृद्धि  के  साथ-साथ  इलेक्ट्रोनिकी  वस्तुओं  के  निर्यात  में  भी  वृद्धि  होगी  ।  इसके
 निर्यात  करने  योग्य  महत्वपूर्ण  उत्पादों  का  पता  लगाकर  उनके  निर्माण  का  उत्तरदायित्व  ऐसी
 कम्पनियों  को  सौंपने  का  प्रस्ताव  जिनमें  निर्यात्र  की  प्रचुर  संम्भावनाएं  साथ  ही  इन  कंपनियों
 के  साथ  सतत्‌  रूप  से  सम्पर्क  बनाए  रखा  जाएगा  ताकि  उनके  समक्ष  उपस्थित  होने  वाली  आस
 तथा  विशिष्ट  प्रकार  को  समस्याओं  का  समाधान  हो  सके  |  सम्बन्धित  निर्यात  संसाधन  क्षेत्रों  के

 ,
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 ध्वकास  आयुक्‍तों  के  साथ  सम्पक  करने  का  भी  प्रस्ताव  सॉफ्टवेयर  के  मिर्यात  को  बढ़ावा  देने
 के  लिए  भी  सरकार  एक  नई  नीति  तेयार  कर  रही

 जिन  वस्तुओं  का  निर्यात  भारत  द्वारा  किया  जाता  उनमें  निम्नलिक्षित  शामिल

 हैं  :  रेडियों  टेप  श्रव्य  विद्युत

 वेचुत-चिकित्सा  कम्प्यूटर  उपान्त  उपस्करं  माइक्रो  प्रोसेसर  पर  आधारित

 प्रसारण  संचार  सेमीकण्डक्टर  स्थायी
 मेकेनिकल  संघटक-पुर्जे  तथा  कम्प्यूटर  जिन  देशों  को  निर्यात  किया  जाता  है  उनमें

 संयुक्त  राज्य  ग्रेट  योरपीय  देश  तथा  सोबियत  संघ  शामिल  हैं  ।

 mm

 निकट  सम्पर्क  बनाने  का  प्रस्ताव  अधिकाधिक  बाजारों  का  पता  लगाने  के  उद्देश्य  से  प्रदर्शनियों

 में  चुनिंदा  तौर  पर  भाग  भी  लिया  जाता

 इस  काये  के  लिए  टी०  डी०  ए०  तथा  विदेशों  में  स्थित  भारतीय  दूतावासों  के  बीच

 गरीबी  को  रेखा  से  गोले  रहने  बाले  लोग

 व  व  है 1341.  भरी  सी०  जंगा  रेड्रो
 #  ;  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 डा०  Go  के०  पटेल  /

 क्‍या  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  गरीबी  की  रेखा  को  पार  करने  वाले
 व्यक्तियों  की  अनुमानित  संख्या  7.5  करोड़  थी  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  लगभग

 6.2  करोड़  ष्यक्तियों  के  मरीबी  की  रेखा  पार  कर  जाने  का  अनुमान  और

 यदि  तो  इनकी  संझुया  में  गिरावट  आने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 योजमा  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  :  हां  ।

 गरीबी  कम  करने  का  लक्ष्य  सम्पूर्ण  अर्थ-व्यवस्था  के  लिए  संबद्धि  लक्ष्य  और  गरीबी

 दूर  करने  संबंधी  कार्यक्रमों  में  निविश  को  थ्यान  में  रख  कर  निर्धारित  किया  गया
 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्पूर्ण  अर्थे-व्यवस्था  के  लिए  संवृद्धि  लक्ष्य  5.2  प्रतिशत  प्रति
 वर्ष  रखा  गया  था  भ्राप्त  कर  लिया  गया  और  प्रत्यक्ष  गरीबी  दूर  करने  सम्बन्धी
 कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  1979-80  की  कीमतों  पर  परिष्यय  3620  करोड़  रु०  रखा  गया  था

 कीमतों  पर  वास्तविक  व्यय  3880  करोड़  रु०  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में

 सम्पूर्ण  अर्थ-व्यवस्था  के  संवृद्धि  का  लक्ष्य  पांच  प्रतिशत  प्रति  वर्ष  है  ओर  गरीबी  दूर  करने  सम्बन्धी

 क्ायंक्रमों  के  लिए  परिग्यय  1984-85  की  कीमतों  पर  6590  करोड़  रु०  यहां  यह  उल्लेख

 करना  महत्वपूर्ण  है  कि  छठी  पंच्रवर्षीय  योजना  की  शुरूआत  आधार  वर्ष  1979-80  से  हुई  थी  ।

 वर्ष  1979-80  में  आधिक  निष्पादन  मुख्य  रूप  से  कृषि  उत्पादन  में  कमी  के  कारण  वर्ष  1978-79

 के  मुकाबले  लगभग  15  प्रतिशत  कम  रहा  और  इसलिए  वर्ष  स्लामान्य  वर्ष  नहीं  इसी  बर्षे
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 ना  -  —— जज  कक

 अर्थात्‌  वर्ष  1979-80  में  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  की  संवृद्धि  दर  वर्ष  1978-79  के  मुकाबले
 रही  और  वर्ष  1977-78  के  मुकाबले  वर्ष  (1979-80  में  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे

 लोगों  की  संख्या  में  4  करोड़  तक  की  वृद्धि  1979-80  के  निम्न  आधार  के  कारण  छठी
 पंचवर्षीय  पोजता  का  उद्देश्य  अर्थगे-उपवस्यथा  करी  उच्च  संवृद्धि  दर  प्राप्त  करना  और  गरीबी  दूर
 करने  का  भी  उच्च  लक्ष्य  प्राप्त  करना  था  ।  इसके  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की

 शुरूआत  सामान्य  आधार  वर्ष  1984-85  से  हुई  और  गरीबी  दूर  करने  के  लक्ष्य  सभी  लक्ष्यों
 सहित  यथासम्भव  वास्तविक  रखे  गए  हैं  ।  इसके  सातवीं  योजना  का  उद्देदय  छठी

 योजना  मे  7.5  करोड़  की  उपलब्धि  के  मुकाबले  कृषि  उत्यादन  में  6.2  करोड़  व्यक्तियों  को
 गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठाना

 में  अ
 4.7

 भारत  को  सीमाओं  पर  तस्करों  और  जासूसो  की  गतिविधियां

 1342.  भरी  राभाभ्य  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  की  सीमाओं  पर  तस्करी  और  जासूसी  की  गतिविधियों  में  बड़े
 पैमाने  पर  वृद्धि  हो  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इन  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए
 क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  भरती  तथा  गृह  ससजालय  में  राध्य

 भरत्नो  पो०  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 प्राइजेट  संक्टर  शेयर  में  गो  अपਂ  शीवंक  से

 प्रकाशित  समाधार

 1343.  भ्रो  बसुदेब  आचार्य  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  15  1986  के  फाइनेन्सियल  एक्सप्रेस  में

 इक्यिपमेंट--प्राइवेट  सेक्टर  शेयर  में  गो  अपਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर

 दिलाया  गया  और

 (8%)  यदि  तो  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रक्षा  ससजालय  में  रा  उत्पादन  ओर  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  सरजी  (  भो  शिवराज  बी ०  पाटिल  )

 (%)  हां  ।

 सरकार  की  नीति  यह  है  कि  सिविल  क्षेत्र  में
 उपलब्ध  क्षमताओं  का  अधिकाधिक
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 ्््््  पे  जय  जया

 उपयोग  किया  जाए  और  यदि  सिविल  क्षेत्र  एवं  में  पहले  ही  क्षमताएं

 मौजूद  रक्षा  क्षेत्र  में  नई  क्षमताएं  स्थापित  नहीं  की  जाएं

 इसके  अतिरिक्त  आयुध  निर्माणियों  से  लघु  प्रौद्योगिकी  की  466  मदों  के  निर्माण  का

 काम  क्रमिक  रूप  से  सिविल  ठदयोगों  को  दिया  जा  रहा  इन  मदों  में  सामान  पैक  करने
 के  शस्त्रों  में  इस्तेमाल  हार्डवेयर  और  वाहनों  के  पुर्जे  शामिल  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  आयुष
 निर्माणियों  में  सेना  के  नए  युद्धक  वाहन  के  निर्माण  के  लिए  अपेक्षित  50%  को  भी

 सिह्विल  क्षेत्र  के  उद्योग  के  लिए  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 रक्षा  के  लिए  राष्ट्रीय  साधनों  एवं  क्षमताओं  का  अधिकतम  उपयोग  इसके  लिए
 निर्माताओं  को  प्रत्येक  मामले  के  औचित्य  के  आधार  पर  आवश्यक  तकनीकी  एवं  वित्तीय  सहायता
 प्रदान  की  जाती  है  ।

 भारत-पाक  ओर  भारत-चोत  सोमा  का  उल्लंधन

 1344.  प्रो०  नारायण  चम्द  पशाशर  :  क्‍या  शह  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  पिछले  छः  महीनों  के  दोरान  भारत-पाक  और
 चीन  सीमा  का  उल्लंघन  अथवा  अतिक्रमण  किए  जाने  के  कोई  मामले  हुए  और

 यदि  उनका  स्वरूप  तथा  ब्योरा  कया  है  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  क्या
 कार्यवाही  की  गई  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  सरजालय  में  राध्य
 अंत्री  पी०  :  अप्रैल  से  1986  की  अवधि  के  दोरान
 पाक  सीमा  पर  पाकिस्तानी  सशस्त्र  बलों  या  पाकिस्तानी  अद्धं  सेनिक  बलों  की  कोई  घसपंठ  नहीं

 हुई  ।  कुछ  ऐसी  वारदाताएं  हुई  हैं  जबकि  कुछ  संदिग्ध  तस्करों  आदि  को
 सीमा  पर  तंनात  सुरक्षा  कर्मियों  द्वारा  पकड़ा  गया  जिन्होंने  अवेध  रूप  से  सीमा  पार  करने  की
 कोशिश  की  ।  भारत-चीन  की  सीमा  पर  कुछ  उल्लंघन  ध्यान  में  आए  ।

 पदिचिमी  सेक्टर  में  चीन  के  गढ्ती  वाहनों  द्वारा  दिनांक  10  23  30  मई

 4  17  अगस्त  तथा  10  1986  को  नियंत्रण  लाइन  का  उल्लंघन
 किया  पूर्वी  सैक्टर  में  अरुणाचल  प्रदेश  के  वांगडुग  क्षेत्र  में  23  1986  को

 ुसपैठ  हुई  ।

 सुरक्षा  की  लगातार  समीक्षा  जा  रही  हमारी  सशस्त्र  सेना  देश  की  सुरक्षा  के
 लिए  किसी  भी  खतरे  का  सामना  करने  के  लिए  सतक  भारत  सरकार  के  विदेश  द्वारा

 मामले  को  चीन  के  प्राधिकारियों  के  साथ  पहले  ही  उठाया  गया
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 दिल्‍ली  में  घातक  दुर्घटनाओं  में  बढ्धि

 1345,  क्री  एस०  रघना  रेड्डी  ]
 थी  धर्मपाल सिह  मलिक  9  :  क्‍या  गह  मन्‍्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेगे  कि ः
 क्री  सुभाष  यावव  है

 क्या  दिल्‍ली  में  घातक  दुर्घटनाओं  की  संख्या  में  काफी  वृद्धि  हुई  ओर

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  भातक  दुर्घटनाएं  हुई  हैं  भौर  इन
 भटनाओं  को  कम  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्रो  तथा  गृह  संज्ञालय  में  राज्य

 झंत्री  पो०
 :  जी  श्रीमान्‌

 आंकड़े  नीचे  दिए  गए

 वर्ष  घातक  दुर्घटनाओं  की  संख्या

 1983
 ह

 vo  1313

 1984  1400

 1985  a  1423

 1986  (31.10.86  तक )
 a  1120

 इस  प्रकार  की  घटनाओं  को  कम  करने  के  लिए  निम्नलिखति  कदम  उठाए  गए  हैं  :

 1.  सड़क  अनुशासन  की  भावना  उत्पस्न  करने  के  लिए  ट्रेफिक  पुलिस  रेडियो/द्रदर्शन
 और  समाचार  पत्रों  का  प्रयोग  कर  रही  है  ।

 2...  दिल्ली  ट्रैफिक  पुलिस  का  सड़क  सुरक्षा  एकक  स्कूल  के  बच  वों  को  सड़क  सुरक्षा
 शिक्षा  देता

 3.  यदि  वाहन  चालक  तीन  बार  यातायात  नियमों  का  उल्लंघन  करता  है  या  कोई
 घातक  दुर्घटना  है  तो  180  दिनों  के  लिए  ड्र।इविग  लाइसेंस  निलम्बित  कर
 दिया  जाता  है  ।

 4...  यातायात  नियमों  के  उल्लंघनों  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  समय-समय  पर  विशेष
 अंभियान  चलाए  जाते  हैँ  ।
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 उच्च  पदस्‍्य  अधिकारियों  के  घरों  पूर  केख्त्रोय  कांच  ब्यूरो  द्वारा  छापे

 1346,  भ्री  एम०  रघुमा
 ४

 ही  ]
 क्री  धमंपाल  सिह  सलिक
 श्री  सुभाष  यादव
 की  शास्ताराम  नायक

 :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  ऐसे  अधिकारियों  तथा  बैंकों  और  सरकारी  उपक्रमों

 के  अधिकारियों  सहित  ऐसे  अन्य  उच्च  पदस्थ  अधिकारियों  की  संख्या  कितनी  है  जिनके  घरों  तथा
 कार्यालयों  पर  31  1986  को  समाप्त  हुए  एक  वर्ष  के  दोरान  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा

 छापे  मारे

 कितने  अधिकारी  दोषी  पाए  गए  और  उनसे  पकड़े  गए  अपराध  सिद्ध  करने  वाले
 दस्तावेजों  का  ब्योरा  क्‍या  और

 उनके  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सरजालय  में  उपमम्त्री  ओरेग  सिह  :

 से  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  और  इसे  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 प्रदूषण  नियंत्रित  करने  के  लिए  आधुनिकतम  प्रयोगशाला  उपकरणों  के  आयात
 करने  का  प्रस्ताव

 भ्रो  एम०  रघमा  रेड्डी
 को  घमंपाल  सिह  सलिक  :  कया  पर्यावरण  ओर  बन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 थो  सुमाष  यादव  है

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  जल  और  वाथूु  प्रदूषण  पर  निगरानी  रखने  की  सुविधाओं  को  बढ़ाने
 के  उद्देश्य  से  अत्याधुनिक  प्रयोगशाला  उपकरणों  का  आयात  करने  का  कोई  प्रस्ताव  के

 विचा  राधीन  और

 यदि  तो  उन  देशों  के  नाम  क्‍या  हैं  तथा  इस  पर  कितनी  बिदेशी  मुद्रा  खर्च

 होने  की  सम्भावना  है  ?

 पर्याधरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहुनान

 और  देश  में  जल  ओर  वायु  प्रदूषण  प्रबोषन  सुविधाओं
 के  विस्तार  के  लिए  अत्याधुनिक

 उपस्कर  आयात  करने  के  लिए  जर्मन  संधीय  गणराज्य  और  यूरोपीय  आधिक  समुदाय  के  साथ

 द्विपक्षीय समभौते किए गए इसमें कोई विदेशी मुद्रा ल् नहीं होगी क्‍योंकि उपकरण समभौते के एक भाग के रूप में मुफ़्त दिए जाते हैं ।
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 सजी कक  ल  किक  लिक  कल  ककल  कक  शक  कक  कक  कक  कक  सकल

 जाल  सुश्नह्मण्यम  समिति  की  रिपोर्ट

 भ्रो  सुरलो  देवरा  :  क्या  प्रधान  भमन्‍्न्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कार्य  के  अधिकांश  क्षेत्रों  में  कम्प्यूटरों  की  भूमिका  को  दिए  जा  रहे  नए
 प्रोत्साहन  के  साथ-साथ  सरकार  कम्प्यूटर  अपराधों  जोः  विकसित  देशों  में  बड़े  पेमाने  पर

 किए  जा  रहे  पता  लगाने  और  उन्हें  रोकने  के  लिए  पर्याप्त  उपाय  कर  रही  मोर

 बाल  सुब्रह्मण्यम  समिति  जिसे  इस  बारे  में  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कहा  गया
 के  निष्कषं|दिशा  निर्देश  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  तथा  प्रोद्योगिकी  सरजालय  में  राज्य  भसत्री  तथा  महासागर  परमाणु

 इलेक्ट्रॉनिको  तथा  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज़्य  मंत्री  के०  आर०  :

 हां  ।

 आंकड़ों  के  सुरक्षा  सम्बन्धी  उपायों  का  अध्ययन  करने  और  इलेक्ट्रॉनिक  आंकड़ा
 संसाधन  डी०  उपस्कर  कर  का  उपयोग  करने  से  उससे  तैयार  होने  वाले  आंकड़ों|
 उपलब्ध  होने  वाली  सूचना  की  सुरक्षा  का  सुनिदचय  करने  की  पद्धतियों  का  सुझाव  देने  के  लिए
 मेजर  जनरल  ए०  बाल  सुब्रह्माण्यम  की  अध्यक्षता  में  वषं  में  विषेषज्ञों  की  एक  समिति  का

 गठन  किया  गया  इस  समिति  ने  निम्नलिखित  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  का  सुझाव  दिया  है  :---

 मशीनों  सुदूर  क्षेत्रों  क ेटभिनल  सी०  आर०  आई०  बुद्धि  )
 मिनी  आर०  जे०  ई०  स्वचालित  टेलर  आदि  हो  सकती

 इन  मशीनों  का  उपयोग  आंकड़ा  प्रविष्टि  तथा  आउटपुट  तैयार  करने  के  लिए  किया  जाता
 जबकि इसे  ध्यान  में  में  रखते  टमिनल  के  स्तर  पर  और  साथ  संचार  लाइन  में  भी

 आवदयक  सुरक्षा  की  जरुरत  है  ।

 (3)  संचार  लाइनें  लीज्ड  सेटेलाइट  या  रेडियो  माइक्रोवेव  लिक  हो  सकती

 उक्त  सुविधाओं  के  प्रयोग  करने  में  पूरी  सुरक्षा  हासिल  करना  कठिन  सबसे  अधिक
 प्रचलित  वेधन  तकनीकें  इस  प्रकार  हैं

 :  इव्स  पिगी  बिटविन
 तथा  लाइन  ग्रेविग  ।

 इन  बेघन  तकनीकों  से  बचाव  भौतिक  पहचान  तथा
 टमिनलों  की  अनूठी  क्रम  अलग्नता  तथा  टर्मिनलों  की  पहुचान  उपलब्ध

 कराने  के  माध्यस  से  किया  जा  सकता  इनमें  से  प्रत्येक  तकनीक  कुछ  हृद  तक  सुरक्षा  प्रदान

 करता

 (7४)  इसके  प्रणाली
 के

 कार्यनिष्पादत  और  सांथ  ही प्रणाली

 में अंतःस्यंदन अटकलपध्चू निगरानी रखने के लिए कुछ हाडंबेयर सम्बन्धी जांच भी शुरू की जा सकती है|
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 इसमें  लागू  की  जाने  वाली  सुरक्षा  प्रणाली  का  स्तर  अनुप्रयोग  तथा  प्रयोगकर्ता  के  वातावरण  पर

 बहुत  कुछ  निर्मर

 स्वाधोनता  सेनातियों  के  अभिथित  पड़े  आवेदन-पत्र

 1349.  थी  उत्तम  राठौड़  :  क्‍या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गृह  मंत्रालय  में  स्वाधीनता  सेनानियों  के  कुल  कितने  आवेदन-पत्र  अनिरणित

 पड़े

 क्‍या  इस  पेंशनभोगियों  को  रेलबै  पास  की  सुविधाओं  का  प्रावधाने  लागू  नहीं  किया

 जा  रहा  और  ह

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य
 सम्जभो  बिन्तामणि  :  31.10.86  को  लंबित  पड़े  हुए  आवेदनों  की
 सं०  5727  है  जिसमें  से  1535  मामले  सामान्‍य  श्रेणी  के  2927  उन  व्यक्तियों  के  हैं  जिन्होंने
 दावा  किया  है  कि  वे  हैदराबाद  के  भूतपूर्व  निजाम  रियासत  के  संघर्ष  में  शामिल  हुए  थे  जिनकी
 केन्द्रीय  स्तर  पर  गठित  गर  सरकारी  जांच  समिति  द्वारा  संवीक्षा  की  जानी  है  तथा  1265
 आवेदन  मई  तथा  1986  में  आये  समाज  आन्दोलन  के  उन  भागीदारों  पे  प्राप्त  हुए  थे
 जिसे  हाल  ही  में  सम्मान  पेंशन  के  प्रयोजन  के  लिए  मान्यता  दी  गई  आयें  समाज  के  मामलों

 पर  एक  पृथक  गेर-सरकारी  जांच  समिति  द्वारा  भी  निर्णय  लिया  जाएगा  जिसका  गठन  केन्द्रीय
 स्‍तर  पर  किया  जा  रहा

 तथा  सरकार  द्वारा  यह  पहले  तय  किया  गया  था  कि  केन्द्रीय  राजस्व  से

 पेंशन  लेने  वाले  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  प्रथम  श्रेणी  सम्मातार्थ  चेक  पास  जारी  किए  जाएं  ।  यह
 योजना  ।  1985  से  लागू  सम्मानार्थ  जेक  पास  6  महीनों  के  लिए  वेध  था  तथा

 स्वतंत्रता  सेनानी  को  यह  भी  हक  था  कि  वह  अपनी  पत्नी  या  अपनी  पत्नी  की  अनुपस्थिति  में

 उसकी  सेवा  करने  वाले  किसी  व्यक्ति  को  साथ  ले  जा  सकता  अनेक  स्वतंत्रता  सेनानियों  ने

 जो  केन्द्रीय  राजस्व  से  पेंशन  ले  रहे  इस  सुविधा  का  लाभ  उठाया  ।  इस  बीच  विभिन्‍न  क्षेत्रों

 से  प्राप्त  अभ्यावेदनों  पर  सरकार  ने  इस  मामले  पर  विचार  किया  और  अब  यह  तय  किया

 गया  है  कि  जो  स्वतंत्रता  सेनानी  केन्द्रीय  राजस्व  से  पेंशन  प्राप्त  कर  रहे  हैं  उन्हें  सम्मानार्थ  चेक

 पास  के  स्थान  पर  सम्मानार्थ  कार्ड  पास  जारी  किया  यह  योजना  19  1986  से

 लागू  होगी  ।  ऐसे  पास  रेल  मंत्रालय  द्वारा  19  1986  से  1987  तक  जारी

 किए  जाएंगे  जो  भारतीय  रेल  में  यात्रा  करने  के  लिए  जारी  करने  की  तारीख  से  1  वर्ष  तक  के

 लिए  बंध  होंगे  ।
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 परमाणु  संयंत्रों  के विलष्डन  के  दबाब  को  रोका  जाना

 1350.  क्री  वो०  सोमनाद्रोश्वर  राव  :  कया  प्रधान्र  मरञ्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारतीय  पर  माणु  संयंत्रों  में  विखण्हन  से  उत्पन्न  अतिरिक्त  ऊर्जा  के  विनियमन  ओर  नियंत्रण  के

 लिए  किए  गए  अतिरिक्त  सुरक्षोपाय  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बिज्ञान  तथा  प्रोच्चोगिको  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमसाण्‌
 इलक्ट्रानिको  तथा  अंतरिक्ष  थिभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  भारतीय

 परमाणु  संयंत्रों  में  रेडियोसक्रियता  को  बाहर  जाने  से  रोकने  के  लिए  संरोधकों  की  कई  परतें  होती
 इस  संरोधकों  के  प्राथमिक  इंधन  को  क्लेडिंग  सामग्री  के  अन्दर  रखा  जाता  है  तथा

 उस  सामग्री  को  भी  कंलेन्ड्रिया  नामक  एक  मजबूत  संरोधक  में  बंद  करके  रखा  जाता  उसके

 कंलेन्ड्रिया  को  भी  कंकरीट  से  बने  एक  कक्ष  के  भीतर  रखा  जाता  कंकरीट  के  इस  कक्ष
 को  उसके  बाहर  कंकरीट  की  एक  ओर  संरचना  तैयार  करके  मजबूत  बना  दिया  जाता  है  ।

 उच्चोग  पर  केला  हारा  राशि  निवेश

 भो  सोमनाथ  चटलों  :  कया  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  छठी
 पंचवर्षीय  योजना  के  आरम्भ  से  प्रत्येक  राज्य  में  बिजली  उद्योग  और  क्ृषि  पर  केन्द्र  द्वारा  वर्ष-बार

 कितना  राशि  निवेश  किया  गया  है  ?

 योजना  मस्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुख
 :  केन्द्रीय  निवेश  के  राज्यवार  आंकड़े

 योजना  आयोग  में  नहीं  रखे  जाते  हैं  क्योकि  केन्द्र  द्वारा  योजना  निवेश  के  अन्तगंत  आधारभूत
 संरचनात्मक  और  समाज  कल्याण  दोनों  व्यापक  रूप  में  आते  योजना

 आपोग  ने  मंत्रालयों  से  परामर्श  करके  छठी  योजना  के  दौरान  इन  क्षेत्रों  राज्यवार  निवेश  के

 कुछ  मोटे  अनुमान  तंयार  किए  हैं  ।  इन  आंकड़ों  से  सम्बन्धित  एक  विवरण  संलन्न  है  ।

 केन्द्रीय  योजना  निविश  की  आयोजना  या  लेखा  राज्यवार  नहीं  रखा  जाता  यह
 संकलन  कुछ  निश्चचत  अभिकल्पनाओं  पर  आधारित  होता  इसके  असंरुय  सूत्रों  को

 देखते  जिनसे  आंकड़े  एकत्र  किए  गए  यह  विवरण  विभिन्‍न  राज्यों  में  इन  क्षेत्रों  के
 अन्तगंत  केन्द्रीय  छठी  योजना  निवेश  के  केवल  आयामीय  मूल्यांकन  के  बारे  सें  ही  सहायता  कर
 सकता

 119



 लिखित  उत्तर  12  1986

 जविधरण

 केन्द्रीय  क्षेत्रक  1980-85  में  उद्योग  और  विद्युत  के  अन्तर्गत  छठी  योजना
 व्यय  का  राज्यवार  वितरण

 ₹०)

 ...  राज्य|संघ्‌  राज्य  क्षेत्र  कृषि*  विद्युत  उद्योय
 !

 व  लघु  उद्योग  सहित )

 >  ।  2  3  4

 राज्य

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  100  634  2193

 2.  असम  26  नगण्य  754

 3.  बिहार  85  307  1177

 4,  गुजरात  94  138  889

 5.  हरियाणा  58  20  137

 6.  हिमाचल  प्रदेश  33  146  27

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  8  275  28

 8.  कर्नाटक  77  37  747

 9.  केरल  78  19  262

 10.  मध्य  प्रदेश  132  765  1479

 11.  महाराष्ट्र  151  40  1244

 12.  मणिपुर  10  63  5

 13.  मेघालय  11  --  3

 14.  नागालेंड  ॥॒  2  नगष्य  34

 15.  उड़ीसा  65  30  1855

 16,  पंजाब  68  23  117

 17.  राजस्थान  80  53  261

 18.  सिक्किम  2  1

 19.  तमिलनाडु  69  516  366

 20.  घिपुरा  7  नगष्य  13
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 |

 2  3  4

 21.  उत्तर  प्रदेश  168  1130  327:

 22.  पद्दिच्रम  बंगाल  66  509  720

 लोड़  राज्य  4706

 संघ  राज्य  क्षत

 अंडमान  व  निकोबार  3  --
 2.  अरुणाचल  प्रदेश  4  न  2

 3.  चंडीगढ़  ॥  नगण्य
 4.  दादरा  व  नगर  हवेली  नगरण्य  न-+

 £  5.  दिल्‍ली  77  53

 6.  दमन  व  द्वीप  2  20

 7.  लक्षद्वीप  नगण्य  ज+  2

 8.  मिजोरम  3  2  9

 .  9.  पांडिचेरी  3  70

 जोड़  संघ  राध्य  क्षेत्र  30  70

 अनगाबंटित  45  *
 ।

 जोड़  क+-ख-ग  3353  4853...

 22.  इसमें  बेकिंग  विभाग  के  लिए  66  करोड़  कृषि  और  सहकारिता  मंत्रालय
 के  लिए  478  करोड़  खाद्य  विभाग  के  लिए  225  करोड़  रु०  तथा  वाणिज्य
 विभाग  के  लिए  करोड़  रु०  की  अनावंटित  राशि  शामिल

 ।  .  आनुषंगी  सुविधाओं  के  लिए  45  करोड़  रु०  की  अनावंटित  राशि  शामिल  है  ।

 ,  इसमें  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  डी०  बी०  के  लिए  466

 करोड़  ई०  एक्‍स०  आई०  एम०  बेंक  के  लिए  225  करोड़  आई०  आर०
 बी०  आई०  के  लिए  करोड़  करोड़  बी०  एच०  ई०  एल०  के  लिए  आर०  एंड
 जी०  के  प्रतिस्थापन  तथा  शहीकरण  आदि  के  लिए  के  करोड़
 भारतीय  भूविज्ञान  सर्वेक्षण  के  लिए  93  करोड़  लघु  उद्योग  विकास  संगठन  के  *

 लिए  भूविज्ञान  करोड़  सर्वेक्षण  के०  वी०  आई०  सी०  के  लिए  लघु  करोड़  रु०  और  जमा
 गारंटी  स्कीम  के  लिए  58  करोड़  ९०  शामिल

 इसमें  पोषाहार  के  लिए  3  करोड़  रु०  की  राशि  शामिल  नहीं  है  ।

 ९

 ई०  जी०--नगष्य

 उपयुक्त  आकढ़ों  में  राज्य  योजना  के  लिए  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  शामिल  नहीं  है  ।
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 4986. सी  ०_-_+  तल  +  स्‍  न  ली  दि  १एएरर्णणणणणणणणणण
 बिजिस्त  राज्यों  में  प्रति  व्यक्षि  राशि  निवेश

 श्री  सोमताथ  बह्जो  :  क्‍या  योजन्प्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  सातवीं
 योजना  के  पहले  दो  वर्षों  के  दोरान  केन्द्रीय  सरकार  ने  विभिन्‍न  राज्यों  से  प्रति  ब्यक्ति  कितना
 राफ्ति  निवेश  किया  है  ?

 योजना  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  सुंख  :  सातवीं  योजना  के  पहले  दो  वर्षों  के
 दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  में  केन्द्रीय  निवेश  सम्बन्धी  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  है  ।  *

 सशस्त्र  सेनाओं  में

 1353.  भीमतो  किशोरी  सिह  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  सशस्त्र  सेनाओं  में  नौकरीਂ  की  अवधि  7  वर्ष  से  बढ़ाकर  17  वर्ष
 करने  से  सशस्त्र  सेनाओं  में  असंतोष  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रका  संत्रालय  में  रक्षा  अनुसंधान  ओर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण

 (%)  जी  नहीं  ।

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 बस्थई  में  रक्षा  विभाग  को  भूमि  पर  बसे  भुरगी  फोपड़ियों  बालों
 को  सागरिक  सुविधायें  प्रदान  करता

 1354.  भ्रो  गुरूदास  काभ्रत  :  क्‍या  रक्षा  मन्‍त्री  यह  बताने  की  क्षुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरंकार  को  बम्बई  में  रक्षा  विभाग  की  भूमि  पर  बसे  भुग्गी  भोंपड़ियों  वालों

 को  नागरिक  सुधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  प्रमाण  पत्रਂ  जारी  करने  के  लिए  महाराष्ट्र
 सरकार  से  कोई  सुमाव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रशति  हुई  और

 |  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अनापत्ति  प्रमाण  पत्र  कब  तक  जारी  किए  जाने  की

 सम्मावना  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रला  अनुसंधान  ओर  विकास  विभाग में
 राज्य  सग्जो  अरुण  :

 हां  ।  ~

 (@)  ओर  इस  मामले  पर  विचार  क्रिया  गया  और  महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  को

 सूचित  किया  गया  है  कि  विशिष्ट  रक्षा  परियोजनाओं  के  लिए  तत्काल  जकूरत  के  कुछ  क्षेत्रों  को

 बः
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 महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  बम्बई  में  रक्षा  भूमि  पर  सभी  मुग्गी-कोंपड़ी  वालों  के  लिए
 नागरिक  सुविधाएं  प्रदान  करने  पर

 भारत  सरकार  को  कोई  आपत्ति  नहीं

 लासूतो  ओर  तस्करी  रोकने  के  लिए  सुरक्षा  पट्टो

 ८  कमी
 शांती  । 1355,  5,  थी  शांती  धारोबाल  »  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करंगे  कि  ;

 भी  दिलोप  सिह  भ्रिया  |

 क्‍या  सरकार  ने  राजस्थान  के  पदिचमी  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  तस्करी  और  जासूसी
 को  रोकने  के  उद्देश्य  से  सुरक्षा  पट्टी  बनाने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया

 यदि  तो  कया  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  ले  लिया  और । /

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया
 ह्रोਂ  उसके  क्‍या  का  रज  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गुहः  सरभालय  में  राज्य
 अन्ली  पो०  :  से  संविधान  के  अनुच्छेद  249  के  तहत  13

 86  को  राज्य  सभा  में  एक  संकल्प  पारित  किया  गया  ताकि  पंजाब  और  भारत  की  पद्िचमोत्त
 आओ  के  अन्य  क्षेत्रों  में  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  उसमें  वर्णित  मामलों  के  बारे  में  कानून

 बनाये  जा  संकल्प  के  अनुसरण  में  विधायन  विद्या  राधीन  है  ।

 I

 इमारतों  लकड़ो  ओर  चारे  को  मांग  ओर  पृ्ति  में  अम्तर

 1356,  भ्री  शांति  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  क्ष्पा
 करेंगे  कि  :

 ...  क्‍या  सरकार  को  निजी  वनों  और  चाय  बगानों  को  उद्योग  घोषित  करने  के  संबंध

 में  टूरिज्म  एण्ड  बाइल्‍ड  लाइफ  सोसाइटो  आफ  इंडिया  से  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  है  ;  .

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  ओर

 यदि  कोई  कार्यवाही  नही  की  गई  तो  उसके  क्या  रण  हैँ  7

 पर्यावरण  ओर  बन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउਂ  प्रात  अंसा  रो  )  यू  जी

 ओर  चूंकि  इसमें  महत्वपूर्ण  नोति  के  मामले  सम्मिलित  इसलिए  मामला
 क्षरकार  के  विज्वञाराभीन  हि
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 ]

 उड़ीसा  में  अंगलादेशियों  की  घुसपेठ

 1357.  भो  श्रीबल्लम  पाणिप्रहो
 :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  उड़ीसा  में  बंगलादेशियों  की  धुसपेठ  के  बारे  में  उड़ीसा
 राज्य  से  रिपोर्ट  मांगी

 यदि  तो  उत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  और  कटक  तथा  बालेश्वर  जिलों  और

 समुद्र  तटीय  क्षेत्रों  में  इस  समय  कितने  व्यक्ति  रह  रहे  हैं  और  वे  कब  से  रह  रहे

 “
 )  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उन्हें  बंगलादेश  वापस  भेजने  के  बारे  में  पहल  की

 ओर  ५

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  पृष्ठ  मस्त्रालय  में  राज्य

 अम्जो  :  और  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  उपलब्ध  सूचना
 अनुसार  हाल  के  वर्षों  में  बंगलादेश  से  उड़ीसा  में  भारी  संख्या  में  धसपेठ  नहीं  हुई  केन्द्र
 सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कोई  आंकड़े  संकलित  नहीं  करती  बालासोड़  जिलों

 और  उड़ीसा  के  अन्य  क्षेत्रों  में  प्रकार  के  व्यक्तियों  की  संब्या  उपलब्ध  नही  है  ।
 हु

 . हे
 और  राज्य  सरकार  के  पास  इस  बात  के  स्थायी  निर्देश  है  कि  जब  कभी

 कोई  अवध  बंगलादेश  के  राष्ट्रीक  का  पता  उसे  निष्कासित  किया  जा  सके/वापस  भेज  दिया

 तनभथ  भआाधार  पर  नियुक्त  कर्मचारियों  के  लिए  विशेष  परोक्षा

 1358.  भी  साइसन  तिरशा  :  क्‍या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  तदर्थ  आधार  पर  नियुक्त  कर्मचारियों  की  दिसम्बर  1986  में

 होने  बाली  विशेष  परीक्षा  में  बंठने  के  सम्बन्ध  में  मार्ग  निर्देश  जारी  किए

 यदि  तो  ऐसे  कमंचारियों  की  संस्या  कितनी  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  मानदण्ड  निदिचत  किए  गए  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्राखय  में  राज्य  मंत्रों  तया  गृह  मंत्रालय  में  राज्य

 पो०  : |  दर्थ  अबर  श्रेणी  टेलीफोव  प्रेड

 आशुलिपिकों  आदि  को  नियमित  आधार  पर  नियुक्ति  के  लिए  भ्ंतिम  और  आखिरी  अबसइ

 134



 21  1908  लिखित  उत्तरे

 :  अ्दान  करने  के  उद्देश्य  से  1987  के  आरम्भ  में  एक  विशेष  अहँक  परीक्षा  आयोजित  करने  के

 प्रस्ताव है  ।

 के

 इसमें  सम्मिलित  होने  वाले  कर्नंचारियों  की  संक्या  शात  हीं

 युक्त  परीक्षा  के  लिए  पात्रता  की  शर्ते  विवरण  में  दी  गई

 विवरण

 ह  बाज्ता  को  शर्ते  :  ऐसे  तदर्थ  अवर  श्रेणी  टेलीफोन  ग्रेड

 लिपिक  विशेष  अहेंक  परीक्षा  1987  में  बंठने  के  पात्र  होंगे  जो  निम्नलिखित  शर्तों  की  पूर्ति
 करते  हैं  :---

 (i)  उसने  मंद्रिकुलेशन  परीक्षा  अवश्य  पास  की

 7)  उसे  रोजगार  कार्यालय  के  माध्यम  से  भर्ती  किया  गया  हर

 (॥)  वह  28.7.1985  को  ली  गई  विशेष  अहँक  परीक्षा  में  इस  का रण  न

 बैठा  हो  अथवा  न  बठ  सका  हो/सकी  हो  क्योंकि  वह  उस  परीक्षा  की

 योजना  में  निर्धारित  पात्रता  शर्तों  को  पूरा  नहीं  करता  था/करती  थी

 ओर  वह  आरम्भ  में  देनिक  मजदूरी  के  रूप  में  लगातार  नियुक्ति  के

 बाद  में  बिना  किसी  विच्छेद  के  तदर्थ  कमंचारी  के  रूप  में

 कर्मचारी  चयन  आयोग  द्वारा  ली  जाने  वाली  लिपिक  ग्रेड  की  खुली
 प्रतियोगिता  परीक्षा  में  बंठने  के लिए  आयु  सीमा  के  लिए  और

 (४)  जिसने  1.1.1985  को  एक  वर्ष  की  लगातार  सेवा  पूरी  कर  ली  हो
 जिसमें  देनिक  मजदूरी  वाले  कर्मंचा री  के  रूप  में  सेवा

 विच्छेद  की  अवधि  को  छोड़कर  तदर्थ  कर्मचारी  के  रूप  में  सेवा

 भी  शामिल

 अथवा

 उसने  1.1.1985  से  30.9.1986  तक  की  अवधि  के  दौरान  एक  वर्ष

 की  तदर्थ  सेवा  मजदूरी  वाले  कमंचा  री  के  रूप  में  तथा  बाद  में

 तदर्थे  नियुक्ति  भी  शामिल  पूरी  कर  ली  इसमें  ऐसे  तदर्थ  कर्मचारी

 भी  शामिल  जिनकी  सेवाएं  1.1,1985  से  30.9.1986  तक  की  अवधि

 में  कदाचार  अथवा  सामान्य  अनुपयुकतता  के  कारों  से  इतर  कारणों  से
 कर  दी  गई  थी  और  जिन्होंमे  ऐसी  सेवा  समाप्ति  से  पूर्व  कम  से

 कम  एक  वर्ष  की  तदर्थ  सेवा  पूरी  कर  ली

 हिष्पणो  :  ऐसे  उम्मीदवार जो  वर्ष  1982,  1983  और  1985  में  ली  गई  विशेष  अरईक हु  हल  #  +.
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 परीक्षा  में  पात्र  उम्मीदवारों  के  रूप  में  शामिल  हुए  थे  और  जो  अहूंता  प्राप्त  करने  में  असफल  रहे
 विशेष  अहुँँक  परीक्षा  1987  में  बठने  के  लिए  पात्र  नहीं  होंगे  ।

 सिलिलिकाल  शांज  परियोजना  के  अस्तर्भनत  बरंध  परियोजना  है  हु

 भूमि  को  व्यवस्था

 थी  अतादि  लरक  दास  :  कया  पर्यावण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  हुपा

 क्‍या  उड़ीसा  में  मथूरमंज  सिमिलिपाल  बांध  परियोजना  के  अन्तर्गत

 परियोजना  के  लिए  कितने  गांवों  उनकी  वाप्ष-भूमि  खाली  करने  के  नोटिस  भेजे  गए

 उनके  पुनर्वास  के  लिए  क्‍या  वैकल्पिक  व्यवस्था  की  गई  ओर

 सरकार  द्वारा  फार्म  आदि  के  लिए  मुआवजा  निर्धारित  करने

 के  लिए  क्‍या  मानदण्ड  अपनाये  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  अंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  लियाउरंहमान  :  भारत

 सरकार  ने  ऐसा  नोटिस  नहीं  दिया  है  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 जहां  ग्रामीण  लोग  अपनी  भूमि  को  बदलने  और  रिजवंਂ  के  बाहर  बसने  के

 लिए  राजी  हो  जाते  वहां  ग्रामीणों  को  दिए  जाने  वाले  मुआवजे  की  मात्रा  और  अन्य  सुविधाओं
 के  बारे  में  मापदण्डों  का  फंसला  राज्य  सरकार  द्वारा  किया  जाता  केन्द्र  सरकार  राज्य

 सरकार  द्वारा  मांग  किए  जाने  पर  ग्रामीणों  के  पुनर्वास  के  लिए  पा  के  अन्तर्गत

 शत-प्रसिशत  घित्तीय  सद्दायता  देती  है  ।

 बन  1980  के  अम्तगंत  उत्तर-प्रदेश  के  अह्भोड़ा  ओर

 पिथोरामढ़  लिलों  में  मिर्माण  कार्य  लिए  प्रस्ताव

 1360.  भरी  हरोश  राजत  :  कया  प्रयथिरण  ओर  बस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क#पा

 की  ञे

 वन  1980  के  अम्तर्मत  केख्ीय  सरकार
 की  पूव  स्वीकृति

 के  लिए  गत  तीन  महँँनों  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  के  अल्मोड़ा  और  पिथौरागढ़  जिलों  से  उनके

 मंत्रालय  को  निर्माण  कार्य  सम्बन्धी  कितमे  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 इन  प्रस्तावों  का  ब्योरा  क्या  है  और  इन  प्रस्तावों  पर
 निर्णय  कब  तक  ले  लिए

 आने  की  सम्मावना  और

 १३६
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 ऐसे  प्रस्तावों  में  क्या  कमियां  पाई  गई  हैं  जो  उत्तर  प्रदेश  के  उपर्युक्त  दो  जिलों  से
 बन  1980  के  अल्तगंत  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वीकृति  क ेलिए  एक  अनेक
 बार  भेजे  गए  और

 पर्यावरण  अर  अन  सस्वालय  में  राज्य  सस्त्री  लियाउरंहमान  :
 सितम्बर  और  1986  के  दौरान.अल्मोड़ा  जिले  से  सम्बंधित  12  प्रस्ताव  और  .

 पियौरागढ़  जिले  से  सम्बन्धित  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  था  ।

 प्रस्तावों  के  ब्यौरे  संलरन  बिवरण  में  दिये  गए  सभी  तेरह  प्रस्तावों  पर  भारत

 सरकार  ने  स्वीकृति  दे  दी

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 सितम्बर  एवं  1986  के  दोरान  प्राप्त  हुए  अल्मोड़ा  एवं  पिथोरागढ़
 जिलों  में  वन  भूमि  के  दिकपरिवतेन  के  प्रस्ताव

 क्रम  सं०  दिक्परिबर्तन  का  उद्देदेश्य  स्वीकृति  जाति  करने  की

 तिथि

 1,  अल्मोड़ा  खालीखान  नहर  28.8.1986 6

 2.  अल्मोडा  देवलधार-गिरिछिना  मोटर  मार्ग  8.9.1986

 3.  अल्मोड़ा  संज  भाटकों  तालाब  परियोजना  28.8.1986 6

 4.  अल्मीड़ा  निओनी  पीने  के  पानी  की  परियोजना  9.9.1986

 .  अल्मोडा  भाकुड़ा  तला  लिफ्ट  परियोजना  सिंचाई  9.9.1986

 6.  अल्मोडा  कालीख।न  नहर  22.9.1986

 .  अल्मोड़ा  जख्ाने  पीने  के  पानी  की  योजना  9.9.1986

 8.  अल्मोड़ा  भिकियासेन-बे  रिकोट  पट्टी  विनायक  तथा  14.10.1986
 .

 गनाई  जैपांसी  मोटर  मार्ग

 9.  अल्मोड़ा  फरिका  पीने  के  पानी  की  योजना  19.9.1986

 10...  कल्मीडा  सिंगोली  पीने  के  पानी  की  योजना  19.9.1986  6
 हु

 ld.  टिटाकोट  पीने  के  पानी  की  योजना  17.10.1986

 12.  दुरदशंत  प्रसारण  स्टेशन  27.10.1986

 13...  पुलिस  रेडियो  स्टेशन  5.11.1986
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 सेह  को  सहाल्र  के  साथ  जोड़ने
 के  लिए  रोहतांग  में

 सुरंग  का  निर्माण

 1361.  थरो  के०  डो०  सुल्तानपुरो  :  रक्षा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :  भर

 कया  लेह  को  लद्दाख  से  जोड़ने  के  लिए  रोहतांग  में  एक  सुरंग  का  मिर्माण  करने

 सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  के  ताकि  वहां  बाहरमासी  सड़क  का  निर्माण
 किया  जा  सकें  '  ५

 कयां  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  परियोजना  पर  कुल  कितनी  धनराशि  लत  करने  का  प्रस्ताव  है
 और  निर्माण  कार्य  कब  तक  शुरू  होने  और  कब  तक  पूरा  होने  भी  सम्भावना  है  ?

 रक्षा  सम्त्रालय  में  रक्षा  अमुसंघान  ओर  विकास  विभाग  में  राज्य  मम्त्री  अत्ज
 :  लेह  मनाली  सिल्क  अधिक  समय  तक  यातायात  के  लिए  उपलब्ध  करने  के  लिए

 रोहतांग  में  एक  सुरंग  का  निर्माण  करने  का  भ्रस्ताव  है  ।

 सुरंग  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  कुछ  प्रारंभिक  अध्ययन  किये  जा  चुके  लेकिन  अभी

 इस  सम्बन्ध  में  व्यापक  संमाव्यता  अध्ययन  नहीं  किया  गया  है  ।  हि

 यह  बताना  असामयिक  होगा  कि  इस  कार्य  पर  कितनी  लागत  आएगी  और  इस

 कार्य  के  कब  शुरू  होने  की  सम्भावना

 हिमाचल  प्रदेश  में  कल्याण  संगठन  हि

 1362,  भी  के०  डो०  सुलतामपुरी  :  क्‍या  क्ह्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  सरकार  के  समाज  कल्याण  विभाग  के  अनुदान  प्राप्त  कर  हिमाचल
 प्रदेश  स्वयंसेवी  कल्याण  संगठनों  के  नाम  क्‍या

 (७)  क्‍या  सरकार  को  इन  कल्याण  संगठनों  द्वारा  धन  के  दृरुपयोग  के  बारे  में  कोई
 शिकायतें  मिली  ओर

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इन  संगठनों  के  बिरुद्ध  क्या  कारंवाई  की  मई  है  ?

 कल्‍्याण  मसजालय  में  उप  मसत्रो  भिरिषर  :  एक  विवरण  संलग्न

 (a)  नहीं  ।
 ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 विवरण

 हिमाचल  प्रदेश  में  मिम्नलिखित  स्वयंसेवी  कल्याण  भारत  कल्याण

 मन्त्रा लय  से  अनुदान  प्राप्त  कर  रहे  हैं  :--

 1.  समाज  उत्थान  कार्ये  जगजीत  सोलन

 2.  दिव्य  मानव  ज्योति  दोहा  मण्डी  ।

 3.  हिमाचल  प्रदेश  राज्य  बाल  कल्याण  लघु
 शिमला  ।

 4.  हिन्द  कुष्ट  निर्वाण  शिमला  ।

 सिविल  अधिकार  संरक्षण  अधिनियम  के  अधोत  सामले

 1363.  भी  सेयद  शाहबुब्दीन  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 1985-86  के  दौरान  सिविल  प्रधिकार  संरक्षण  अधिनियम  के  अधीन  दर्ज

 मामलों  की  राज्यवार  संख्या  क्‍या

 उक्त  वर्ष  के  दौरान  कितने  मामले  निपटाए  और

 उक्त  वर्ष  के  दौरान  उक्त  अधिनियम  के  अधीन  कितने  लोगों  को  दंडित  किया

 गया  ?

 कल्याण  सम्त्ालय  में  उप  सरत्ो  गिरिथर  गोमांगो  :  से  (1)  एक  विवरण

 संलग्न

 विवरण

 नागरिक  अधिकार  संरक्षण  1955  के  अस्तर्गत  ब्ष  1985  के

 न्यायालय  में  चालान  किए  गए  मामलों  की  स्यायालय  द्वारा  निपटाए
 गए  मामलों  की  संख्या  और  दोषी  सिद्ध  करने  के  लिए  विचाराधीन

 मामलों  की  संख्या  दशाने  वाला  विवरण  सरकारों

 शासित  प्रदेशों  के  प्राप्त  सूचना  के  आधार
 —  ््

 मामलों  की  संख्या

 क्रण्सं०  राज्य/किन्द्र  शासित  न्यायालय  में  चालान  न्यायालयों  द्वारा  दोष  सिद्ध  करने
 ह

 प्रदेश  का  नाम  किए  गए  निपटान  किए  गए  के  लिए
 विधाराधीन

 1  आन्प्र  प्रदेश  उपलब्ध  नहीं  उपलब्ध  नहीं  उपलब्ध  नहीं
 2.  जसम  उपलब्ध नहीं  उपलब्ध नहीं  उपलब्ध

 3.  बिद्वार  --
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 1  2  3  4  5

 4.  गुजरात  153  143  15

 5.  हरियाणा  2  —

 6.  हिमाचल  प्रदेश  3  3  न

 7  जम्मू  और  काइमीर  उपलब्ध  नहीं  उपलब्ध  नहीं  उपलब्ध  नहीं

 8.  कर्णाटक  1506  164  4

 9.  केरल  24  31x  1

 10.  मध्य  प्रदेश  उपलब्ध  नहीं  उपलब्ध  नहीं  उपलब्ध  नहीं

 11.  महाराष्ट्र  281  365%  104

 12.  मणिपुर  शून्य  शून्य  शून्य

 13.  मेघालय  श्न्य  शून्य  शूग्य

 14.  मिजोरम  शून्य  शून्य  शून्य

 15.  नागालैंड  शून्य  श्स्य  श्न्य

 16.  उड़ीसा  66  32  2

 17.  पंजाब  --  --

 18.  राजस्थान  108  55  38

 19.  सिक्किस  शून्य  शून्य  शूस्य

 20.  तमिलनाडु  [944  1032  »<  50

 21.  त्रिपुरा  शून्य
 *  शून्य  शून्य

 22.  प्रदेश  122  100  41

 23.  पद्दिचम  बंगाल  शून्य  शून्य
 +तयियण

 कमंचारो  चयन  ध्ायोग  हारा  लो  गई  प्रतियोगिता  परीक्षाएं  .

 1364.  भो  संयद  शाहबुहीन  :  क्‍या  प्रधाम  भम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1985-86  के  दोरान  कर्मचारी  चयन  आयोग  द्वारा  ली  गई  प्रतियोगी  परीक्षाओं

 का  ब्यौरा  क्‍या

 (&)  कितने  उम्मीदवार  परीक्षा  में  कितने  उम्मीदवारों  का  चयन  किया  गया  और
 प्रत्येक  मामले  में  कितने  उम्मीदवारों  को  अन्तिम  रूप  से  नियुक्त  किया  और
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 परीक्षाओं  में  बेठे  और  अन्तिम  रूप  से  चुने  गए  उम्मीदवारों  का  राज्य|संघ  राज्य

 क्षेत्र  वार  ब्यौरा  कया  है  ?

 शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  में  उप  संत्रो  बोरेन  सिंह  :  अपेक्षित

 सूचना  में  दी  गई  में  रखता  गया  संख्या  एल०  3205/86)

 प्रत्येक  मामले  की  परीक्षा  में  बंठे  तथा  चुने  गए  उम्मीदवारों  की  संख्या

 में  दी  गई  है  में  रखा  गया  ।  वेलिए  संश्या  एल०  टो०  3205/86]।  चूंकि  कमंचारी

 चयन  आयोग  प्रण्णक्ता  विभागों  को  नियुक्ति  के  लिए  सफल  उम्मीदवारों  के  नामों  की  केवल

 सिफारिश  करता  है  तथा  नियक्ति  का  वास्तविक  प्रस्ताव  विभिन्‍न  कार्यालयों  के  विभिन्‍न  नियोक्‍ता

 प्राधिकारियों  द्वारा  किया  जाता  इसलिए  विभिन्न  मन्त्रालयों/विभागों  द्वारा  वास्तव  में  नियुक्त

 किए  गए  सफल  उम्मीदवारों  की  संख्या  के  बारे  में  कोई  केन्द्रीकृत  सूचना  उपलब्ध  नहीं

 अपेक्षित  सूचना  विवरण-['से  छञा  तक  के  अनुबन्धों  में  दी  गई  में

 रखा  गया  |  देलिए  संश्या  एल०  टों०  3205/86]
 टः

 ओषधों  का  नहें  के  लिए  बुरुपयोग

 1365.  श्री  मानिक  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  देश  में  ओषधों  के  नशे  के  लिए  दुरुपयोग  में  हो  रही  वृद्धि  और  इससे
 उत्पन्न  कानून  और  व्यवस्था  की  समस्याओं  से  चिन्तित  और

 क्‍या  सरकारी  तथा  गैर  सरकारी  संगठनों  द्वारा  स्थिति  की  जांच  की  गई  है  और
 इसका  विश्लेषण  किया  गया  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  निकले  हैं  और  इस  सम्बन्ध
 में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 कल्पाण  सश्त्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिधर  :  हां  ।

 १  इस  प्रकार  के  किसी  भी  सर्वेक्षण  के  परिणाम  उपलब्ध  नहीं  फिर  भी  सरकार

 ह  है  नशीली  दवाओं  के  दरुपयोग  की  समस्या  के  समाधान  के  लिए  कान  कल्याणकारी  तथा
 प्रचार  सम्बन्धी  अनेक  उपाय  किए  हैं  ।

 .

 गोरक्षा  राष्ट्रीय  मुक्ति  सोर्चा  के  नेता  द्वारा  नेपाल  के  महाराजा
 को  लिखा  गया  पत्र

 1366.  क्री  सफुहीन  चोधरी  :  क्‍या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 +  क्‍या  गोरखा  राष्ट्रीय  मुक्ति  मोर्चा  के  नेता ने  अपनी  मांगों  के  सम्बन्ध  में  23 |
 1983  को  नेपाल  के  महाराजा  को  एक  पन्न  लिखा  और  क्‍या  उस  पत्र  कौ  प्रतियां

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  सहित  विभिन्‍न  देशों  के  शासनाध्यक्षों  को  भेजी  गई

 .
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 ज  बन हनन  है ++++नन+ननननननकनननननननन-ननन+नकन+नकनन मनन

 यदि  तो  उस  पत्र  का  मूल  विषय  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  साज्ालय  में  राज्य  भम्त्रो  तथा  गृह  भम्भालय  में
 राज्य  मम्त्री  पो०  :  से  गोरखा  राष्ट्रीय  मुक्ति  मोर्चे  ने  नेपाल  के
 महाराजा  फो  23  महासचिव  को  एक  ज्ञापत  प्रस्तुत  किया  ।  बाद  में  उन्होंने  इसकी
 प्रतियां  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  महासचिव  तथा  कुछ  सरकारों  के  प्रधानों  को  भेजी  ।  उस  ज्ञापन  की
 एक  प्रति  इस  विवरण  में  दी  गयी  है  गृह  मंत्री  को  कुख  को  लिखे  गए  अपने

 पन्न  में  श्री  सुभाष  गिशिग  मे  दस  ज्ञापन  को  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  तथा  कुछ  सरकारों  को  भेजे  जाने
 पर  उत्पन्न  हुए  संशय  तथा  सन्देह  के  लिए  खेद  व्यक्त  किया

 विवरण

 सेवा

 महामहीम  बिरेन्द्र  बीर  विक्रम  शादेव

 नारायन  हिति  नेपाल  ।

 माननीय

 भारत  की  स्वतन्त्रता  के  36  वर्ष  बाद  भी  भारत  में  बसे  60  लाख  से  अधिक  गोरश्ा  जाति
 के  लोग  भारत  के  सभी  भागों  तथा  सुगौली  संधि  में  सौंपी  गयी  अपनी  भूमि  के  भागों  में

 विह्वीन  व्यक्ति  की  तरह  रह  रहे  उन्होंने  अपनी  राष्ट्रीय  राष्ट्रीय  ऐतिहासिक
 स्वाभिमान  तथा  अपनी  मातृभूमि  और  भाग्य  को  समर्पित  कर  दिया  और  विदेशी  राष्ट्रिक

 पुलिस  की  अनावदयक  यातनाएं  ह॒त्याओं  तथा  भारतीय  जातियों

 की  व्यवस्थित  प्रधानता  को  जबरदस्ती  थोपने  जंसे  लगातार  अवांछनीय  अमानवतापूर्ण  इृत्यों  का

 शिकार  बने  और  ऐसे  जातीय  अलगाव  के  वातावरण  के  क्रूर  दबावों  और  न्याय  की

 भातृत्व  तथा  अवसर  के  अभाव  के  कारण  राष्ट्रीय  मुक्ति  मोर्चा  को  गठित
 करना  पड़ा  ताकि  भारत  की  स्वतन्त्रता  के  समय  से  राज्य  सरकार  तथा  केन्द्र  सरकार  के  रंगभेद
 तथा  जाति  संहार  जंसे  अपराधों  के  अमानवीय  खतरों  से  निपटा  जा  सके  तथा  गोरखाओं  के  उक्त

 अकथित  दुखद  वृतास्तों  को  अन्तर्राष्ट्रीय  मंच  तक  पहुंचाया  जा  सके  ।  इस  संगठन  को  मजबूर
 होकर  महामहीम  की  वास्तविक  ऐतिहासिक  अदालत  में  तत्कालीन  बिटिश  सरकार  तथा  नेपाल
 के  बीच  हुई  प्राचीन  संधियों  और  समभौतों  के  दर्दनाक  परिणामों  के  संदर्म  में  अपील  करनी

 इन  संधियों  ओर  समभौतों  से  आदिवासी  गोरखा  विषय  स्थिति  में  फंस  गये  जब  उनकी

 भूमि  तथा  क्षेत्र  को  निर्देयतापूबंक  2  संधि की  सुगोली  संधि  द्वारा  ब्रिटिश
 साआञ्जाज्य  को  सौंप  दिया  गया  और  उसके  बाद  घुगौली  संधि  की  गंभीर  प्रतिक्रिया  तथा  नेपाल
 की  आन्तरिक

 राजनीतिक अशान्ति से निराश गोरखा स्वयं अपने दीन देश को भारी मन तथा
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 मानसिक  पीड़ा  से  ग्रस्त  होकर  छोड़  गये  और  उस्होंने  ब्रिटिश  फौज  में  सनिकों  के  रूप  में  तथा

 कोयला  खानों  आयल  फील्डों  तथा  चाय  बगानों  में  श्रमिकों  के  रूप  में  नेपाल  सरकार  की

 सरकारी  मंजूरी  के  बिना  नोकरी  कर  ली  और  इस  तरह  का  सामूहिक  निर्मेमन  नेपाल  के  अलग

 देश  से  भारतीय  भूमि  के  विभिन्न  भागों  तथा  सुगौली  में  संधि  में  सौंपी  गई  भूमि  के  भागों

 तथा  11  1965  की  राजाभतक्‌आ  संधि  के  भागों  में  1816  से  1884  तक  होता

 रहा  और  उसके  बाद  1885  से  गोरखाओं  को  तत्कालीन  ब्रिटिश  सरकार  तथा  नेपाल  में

 लिखित  सममोौते  के  अनुसार  ब्रिटिश  फौजों  में  शामिल  होने  की  सरकार  द्वारा  अनुमति
 दे  दी  गई  तथा  गोरखा  बटालियन  का  वास्तविक  इतिहास  1890  से  विदेशी  भूमि  पर

 शुरू  हुआ  तथा  उसके  बाद  श्रेणियों  बे  उक्त  गोरखाओं  की  1891  में  समुचित  रूप  से

 जनमणना  की  गई  ओर  उन्हें  नेपाल  नरेश  प्रत्यक्ष  अधिराज्य  के  तहत  तस्कालीन  बिटिश

 सरकार  तथा  नेपाल  के  बीच  21  1923  की  अन्तिम  पारस्परिक  संधि  द्वारा  नेपाल

 निवासी  अथवा  नागरिक  बना  दिया  गया  ओर  द्वितीय  विद्दव  युद्ध  के  तुरन्त  बाद  ब्रिटिश  जो

 पहले  की  संधियों  और  समभौतों  के  मुख्य  जिम्मेवार  हस्ताक्षरकर्ता  अपने  देश  इंग्लैंड  चले

 उन्होंने  भारत  और  पाकिस्तान  नामक  दो  गलग  स्वतंत्र  देश  बनाकर  भारतीय  मूल  के  हिम्दुओं
 और  भुसलमानों  के  भाग्य  का  निर्णय  किया  और  15  1947  से  उक्त  गोरखाओं  तथा

 उनकी  भूमि  तथा  क्षेत्र  को  तबाही  के  रास्ते  पर  छोड़  दिया  क्योंकि  तत्कालीन  ब्रिटिश  सरकार

 तथा  नेपाल  की  पहली  संधियों  तथा  समभौतों  को  रह  तथा  निलम्बित  नहीं  किया  अथवा  उक्त
 गोरखा  जाति  के  भविष्य  तथा  उनके  द्वारा  सौंपी  गई  भूमि  को  जनमत  संग्रह  की  वेधानिक  प्रक्रिया

 द्वारा  नेपाल  अथवा  भारत  सरकार  को  सौंपने  का  निर्णय  नहीं  किया  गया  और  ब्रिटिश  सरकार
 ने  उक्त  अन्तर्राष्ट्रीय  संधियों  और  समभौतों  को  रह  न  करके  अपनी  साधारण  नेतिक  जिम्मेवारी
 से  पूरी  तरह  से  मुंह  फेर  करके  अन्यायपूर्ण  कार्य  किया  है  और  इससे  वर्तमान  स्वतंत्र  भारत  में

 रह  रही  पूरी  गोरखा  जाति  जो  तत्कालीन  ब्रिटिश  सरकार  और  नेपाल  के  बीच  हुई  पुरानी
 संधियों  और  समभौतों  के  वास्तविक  तथ्यों  से  प्री  तरह  से  अनभिज्ञ  के  मन  में  भयानक

 संशय  और  विरोध  की  भावना  फंलाई  तथा  उलभनों  और  गहरी  आन्तियों  के  कारण  वे  अनजाने  में

 अपने  आपको  भारत  के  सच्चे  नागरिक  ओर  स्वतंत्र  भारत  को  अपनी  मातृभूमि  मान  बेठे  हैं  और
 भारत  की  आजादी  के  केवल  तीन  वर्ष  बाद  21  1950  की  भारत  नेपाल  संधि  तथा

 30  1950  की  ब्रिटिश  नेपाल  संधि  ने  भी  गोरखाओं  के  बिगड़े  भाग्य  को  संवारने  में  कुछ

 नहीं  किया  तथा  इसके  साथ-साथ  उनके  द्वारा  सौंपी  गयी  भूमि  और  क्षेत्र  के  लिए  भी  कुछ  नहीं
 किया  और  तत्कालीन  ब्रिटिश  सरकार  और  नेपाल  की  पुरानी  संधियों  तथा  समभोौतों  को

 विनाशकारी  शर्तों  को  बनाये  रखा  और  इन  दो  क्रूर  संधियों  के  अमानवीय  कार्य  ने  8

 19  19  को  अन्तर्राष्ट्रीय  शांति  संधि  के  समय  राष्ट्रपति  बुडरयू  विल्सन  के  14  सूृत्री  कार्यत्रम  में

 उद्घोषित  आत्म-निर्णय  के  अधिकार  के  सिद्धांत  का  उल्लंघन  किया  है  और  इसके  साथ  मानवीय

 अधिकारों  की  सावंभोमिक  घोषणा  के  सिद्धांत  का  उल्लंघन  किया  है  जो  संयुक्त  राष्ट्र  सघ  की

 महा  सभा  द्वारा  10  दिसम्बर  1948  को  अपनाया  गया  था  ओर  इस  प्रकार  स्वतंत्र  भारत  में

 बसे  सभी  गोरखाओं  के  भाग्य  को  बबंरता  तथा  धोखाघड़ीबाद  के

 पुराने  अमानवीय  क्रूर  ढंगों  को  अपनाकर  स्थायी  रूप  से  ठप्प  कर  दिया  ओर  गोरखा  लोग

 —  —  कार
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 प्रपनी  राष्ट्रीय  राजनीतिक  सुरक्षा  तथा  अपनी  ऐतिहासिक  मातुभूमि  तथा  भाग्य  को
 खोने  के  बाद  दूसरे  देशों  के  लिए  लड़ाईयां  लड़ने  पर  मजबूर  हुए  |  मानवता  के  प्रति  किए  गए
 उल्लिखित  अक्षम्य  ऐतिहासिक  अपराधों  और  भारत  संघ  में  रह  रहे  गोरखाओं  के  भावी  स्तर  के

 राजनीतिक  अस्तित्व  के  अनिर्णीत  प्रदन  को  गंभीरतापूर्वक  ध्यान  में  रखते  हुए  तीन  जिम्मेवार

 हस्ताक्ष  रकर्ता  देश  भारत  तथा  ब्रिटेन  को  1950  की  विद्यमान  भारत-नेपाल  तथा  भारत

 ब्रिटिश  सन्धियों  को  निरस्त  करने  का  आग्रह  किया  है  तथा  ऐसी  नई  संधियां  करने  का  आग्रह
 किया  है  जिससे  शिक्रार  हुए  उक्त  गोरखाओं  का  स्थायी  राजनीतिक  हल  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के

 चार्टर  के  उपबन्धों  के  अनुसार  हो  और  इतके  साथ-साथ  उनके  द्वारा  सौंपी  गयी  भूमि  और  क्षेत्र  के

 भविष्य  को  इनफे  अनुसार  ही  निष्तितत  किया  जा  सके  तथा  गोरखाओं  के  इसी  गंभीर  ज्वलंत

 जातीय  मुद्दे  को  लेकर  गोरखा  राष्ट्रीय  मुक्ति  मोर्चा  महामहीम  के  प्रभावशाली  नेतृत्व  के  सम्मुख

 यह  ज्ञापन  प्रस्तुत  करता  है  ताकि  ऐतिहासिक  निर्णय  के  लिए  साहसिक  कदम  उठाया  जा  सके

 तथा  महामहीम  का  विवेकपूर्ण  न्याय  प्राप्त  हो  सकें  :

 अब  निर्णय  महामहिम  के  हाथ  में  हैं  ।

 करते का  ते  गोरखा  राष्ट्रीय  मुक्ति  मोर्चा  .

 सुभाष  गिशिंग  23-12-83

 अध्यक्ष  गो०  रा०  मु०  मो०
 ’  भारत

 प्रसिलिधि

 1.  अमेरिका  के  राष्ट्रपति

 2.  रुस  के  राष्ट्रपति  ।

 3.  फ्रांस  के
 राष्ट्रपति

 4.  भारत के  राष्ट्रपति  ।

 5.  पाकिस्तान के  राष्ट्रपति  ।

 6.  बंगलादेश  के  राष्ट्रपति  ।

 7.  श्री  लंका  के  राष्पृषहि  ||

 प्रतिलिपि  :

 1.  भारत  के  प्रधान  मन्‍्त्री  ।

 2.  चीन  के  प्रधान  मन्त्री  ।

 3.  ग्रेट  ब्रिटेन  के  प्रधान  मन्‍्त्री  ।

 4.  नेपाल  के  प्रधान  मस्ती  ।

 13%
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 प्रतिलिपि  :

 1.  नेपाल  नरेश  ।

 2.  भूटान  नरेश  ।

 3.  ग्रेट  बिटेन  ।

 4.  राजकुमा  नेपाल

 5.  सं०  रा०  सं०  ।

 अध्य  :

 1.  भूतपूर्व  प्रधान  मन्‍्त्री  सूर्य  बहादुर  थापा  ।

 2.  भूतपूर्व  प्रधान  मन्त्री  डा०  तुल्सी  गिरी  ।

 3.  भूतपूर्व  प्रधान  कीति  निधि  बिष्ट  ।

 4.  उच्चतम  न्यायालय  के  संमु  प्रसाद  ग्वाली  ।

 5.  उच्चतम  न्यायालय  के  कृष्ण  प्रसाद  पंत  ।

 6*  उच्चतम  न्यायालय  के  कृष्ण  प्रसाद  भण्डारी  ।

 7.  हरक  बहादुर  भूतपूर्व  मंत्री  ।

 8.  लेखक  तथा  प्रेस  संवाददाता  ।

 इलेक्ट्रोलिको  के  क्षेत्र  में  संयुक्त  उच्तम

 1367.  श्रीमती  माधुरी  सिह  :  कया  प्रधान  भम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत-अमरीका  वाणिज्य  महासंघ  की  बेठक  में  यह  विचार  व्यक्त  किए  गए
 थे  कि  इलेक्ट्रोनिकी  के  क्षेत्र  में  संयुक्त  उच्चम  के  अधिक  अवसर  हैं  और  प्रमुख  अमरीकी  कम्पनियाँ

 पुर्जों  का  निर्माण  करने  वाले  उद्योगों  में  बड़े  पंमाने  पर  राशि  निवेश  करने  को  इच्छुक  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  और  उस  पर  सरकार  की  क्या

 क्रिया  है  ?

 विज्ञान  तथा  प्रोद्योगिको  मस्ज्रालय  में  रा््य  मन्‍्त्रो  तथा  महासागर  परमाणु
 इलक्ट्रानिको  तथा  अम्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मरज्री  के०  आर०  :

 तथा  1986  में  भारत-अमरीका  वाणिज्य  महासंघ  द्वारा  आयोजित  संगोष्ठी  में
 यह  विचा  र॒  व्यक्त  किया  गया  था  कि  इलेक्ट्रोनिक  संघटक  पुजों  तथा  कम्प्यूटरों  के  क्षेत्र  में

 प्रौद्योगिकी  का  भ्रंतरण  करने  तथा  पूंजी-निवेश  करने  के  लिए  भारत  में  अधिक  अवसर  कितु
 भारत  में  संघटक-पुर्जो  विनिर्माण  करने  वाले  उद्योगों  में  कौनसी  अमरीकी
 कम्पनियां  भारी  मात्रा  में  पूंजी  निवेश  करने  की  इच्छुक  उनका  कोई  उल्लेख  नहीं  किया

 133
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 कतिपय  संगठनों  द्वारा  विदेशों  से  धनराशि  प्राप्त  किया  जाना

 1368.  भ्रो  बाजबन  रियास  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निम्नलिखित  संस्थाओं  ने  वर्ष  1981  से  1984  के  विदेशी  अभिदाय

 अधिनियम  के  अन्तगंत  विदेशों  से  घनराशि  प्राप्त  की

 )  विश्व  युवक  नई  दिल्‍ली  ।

 )  इंस्टीट्यूट  आफ  यूथ  बंगलौर  ।

 सेन्टर  फॉर  यूथ  एण्ड  सोशियल  डेवलपमेंट  भुवनेश्वर  ।

 इंडियन  इंस्टीट्यूट  आफ  यूथ  नागपुर  ।

 यदि  तो  प्रत्येक  संस्था  द्वारा  प्राप्त  घनराशि  का  वर्षवार  ब्यौरा  क्‍या

 और

 उन  देशों  के  नाम  क्या  जिन्होंने  ये  घनराशियां  प्रदान  की  हैं  और  इन  संगठनों

 के  नाम  कया  जिन्होंने  इसमें  अंशदान  किया  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  भस्त्राशय  में  राज्य  मरत्री  तथा  गृह  सरत्रालय  में  राज्य

 सस्त्री  पो०  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 तथा  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी

 136



 प्र

 ।

 ०९०३६

 ०2६

 ०३७

 छ

 |
 ‘Beh

 28

 ७७

 ७४

 ७

 ।

 |

 2831७

 DEER

 2९

 ९४७

 7८८

 =

 wayh

 ४

 =

 aad

 Bh

 21d

 छये

 '#

 ४७६४॥७४

 0४0

 २२३
 '#

 |

 ७४४७...

 ।

 202

 |

 ४७७५॥७

 ५७

 |

 ५॥8

 222७३

 ४डड

 ई#'ध्ट४/'क'ट

 २७०३

 ४०शु७
 ६

 ।

 की

 |

 ५

 ०३०३३२०४००२॥:

 ४-७४]

 ।

 ४४:४2]

 ।

 ।

 ।

 209

 ;

 ।

 20७५७

 |

 272(2२४

 3४

 22२3

 ।

 ७४०७४

 ३४

 __

 ६

 २४४

 *..

 22%

 ५४४६

 ४32
 '[

 हु

 ६४८

 ७४
 ७

 2३४

 ३४

 ३४

 ३७

 (४

 ४.8

 च्हैमलि
 ४

 383
 २

 +७

 एप

 20

 09५8

 |४२॥७

 ५|७2॥३२

 ४०

 रेप

 ह

 /“
 2]

 ्

 हि
 ्
 ि
 च्
 छः

 (8

 ४४४४)

 ३७
 (४

 48 ४908

 ०४

 ०७%

 137



 लिखित  उत्तर  12  1986

 भी  यम्पन  बामस  :  क्‍या  प्रधान  सस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  इस  बात  का  पता  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  केन्द्रीय  सरकार
 के  प्रतिष्ठानों  में  सेवा

 के  लिए  चुने  हुए  प्तिचम  बंगाल  और  त्रिपुरा  के  लोगों  के  पूर्वव्तों
 की  दोहरी  जांच  के  आदेश  रह  कर  दिए  ओर

 उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  आधार  पर  सरकार  द्वारा  क्‍या  कदम  उठाए
 गए  हैं

 लोक-शिकायत  तथा  पेंशस  संज्ञालय  में  उप  समत्रो  बोरेग  सिह  ऐएंगती  )
 हां  ।

 उच्चतम  न्यायालय  ने  अपने  दिनांक  26  1986  के  निर्णय  में  यह  माना

 था  कि  केन्द्रीय  सेवाओं  में  भर्ती  के  लिए  पद्दिचम  बंगाल  ओर  त्रिपुरा  राज्यों  के

 बारों  के  चरित्र  तथा  पूर्ववृत्तों  के  विशेष  सत्यापन  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अपनाई  जा  रही

 पद्धति  से  संविधान  के  अनुच्छेद  14  का  उल्लंघन  हुआ  था  और  यह  पद्धति  भेदभावपूर्ण  अः

 भारत  सरकार  ने  4  1986  को  जारी  किए  गए  एक  आदेश  द्वारा  इन  राज्यों  से  आने

 बाले  उम्मीदवारों  के  सम्बन्ध  में  विशेष  सत्यापन  की  पद्धति  को  समाप्त  कर  दिया

 मोटर  वाहनों  के  कारण  होने  वाला  प्रवृषण

 1370.  थी  डा०  जो०  विजय  रासा  राव  :  क्‍या  पर्यावरण  भोर  बम  मन्त्री  यह  बताने  की
 -  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बढ़  ते  हुए  वाय्‌  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  देश  भर  में  ध्म्र-विश्भेषण  लगाने

 की  कोई  पोजनायें

 क्‍या  मोटर-साइकिलों  आदि
 की

 संब्या  जिनमें  पेट्रोल  के

 साथ  मोक्लि  आयल  प्रयोग  किया  जाता  तीव्र  वृद्धि  के  कारण  वायु-प्रदूषण  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  वायु  प्रदूषण  पर  किस  प्रकार  नियंत्रण  किया  और
 हे  हि  हु  के

 देश  में  आन्तरिक  ज्वलन  इंजिन  वाले  वाहनों  की  कुल  संख्या  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  और  थन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शियाउरंहमान  :

 नहीं  ।  कुछ  महा  नगरों  और  ओद्योगिक  क्षेत्रों  में  घुआं  विद्लेषक
 एनालाइजर  )

 स्थापित  किए  गए

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  विशेष  अध्ययन  नहीं  किया  यह  सबब-विदित

 है  कि  दो-चरण  वाले  इंजनों  से  वायु  प्रदूषण  बढ़ता  हैं  ।
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 पेट्रोल  और  डीजल  से  चलने  वाली  मोटर  गाड़ियों  के  लिए  उत्सर्जन  मानक

 निर्धारित किए  गए  हैं  और  राज्य  सरकारों  को  सलाह दी  गई  है  कि  वे  मोटर  गाड़ी  अधिनियम
 के  अन्तर्गत दूत  मामकों  को  लागू  दो  चरण  वाली  मोटर  गाड़ियों  की  संख्या

 के  प्रश्न  को  प्रत्येक  शहर  में  शहरी  कम्प्यूटर  यात्रायात  समस्याओं  के  सन्दर्भ  में  देखा  जाना

 चाहिए  ।

 1982-83  2-83  की  स्थिति  के  अनुसार  सड़क  पर  मोटर  गाड़ियों  की  संख्या  का  विबरण
 नीचे  दिया  गया

 धि  -  मोटर  गाड़ी की  किस्म  wear  संख्या  हजारों  में

 दुपहिए

 |
 3519

 आटो-रिक्शे  182

 जाप  154

 कार  1061

 टैक्सियां  136

 बसें  178

 सामान  ढोने  वाली  मोटर  गाड़ियां  1696

 मिश्चित  793

 कुल  मोटर  गाड़ियां  6719

 गेस  दुघंटवना  के  पश्चात्‌  भोपाल  में  संगठनों  को  चिदेशों  सहायता

 1371.  श्लोमतो  गीता  मुखजों  )
 /  :  कया  भ्रुह  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 भरो  इस्र  जोत  गुप्त

 क्या  गैस  दुर्घटना  के  पष्चचात्‌  भोपाल  में  कई  शैक्षणिक  संस्थायें  स्थापित
 की  गई  हैं  विदेशों

 से
 वित्तीय  तथा  अन्य  प्रकार  की  सहायता  प्राप्त  होती

 ॥॒

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ध्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  इन  संस्थाओं  के  कार्ययरण  और  गतिविधियों  पर  निगरानी  रखे
 हुए

 ....  भैप्रा  यह  सच  है  कि  भोपाल  में  यूनियन  कार्बाइड  कारपोरेशन  की  सहायता  से
 स्थापित  अस्पताल  इस  बीच  बन्द  कर  दिया  गया  और  .
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 मिलन  ज  न  असम  जतत+त-त--+  _  _  लि  की  हा

 (8)
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 कारसिक  लोक-शिकायत  तथा  पेंशन  मश्तालय  में  राज्य  सम्त्रो  तथा  गृह  मस्त्रालय  रे
 राज्य  मस्तरो  पो०  :  से  गँस  कांड  के  विदेशी  अधिदान
 करने  के  लिए  विदेशी  अभिदान  )  अधिनियम  के  अंतगगंत  तीन  संगठनों  नामतः  भोपाल
 तकनीकी  और  व्यवसायिक  प्रशिक्षण  केन्द्र  ठी०  वी०  टी०  कार्बाइड  कर्मचारी
 प्रायोजित  राहत  भोपाल  और  गंस  पीड़ित  राहत  समिति  को  किया  गया
 था  जिनमें  से  भोपाल  तकनीकी  ओर  व्यवसायिक  प्रशिक्षण  केन्द्र  पर  धन  प्राप्त  करने  पर  प्रतिबंध 7 लगा  दिया  गया

 यूनियन  कार्बाइड  निगम  की  सहायता  से  किसी  अस्पताल  के  स्थापित  किए  जाने
 के  बारे  में  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 (5)  प्रदन  नहीं  उठता

 का  अशम  समझछोते  का  कार्यास्थयम

 1372.  भरी  बिनेश  शोस्थामसो  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 असम  समभौते  के  कौन-कौन  से  खण्ड  अभी  तक  कार्यान्वित  नहीं  किए  गए
 और

 इन  खण्डों  को  कार्यान्वित  करने  में  क्‍या  कठिनाइयां  हैं  तथा  इन्हें  कब  तक

 कार्यान्िवित  किए  जाने  की  सम्भावना

 भृह  सस्जो  बा  :  ओर  असम  समभौते  के  कार्यान्वयन में
 क्षण्ड-वार  प्रगति  का  विवरण  संलग्न  है  ।

 विधरण

 असम  समभोते  के  कार्यास्वयन  कीं  प्रगति
 न  मा

 समझौते  विषय  प्रगति

 ऋ०सं०
 -  प्ापायथ::::प““»  7: न  ०  कक

 3 2  3

 5.2  के  चुनावों  में  प्रयोग  की  नागरिकता  1985 ह
 मतदाता  सूचियों  में  जिनके  नाम  7.12.1985  से  लागू  1.1.1966  से

 उनके  सहित  1.1.1966  से  24.3.1971  के  मध्य  आय ेव्यक्तियों  के  विषय

 असम  में  आये  व्यक्तियों  में  इस  अधिनियम  के  उपबस्धों  को  लागू  करने
 -  नियमित  कर  दिया  के  लिए  नागरिकता  1986
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 ओर  विदेशी  मागरिक  आदेश  -

 1964  का  संशोधन  15.1.1986  को

 सूचित  किया  गया  है  ।

 5.3  विदेशी  अधिनियम  1964  और  _  राज्य  सरकार  को  आवश्यक  दिशा  निर्देश  भेज

 विद्वेशी  आदेश

 1964  के  उपबंधों  के  अनुसार
 1.6.1966  तिथि  और

 24  मा  11  के  मध्य  असम  में

 आए  विदेशियों  का  पता  लगाया

 जाएगा  ।

 5.4  पता  लगाये  गए  विदेशियों  के  नाम

 बतंमान  मतदाता  सूचियों  से  हटा  दिए
 जाएंगे  ।

 विदेशियों  का  पंजीकरण

 अधिनियम  1939  और  विदेशियों

 का  पंजीकरण  1939  के

 उपबन्धों  के  अनुसार  प्रकार  के

 व्यक्तियों  को  अपने  आपको  संबंधित

 जिले  के  पंजीकरण  अधिकारियों  के

 पास  पंजीकरण  कराना  होगा  ।

 5.5  इस  उद्देश्य  क ेलिए  भारत

 सरकारोी  तंत्र  को  उचित  रूप  से

 बूत

 56  प्रता  लगाने  की  10  वथ्चं

 की  समाप्त  होने  पर  इस

 प्रकार  के  व्यक्तियों  के  नाम

 जिनके  नाम  भतदात़ा  झूूछियों  से  हटा

 दिए  बढ़ाज  कर  दिए

 दिए  गए  जिसने  पता  लगाने  का  कार्य
 कर  दिया

 *
 इस  कार्य  को  शुरू  करने  लिए  आवश्यक  दिशा
 निर्देश  जारी  कर  दिए  गए  हैं  ।

 विशेष  पंजीकरण  अधिकारी  के  रूप्र  में  नियुक्त
 करने  के  लिए  कुछ  कर्मचारियों  सहित

 पुलिस  अधीक्षक  के  स्तर  के  18  अतिरिक्त  पदों
 के  सृजन  ओर  वाहन  खरीदने  की  स्वीकृति दी
 गई  है  ओर  राज्य  सकार  को  भेज,दी  मई

 उचित  समय  में  ४  किया  जाना
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 5.7  उन  सभी  व्यक्तियों  जिन्हें  पहले
 निष्कासित  कर  दिया  गया  था  लेकिन

 पुनः  अवेध  हूप  से  प्रविष्ठ  हो  गए
 निष्कासित  कर  दिया

 5.8  जो  व्यक्ति  25  मार्च  1971  को  या

 इसके  बाद  असम  में  आए  उनका

 पता  लगाया  जाना  जारी  रहेगा  और

 कानून  के  अनुसार  उनका  नाम  हटा
 दिया  जाएगा  और  निष्कासित  कर
 दिया  इस  प्रकार  के
 विदेशियों  को  निष्कासित  करने  के

 लिए  तुरन्त  और  व्यवहारिक  उपाय

 किए  जाएंगे  ।

 ७  अवेध  अप्रवासी

 द्वारा  1983
 को  कार्यान्वित  करने  के  बारे  में

 अखिल  असम  छात्र  संधघ/अखिल  असम

 गण  संग्राम  परिषद  द्वारा  व्यक्त  की

 गई  कुछ  कठिनाइयों  पर  सरकार

 उचित  विचार  करेगी  ।

 6.  अभ्रसम  के  लोगों  की

 जिक  पहचान  और  परंपरा

 के  इसे  बनाएं  रखने  और

 विकास  के  लिए  संवेधानिक  विधायी

 और  प्रशासनिक  जो  भी

 उपयुक्त  उपलब्ध  कराए  जाएंगे  ।

 42,  सरकार  इस  अवसर  अंसम  के

 त्वरित  सर्वागीण  आर्थिक  विकास  के

 लिए  अपने  वायदे  को  दुहराती  है

 ताकि  लोगों  के  रहन-सहम  के  स्तर

 को  उठाया  राष्ट्रीय  संस्थानों

 142.

 12  1986

 यह  एक  सतत  प्रक्रिया  असम  राज्य  सरकार

 ने  सूचित  किया  है  कि  वे  प्रक्रिया  को  और  तेज

 करते  के  लिए  पुलिस  महानिदेशक  असम  के

 प्रस्ताव  की  जांच  कर  रहे  हैं  । रा

 पह  भी  सतत  प्रक्रिया  राज्य  सरकार से  इसमें
 जल्दी  करने  के  लिए  कहा  गया

 पृ

 अवैध  आप्रवासी  द्वारा  निर्धारण

 1983  को  संशोधित  करने  के
 प्रस्ताव  पर  राज्य  सरकार  के  साथ  परामशे
 करके

 विचार  किया  जा  रहा

 राज्य  सरकार  से  हाल  ही  में  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुआ  ।
 |

 योजना  असम  के  त्वरित  चौमुखी  आर्थिक
 विकास  पर  उचित  ध्यान  दे  रहा  असम  की
 सातवीं  योजना  के  परिव्यय  2100  करोड़  र०

 निर्धारित  किया  गया  जबकि  छठी  योजना  का
 परिव्यय  1115  करोड़  रुपया  योजना  को
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 की  स्थापना  के  माध्यम  से  शिक्षा

 और  विज्ञान  और  तकनीकी  पर

 विशेष  बल  दिया

 8.1  सरकार  भविष्य  में  नागरिकता  प्रमाण

 पत्रों  को  जारी  करने  की  व्यवस्था

 केवल  केन्द्र  सरका रे  के  प्राधिकारियों

 द्वारा

 8.2  भारतीय  नागरिकता  प्रमाणपत्रों  के

 अत्रियमित  रूप  से  जारी  करने  के

 बारे  में  अखिल  असम  द्ात्र

 अखिल  असम  गण  संग्राम  परिषद

 द्वारा  की  जाने  वाली  विष्शिट

 शिकायतों  की  जांच  की  जाएगी  ।

 वास्तविक  अवरोधों  जैसे

 कंटीले  तार  लगाकर  और  उपयुक्त
 स्थानों  पर  अन्य  रुकावट  खड़ी  करके

 भविष्य  में  घुसपंठ  के  विरुद्ध

 राष्ट्रीय  सीमा  को  सुरक्षित  बनाया

 जाएगा  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  के  साथ

 भूमि  और  नदी  तटीय  मार्गों  पर

 सुरक्षा  बल  द्वारा  गइत  को  गहन
 किया  जाएगा  |  सुरक्षा  प्रवन्धों  को

 और  मजबूत  भविष्य  में

 पैठ  को  भ्रभावकारी  ढंग  से  रोकने
 के  लिए  प्रर्याप्त  संल्या  में  सीमा

 चोकियां  स्थापित  की  आएंगी  ।

 9.2  व्यवस्थाओं  के  अतिरिक्त

 सुरक्षा  के  विचारों  की  दृष्टि  से

 अस्तर्राष्ट्रीय  सीमा  के  साथ-साथ  एक

 सड़क  बनाई  जाएगी  ताकि  सुरक्षा

 बलों  हारा  सुविधाजनक  रूप  से

 गद्त  लगाई  जा सके  ।  सड़क  और

 लिखित  उत्तर
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 लगभग  पूरा  2065  करोड़  की  केन्द्रीय

 सहायता  द्वारा  दिया  जाएगा  ।

 नागरिकता  प्रमाण  पत्र  जारी  करने  को  शक्ति
 जिला  समाहर्ताओं  से  वापस  ले  लो  गयी  है  ।
 इसके  बाद  यह  शक्ति  केवल  केर्र  सरकार  के
 पास  होगी  ।

 अभी  तक  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई

 भारत  बंगलादेश  सीमा  के  सांथ  पहले  जीप
 घलने  योग्य  सड़क  का  निर्माण  करने  का  निर्णय
 किया  गया  सीमा  के  असम  क्षेत्र  में  सड़क  के

 लिए  असम  लोक  काये  विभाग  सर्वेक्षण  काये  कर

 रहा  अन्य  क्षेत्रों  से  केन्द्रीय  लोक  कल्पांण
 विभाग  तथा  सीमा  सड़क  संगठन  को  यह  कार्य

 पौंपा  गया  सड़कों  के  निर्माण  के  बाद  सीमा

 पर  बाड़  लगाने  के  प्रएन  को  उठाया

 प्तीमा  सुरक्षा  बल  सीमा  बाह्य  चौकियों  के  नेटवर्क
 को  सुदृढ़  करने  और  निगरानी  बुर्जों  और  उन्हें
 आवदयक  घुसपेठ  विरोधी  यन्‍्त्रों  से  लेस  करने
 और

 दिन-रात  गहन  सतंकंता  और  गएत  के  लिए

 हा
 की  एक  योजना  कार्यान्वित की  जा  रही

 ॥
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 लिखित  उंत्तर
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 सीमा  के  बीच  की  भूमि  मानव

 आबादी  से  मुक्त  रखी  और
 *

 जहां  आवष्यक  होगा  अन्तर्राष्ट्रीय
 सीमा  के  साथ  नदी  तटीय  गदत  गहन
 की  अन्तरधघ्द्रीय  सीमा  को

 पार  करने  और  पार  करने  के

 प्रयासों  को  रोकने  के  लिए  सभी

 का  रगर  उपाय  किए  जाएंगे  ।

 10.  यह  सुनिद्तितित  किया  जाएगा  कि

 आदिवासी  क्षेत्रों  और  खण्डों  में

 सरकारी  भूमि  के  अतिक्रमण  को

 रोकने  से  सम्बन्धित  कानूनों  को

 सस्ती  से  लागू  किया  जाए  और

 ऐसे  कानूनों  के  अधीन  निर्धारण  के

 अनुसार  अनधिकृत  अतिक्रमण  कर्त्माओं

 को  थेदखल  किया

 11.  यह  सुनिद्दितत  क्या  जाएगा  कि

 असम  में  विदेशियों  द्वारा  अचल

 सम्पत्ति  के  अधिग्रहण  को  प्रतिबंधित

 करने  वाले  सम्बन्धित  कासून  को

 सरुती  से  लागू

 12.  यह  सुनिश्चित  किया  जाएगा  कि  जन

 13.  अखिल  असम  छात्र|अखिल  असम

 रु

 तथा  मृत्यु  के  रजिस्टरों  को  विधिवत

 रखा  जाएगा

 संग्राम  परिषद  आंदोलन  समाप्त

 पूर्ण सहयोग का  आदइवासन  वें  और

 स्वयं को  देश  के  विकास की  ओर

 समपित
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 राज्य  सरकार  के  अनुसार  यर्तेमान  कामून  पर्याप्त

 हैं  और  इन्हें  सख्ती  से  लागू  किया

 राज्य  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कारंवाई  शुरू  कर
 रही

 राज्य  संरकार  के  अनुसार  असम  में  जन्म  तथा

 मृत्यु  के  पंजीकरण  की  विद्यमान  प्रणाली  को  एक
 संशोधित  प्रणाली  द्वारा  प्रतिस्थापित  किया  गया
 है  ताकि  जन्म  तथा  मृत्यु  रजिस्टरों  के  समुचित
 रखरखाव  को  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।

 आन्दोलन  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।
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 14,  कैसद्रीय  और  राज्य  सरकार  ने

 सहमति  व्यक्त  की  गई  है  कि  :

 आंदोलन  के  सन्दर्भ  में

 चारियों  के  विरुद्ध

 त्मेक  कार्यवाही  के  मामलों  की

 सहानुभूतिपूर्वक  समीक्षा  करना

 और  वापस  लेना  तथा

 दिच्चत  करना  की  किसी  को

 पीड़ित  न  किया  जाए  ।

 14.  आंदोलन  के  दौरान  मारे  गए

 व्यक्तियों  के  निकटतम  सम्बंधी

 को  अनुग्रहपुर्वके  अवायगी  के

 लिए  योजना  बनाना  ।

 14.  असम  में  आंदोलन  के  संदर्म  में

 लोक  सेवाओं  में  रोजगार  के

 लिए  उच्च  आयु  सीमा  में  छूट
 देने  के  लिए  सहानुभूतिपूर्बक
 विचार  करना  क्योंकि

 घारण  स्थिति  के  कारण

 शेक्षणक  -  तथा  प्रतियोगी

 परीक्षाएं  इत्यादि  संबालित

 नहीं  की  जा  सकी  ।

 14.  (%)  नजरबन्दी  के  मामलों  में  यदि

 कोई  के  साथ-साथ  जधन्य
 अपराधों  के  दोषी  व्यक्तियों  के

 अलावा  आंदोलन  के  सम्बन्ध

 में  अपराधिक  मामलों  के  दोषी

 व्यक्तियों  के  विरंद्ध  मामलों

 की  पुनरीक्षा  ।

 जज्नणा-+-+ -

 लिखित  उत्तर

 राज्य  सरकार  और  केंद्रीय  मंत्रालयों/विभागों
 प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  आंदोलन  में  भाग  लेने

 के  सम्बन्ध  में  सम्बन्धित  कर्मचारियों  के  विरुद्ध

 अनुशासनात्मक  मामलों  की  पुनरीक्षा  की  गई

 राज्य  सरकार  के  अनुसार  आंदोलन  के  दौरान
 मारे  गए/लोये|न्यक्तियों  क ेलगभग  सभी  मामलों
 में  उनके  मजदीकी  रिदतेदारों  को  5,000  रु०
 प्रति  व्यक्ति  के  हिसाब  से  अमुग्रहपूर्वक  अदायगी
 की  गई  है  और  केसद्र  सरकार  प्रत्मेक  मामले  में

 हस  राशि  को  सेद्धाम्तिक  रूप  से  20000  रु०

 तक  बढ़ाने  के  लिए  सहमत  हो  गई  है  तथा  राज्य

 सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  बे  प्रति  वर्ष
 के  लिए  आवश्यक  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 राज्य  सरकार  तथा  केन्द्र  सरकार  द्वारा  5  वर्षो
 की  अवधि  के  लिए  6  वर्ष  की  सामान्य  छूट  देसे
 के  आदेश  जारी  किए  गए  ।

 आंदोलन  के  सम्बन्ध  में  रा०  सु०  अ०  के
 गंत  बन्दी  बनाये  गये  सभी  बन्दियों  को  रिहा
 कर  दिया  गया  राज्य  सरकार  ने  अपराधिक
 मामलों  की  पुनरीक्षा  भी  की  है  ।
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 क्‍या पा  पशथ्ू्््््ण  ना

 जे
 जज  +3या  पे

 राज्य  सरकार  ने  असम  विक्षुब्ध  क्षेत्र

 छोड़कर  के  अन्‍्तगग्रंत  अधिसूचना  महत्वपूर्ण
 संस्थानों  तथा  असम  नागालेंड  सीमा  क्षेਂ

 छोड़कर  वापस  ले  ली  दण्ड  प्रक्रिया  संहित

 की  धारा  ने  के  अधीन  निषेधाज्ञा  आदेश
 वापस  ले  लिए  गये  हैं  ।

 संदर्भ  स ं०  संक्षिप्त  विषय

 चुनाव  आयोग  को  सही  मतदाता

 सूचियां  बनाने  को  सुनिद्तिचित  करने

 के  लिए  अनुरोध  किया

 दावों  तथा  आपत्तियों  के  निपटान

 के  लिए  समय  को  30  दिन  के  लिए

 और  बढ़ा  दिया  गया  है  बशतें  कि

 यह  चनाव  नियमों  के  अंतगंत  हों  ।

 चुनाव  आयोग
 को

 केंद्रीय  पर्यधेक्ष
 कों

 को  भेजमे  का  अनुरोध  किया

 जाएगा  ।

 3(2)  )  असम  में  तेल  शोषक
 खाना  स्थापित  करना  ।

 केंद्र  सरकार  निम्न  को

 खोलने  के  लिए  राज्य,सरकार

 को  पूर्ण  सहायता

 अशोक  पेपर  मिल

 टिप्पणी

 चुनाव  आयोग  ने  मतदाता  सूचियों  के  मसौदे
 पर  दावों  तथा  आतपत्तियों  को  दायर  करने  के

 लिए  27  निरीक्षण के  तक  30  दिन  का

 समय  बढ़ाया  था  मतदाता  सूचियों  को  तैयार
 करने  के  कार्य  के  निरीक्षण  के  लिए  असम  में  को
 केंद्रीय  पर्यवेक्षक  तनात  किए  मतदाता

 सूचियां  अंतिम  रूप  से  7  का  को
 प्रकाशित  की  गई  तथा  असम  में  और  5
 को  चुनाव

 राज्य  सरकार  को  उपयुकक्‍त  पार्टियों  का  पता
 करने  के  लिए  सलाह  दी  गई  है  और  संभाग्यता
 रिपोर्ट  तेयार  करने  को  कहा  गया

 केंद्रीय  सरकार  द्वारा  आवश्यक  सहायता  दी
 जाएगी  ।

 केंद्रीय  तथा  संबंधित  राज्य  सरकारों  और

 वित्तीय  संस्थानों  के  बीच  अशोक  पेपर  मिल  को

 दुबारा  खोलने  के  बारे  में  विचार  विमर्श  बल

 रहा  इस  बीच  केन्द्रीय  सरकार  ने  थुरामे

 बेतनों  तथा  मजदूरी  की  अदायगी  के  लिए  तथा
 प्लांट  बिल्डिंग  ओर  उपकरण  की

 अपरिहाय मरम्मत हेतु 2.84 करोड़ रुपये की वेज तथा मींस अग्रिम राशि दी है ।



 21  1908  -  लिखित  उत्तर
 जीना  ल्‍विनना  जन  ++-+फफतफततातान  ++++5  लता  +  rr  लत न  व  सता

 संदर्म  सं०  संक्षिप्त  विषय  टिप्पणी

 (ii)  जूट  मिल  केंद्रीय  सरकार  मिल  की  पूरी  पुनः  स्थापना  के

 लिए  240.60  लाख  रुपये  प्रदान  करने  के  लिए
 सहमत  हो  गई  है  बशतें  कि  राज्य  सरकार

 छूट  अथवा  अन्य  तरीके  से  95.45  लाख  रुपये

 के  बिक्री  कर  तथा  क्रय  कर  की  अदायगी  कर

 (1)  असम  में  एक  भारतीय  असम  में  एक  भारतीय  तकनीकी  संस्थान  खोलने

 तकनीकी  संस्थान  खोला  के  प्रस्ताव  पर  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय

 द्वारा  राज्य  सरकार  के  परामर्श  से  सक्तिय  रूप

 से  विचार  किया  जा  रहा  गोहाटी  के  पास

 इसके  लिए  अस्थायी  स्थान  का  चुनाव  कर  लिया

 गया  है  ।
 जा  ८5८  -  ——

 पोपुस्स  एक्शन  फार  डेवलपमेंट  को  विदेशों  धन

 1373.  भरो  बाजू  बन  रियान  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्ष्या  पीपुल्स  एक्शन  फार  डेवलपमेंट  ए०  डी०  आई० )  विदेशी
 प्रंशदान  )  अधिनियम  के  अधीन  स्वेष्छिक  संगठनों  को  वितरण  करने  के  लिए  विदेशों
 से  धन  प्राप्त  करता  रहा  ओर

 यदि  तो  वर्ष  1980,  1981  और  1982  में  पी०  ए०  डी०  आई  द्वारा
 कितनी  घनराशि  प्राप्त  की  गई  ?

 लोक  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  भृह  मंत्रालय  में  राज्य  भंत्री
 पो०  :  जी  श्रीमन्‌  ।

 वर्ष  1980,  1981  ओर  1982  के  दोरान  पी०  ए०  डी०  आई०  द्वारा  प्राप्त

 किए  गए  विदेशी  अंशदान  की  राशि  जो  उन्होंने  सूचित  की  निम्न  प्रकार
 —_——  पअरमकक» िनननीनीीीीणणतीनतीती  तन  —

 वर्ष  प्राप्त  किए  गए  विदेशी  अंशदान
 की  राशि  में  )

 1980  2,05,14,462.63  2.63

 38,33,549.25

 1982  6,9
 न  “77777  “77.
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 कुल  संगठनों  द्वारा  बिरेशी  धन  प्राप्त  करता

 1374.  भी  बालू  बन  रियाल  :  क्‍या  गृह  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निम्नलिखित  संगठन  विदेशी  अंशदान  अधिनियम  के  अन्तर्गत

 वर्ष  1981  से  1984  तक  विदेशों  से  धनराशि  प्राप्त  करते  रहे

 )  मंसूर  रूरल  डेवलपमेंट  एस्रोसिएशन  वाई०  आर०  ए०  डी०

 कर्णाटक  ;

 बम्थई  अरबन  हंडस्ट्रियल  लीग  फार  डेवलपमेंट  आई०  एल०
 डी०  ),  बम्बई  ),

 प्रोफेशनल  एसिस्टेंस.फार  डेवलपमेंट  नई

 एग्रीइन्डस  बनवासी  सेवा  जिल्ला  मिर्जापुर  उत्तर

 प्रदेश  ;

 यदि  तो  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  कितनी  धनराशि  प्राप्त  की  गई  और

 दाता  संगठनों  ओर  सम्बन्धित  देशों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 .  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  तथा  गृह  मरत्रालय  ते

 नाम

 पो०  :  जी  श्रीमान्‌  क्रम  सं०  के  सम्बन्ध  में  पंजीकृत

 उसी  पते  पर  केवल  बनवासी  सेवा  आश्रम

 तथा  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी
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 जाया  भा

 विदेशों  सागरिकों  का  अपनो  बीसा  अबजि  को  समाप्ति  के  बाद  देश  सें  रहना

 1375.  थ्री  अनन्त  प्रसाद
 गे  शह्  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 थी  जगस्ताथ  पढमायक।|  पृह
 !  बताने  का  किः

 क्‍या  विभिन्‍न  राज्यों  में  ऐसे  कुछ  विदेशी  नागरिकों  का  पता  लगाया  गया  है  जौ

 अपनी  अवधि  की  समाप्ति  के  बाद  भी  देश  में  रह  रहे  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मम्त्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  तथा  गृहु  मस्त्रालय  में  राध्य

 पस्त्री  पो०  :  और  जब  कभी  यह  पाया  जाता  है  कि  कोई  विदेशी

 वीसा  की  अवधि  समाप्त  होने  के  बाद  अवध  रूप  से  देश  में  रह  रहा  है  कानून  के

 अन्तर्गत  कार्रवाई  की  जाती  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  को  शक्तियां  प्रदान  की  गयी

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  कोई  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 भालबात  में  पाक  परियोजना

 1376.  भरी  सथ  दण्डवते  :  कया  पर्यावरण  ओर  अत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  महाराष्ट्र  कोंकण  तट  पर  मालवान  में  परियोजना  को  स्वीकृति

 प्रदान  की  गई

 (a)  यदि  तो  इस  परियोजना  के  काये  में  तेजी  लाने
 के लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 ओर

 इस  परियोजना  के  कब  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बस  भम्जालय  में  राज्य  मस्भो  लियाउरंहमान  :

 नहीं  ।

 तथा  महाराष्ट्र  की  राज्य  सरकार  में  परियोजना  में  तेजी  लाने  के  लिए

 कार्यवाही  करनी

 बिल्‍लो  में  सम्पश्ति  कर  अपबंचन  को  रोकने  के  उपाय

 1377.  क्री  भहेसा  सिह  :  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किल्या  प्रशासनिक  सुधार  ओर  लोक  शिकायत  विभाग  के  अध्ययन की  रिपोर्ट  के
 आधार  पर  दिल्ली  में  सम्पत्ति  कर  अपबंचन  को  कारगर  ढंग  से  रोकने  के  लिए  दिल्ली
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 निगम  अधिनियम  में  संशोधन  सहित  विभिन्न  कदम  उठाए  जा  रहे

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाने  का  विचार  और

 इस  सम्बन्ध  में  अध्ययन  रिपोर्ट  के  अन्तविष्ट  सिफारिशों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 गृह  मस्ज्रालय  में  राज्य  मरत्री  चिम्तामणि  :  से  )
 1985  में  प्राप्त  हुई  अध्ययन  रिपोर्ट  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  विचाराधीन  धारा  126  (1)  )

 के  परन्तुक  को  हटाने  के  लिए  दि०  न०  नि०  1957  को  संशोधित  करने  के  सम्बन्ध

 में  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  जैसा  अध्ययन  रिपोर्ट  में  सुझाव  दिया  गया

 भारत  इलेक्ट्रानिक्त  लिमिटेड  साहिबाबाद  उत्तर  प्रवेश  में  मोर्ले

 1378.  डा०  कृपा  सिथ  भोई  :  क्‍या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 ॥  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  उत्तर  प्रदेश  में  पिछले  दो  वर्षों  में  से  वा
 के  दौरान  कितने  व्यक्तियों  की  मृत्यु

 उनकी  मौत  के  कया  कारण .

 इन  कमंचारियों  के  कितने  आश्वितों/विधवाओं  को  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड
 में  रोजगार  प्रदान  किया  गया  तथा  मृत  कमंचारियों  के  आश्रितों/विधवाओं  को

 रोजगार  प्रदान  करने  में  कितना  समय  लगता

 क्या  इस  प्रकार  के  कोई  मामले  अभी  भी  लंबित  पड़े  और

 (#)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  विलम्ब  के  क्‍या  फारण  हैं  और  इन

 विधवाओं|आश्रितों  को  कब  तक  रोजगार  दिए  जाएंगे  ?

 रक्षा  भगत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  तथा  पूति  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  शिवराज  बो०
 :  और  पिछले  दो  वर्षों  के  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  साहिबाबाद

 में  कायेरत  8  व्यतियों  की  मृस्यु  हुई  इनमें  से  चार  व्यक्तियों  की  मृत्यु  की  लम्बी  बीमारी  के

 कारण  हुई  जिसका  सेवा  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  और  चार  व्यक्तियों  की  मृत्यु  निर्माणी  के  बाहर
 '  उपक्तिगत  दुर्घटआओं  में  इन  मौतों  में  से किसी  का  भी  सेवा  से  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 से  (2)  उपर्युक्त  आठ  मामलों  में  से  दो  मृतक  कमंचारियों  की  विधवाओं  को
 उनके  पतियों  की  मृत्यु  के  छः  महीने  के  भीतर  रोजगार  दे  दिया  गया  एक  मतक  कमंचारी

 त्नी  उसकी  मृत्यु  के समय  पहले  से  ही  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  कार्यरत  थी  ।  शेष  पांच
 .  में

 से  तीन  के  अशितों  ने  भारतप[इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  में  कोई  उपयक्त  नौकरी  देने  के लिए
 आवेदन  किया  एक  आरम्भिक  चयन  समिति  ने  रोजगार  के  लिए  उनकी  क्षमता  का  मूल्यांकन
 करने  के  लिए  उनका  साक्षात्कार  इस  समय  ऐसा  कोई  पद  नहीं  पाया  गया  है  जिस  पर
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 उनकी  नियुक्ति  की  जा  सके  ।  जब  कभी  भी  कोई  रिक्त  स्थान  होंगे  उन्हें  रोजगार  देने  के  लिप
 प्रयत्न  किए

 विदेशों  धर्म-प्रचारकों  को  गतिविधियों  को  जांच

 श्री  बो०  शोभनाहरीश्बर  राय  )
 थधरो  अग्त  प्रसाद  सेटी  वि  हमंत्री  पि की  जगस्ताथ  पटनायक

 :  क्या  घृह  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 शि

 को  लक्ष्मण  भलिक

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  में  देश  के  विभिन्न  राज्यों  में  कार्यरत  बिदेशी  धर्म-प्रचा  रकों
 की  गतिविधियों  की  कोई  उच्च  स्तरीय  जांच  की

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  ओर

 क्‍या  इन  धर्म-प्रचारकों  की  गतिविधियों  की  जांच  करने  वाले  नियोगी  आयोग  के है
 प्रतिवेदन  पर  अब  तक  कोई  कायंबाही  की  गई

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मस्त्रालय  सें  राज्य  सस्त्री  तथा  गृह  मंभ्ालंय  में  राज्य

 अस्तो  पो०  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  क्रिश्खचियन  मक्षीनरी  एकक्‍्टीविटिल  की  गतिविधियों  की

 केवल  मध्य  प्रदेश  सरकार  में  जांच  करने  के  लिए  तथा  में  ढा०  एम०
 भवानी  शंकर

 नियोगी

 की  अध्यक्षता  में  एक  आयोग  नियुक्त  किया  था  तथा  इस  आयोग
 की

 सिफारिशों  पर  कोई

 कारंवाई  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नहीं  बल्कि  राज्य  सरकार  द्वारा  की  जानी

 परमाण  बिजलो  संयंत्रों  के आसपास  रोगों  का  प्रसार

 शो  बसबारो  लाल  पुरोहित  :  कया  प्रधान  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  देश  के  परमाणु  बिजली  संयंत्रों  के  आसपास  रोगों  में  वृद्धि  का  पत्मा  बश्मने
 के  लिए  सरकार  द्वारा  कोई  व्यापक  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ।

 यदि  तो  इसके  क्‍या  निष्कर्ष

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  ब्रिटिश  सरकार  की  जांच  रिपोर्ट  के

 अनुसार  परमाणु  बिजली  संयंत्रों  क ेनिकट  रहने  वाले  बच्चों  में  ल्यूकेमिया  रोग  के  मामले

 राष्ट्रीय  मौसत  की  तुलना  में  दस  गुना  अधिक  और
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 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 विज्ञान  तथा  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाण
 इलेक्ट्रॉलिकी  तथा  अस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  से

 सरकार  का  ध्यान  इस  प्रदन  में  उल्लिखित  रिपोर्ट  की  ओर  दिलाया  गया  यद्यपि  परमाण
 बिजलीध रों  के  आसपास के  क्षेत्रों  में  सामान्य  रूप  से  निवास  करने  वाले  लोगों  के  सम्बन्ध  में

 कोई  विशेष  सर्वेक्षण  नहीं  किया  जा  रहा  तथापि  परमाणु  बिजलीघरों  के  कमिकों  और  हमारे
 देश  के  परमाणु  बिजलीघरों  के  क्षेत्र  में  और  उसके  आसपास  बसे  उन  काभिकों  के  परिवारों  के

 लोगों  में  कंसर  या  एवेतरक्तता  की  बीमारियां  बढ़ने  के  कोई  संकेत  नहीं  मिले  कारमिकों  और
 उनके  परिवारों  के  सदस्यों  के  स्वास्थ्य  की  जांच  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  की  स्वास्थ्य  सेवा  योजना
 के  अम्त्गंत  लगातार  की  जाती  है  ।

 उज्जीसा  में  राष्ट्रीय  चांवमारो  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  को  पनरोक्षा

 1381,  प्रो०  मधु  वण्डबते  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  वर्ष  1986  में  संसद  के  वर्षाकालीन  अधिवेशन  के  दौरान  सरकार  द्वारा  संसद

 में  की गई  इस  घोषणा  की  उड़ीसा  के  बालियापाल  भोगरा  में  राष्ट्रीय  चांदमारी  क्षेत्र  का  स्थान

 बदला  नहीं  के  पदचात  बालियापाल  और  भोगरा  में  कृषकों  के  मछुआरों  में  भारी
 अंसन्तोष  व्याप्त  ओर

 यदि  तो  क्या  बालियापाल-भोगरा  में  स्थान  के  चयन  के  विरुद्ध  भारी

 बिरोध  की  दृष्टि  से  सरकार  का  विचार  अपने  निर्णय  की  पुनरीक्षा  करने  का  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अनुसंधाम  ओर  विकास  विमाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  सिह  )  :

 6  1986  को  लोक  सभा  में  पुनःस्थापन  एवं  पुनर्वास  योजना  की  घोषणा  के

 पद्चात्‌  उड़ीसा  सरकार  ने  एक  पुस्तिका  प्रकाशित  की  है  जिसमें  परियोजना  तथा  पुन:र  थापन|
 पुनर्वास  योजनाओं  के  ब्यौरे  दिए  गए  हैं  ।  इसे  बड़े  पमाने  पर  बांटा  गया  ।  इन  तथ्यों  का  व्यापक
 हैंथे  से  प्रचार  किया  गया  कि  भूमि  एवं  परिसम्पत्तियों  के  लिए  पर्याप्त  मुआवजे  के  अतिरिक्त
 सभी  विस्थापित  परिवारों  को  में  बसाथा  जाएगा  और  विस्थापितों  को  रोजगार

 देने  के  उद्ददय  से  बनाई  जा  रही  विभिन्न  योजनाओं  में  प्रत्येक  विस्थापित  परिवार  के  एक  सदस्थ
 को  रोजगार  का  अवसर  प्रदान  किया  जाएगा  ।  इससे  वहां  के  लोगों  के  मन  में  व्याप्त  भय  काफी

 हद  तक  दूर  हो  गया  है  ।

 नहीं  ।  चूंकि  राष्ट्रीय  रेंज  की  स्थापना  के  लिए  देश  में  बालियापाल/भोगरा
 क्षेत्र  ही  एक  उपयुक्त  स्थान  अतः  इस  परियोजना  को  किसी  अन्य  स्थान  पर  स्थानांतरित  नहीं
 किया  जाएगा  ।  केरद्र  सरकार  और  उड़ीसा  राज्य,सरकार  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  और

 देखने  के  लिए  कि  विस्थापित  परिवारों  की  देख-रेख  ठीक  प्रकार  से  हो  रही  है  तथा  उनका ५  ः
 डीक  ढंग  से  पुनर्वास  किया  जा  रहा  आवश्यक  कदम  उठा  रही
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 न्जियणाना+  प्र॑पपधाजज-यय-++  ््  जज

 उद्यसियों  को  टेक्नोलोमो-सूचना  सप्लाई  करता

 1382.  डा०  जी०  विजय  रामाराब  :  कया  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वेज्ञानिक  औद्योगिक  अनुसंघान  परिषद  और  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय
 T  भारतीय  और  विदेशी  उद्यमियों  को  कम्प्यूटरीक्रत  सूचना  निःशुल्क  आधार  पर  उपलब्ध  कराने

 प्रस्ताव  है  जंसा  कि  10  1986  के  टाइम्स  आफ  इंडिया  में  प्रकाशित  हुआ
 ्क

 हु

 क्‍या  सरकार  का  भारतीय  क्षि  अनुसंधान  परिषद/|भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान
 परिषद  द्वारा  वेशानिक  और  ओद्योगिक  अनुसंधान  परिषद/परमाणु  ऊर्जा  आयोग  ओर  अन्य

 सरकारी/उपक्रम,  अरद्धं  सरकारी  और  सरकारी  संगठनों  द्वारा  अनुसंधान  और  बिकास  सूचना  के

 लिए  विकसित  खोजों  पेटेंट  आदि  के  लिए  और  विज्ञान  ओर  टेक्नोलोजी  संस्थाओं  के  अनुसंघान
 ओर  विकास  प्रयास  को  आवदयकता  के  आधार  पर  उपयोगी  बनाने  हेतु  इसी  प्रकार  की  सेवा

 गठित  करने  का  विचार  है  ?
 ह

 विज्ञान  तथा  प्रोद्योगिको  मस्त्रालय  में  राज्य  सगञ्नी  तथा  महासागर  परमाणु

 इलेक्ट्रानिको  तथा  अस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मम्त्रो  के०  आर०  :

 सरकार  द्वारा  गठित  श्रौद्योगिकी  नीति  कार्यान्वयन  समिति  पी०  आई०  ने

 व्यावसायिक  आधार  पर  उद्यमियों  को  प्रौद्योगिकी  सम्बन्धी  सूचना  उपलब्ध  कराने  के  लिए  एक

 इंडस्ट्रियल  टेबनोलोजी  डाटा  बेंक  टी०  डी०  स्थापित  करने  की  सिफारिश  की  है  ।

 सरकार  इस  प्रकार  की  सूचना  को  एक  कम्प्यूटरीकृत  प्रणाली  द्वारा  उपलब्ध  कराने  पर  विचार

 कर  रही

 जी  नहीं  ।

 दिल्‍लो  में  वायु  प्रदूषण

 1383.  श्री  भरत  कुसार  ओडेदरा  .

 श्री  बलासाहिब  बिले  पाटिल

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 :  क्‍या  पर्यांबरण  और  बल  मन्‍्त्री  यह  बताने

 ५.0

 ब्ग्ज्जी

 कया  दिल्‍ली  में  आटो-रिक्शों  भौर  ताप  बिजली  घरों  द्वारा  छोड़े  जाने  वाले

 घुएं  से  अत्यधिक  वायु  प्रदूषण  हो  गया  और

 यदि  तो  दिल्ली  में  वायु  प्रदूषण  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 पर्याधरण  और  बत  सन्‍्जालप  में  राज्य  भरज्ो  जियाउरंहमान  :  ताप

 बिजली  संयंत्रों  सहित  मोटरं  गाड़ियों  और  उद्योगों  के  उत्सर्जनों  क ेकारण  दिल्ली  के  कतिपय  भाग्रों

 में  धुएं  का  स्तर  ऊंचा
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 दिल्ली  में  वायु  प्रदूषण  को  रोकने
 के  लिए  उठाए  गए  कदमों  में  निम्नलिखित

 शामिल  हैं  :

 प्रदूषण  नियंत्रण  क्षेत्रों  को अधिसूचित  कर  दिया  गया

 को
 सलाह  दी  गई  है  कि  वे  निर्धारित  उत्सर्जन  मानकों  का  अनुपालन

 बिद्युत  संयंत्रों  को  उच्च  दक्षता  वाले  इलैक्ट्रोस्टेटिक  अवक्षेपक  लगाने  के

 लिए  कहा  गया

 गाड़ियों  के  बहिल्लावों  के  लिए  उत्सजंन  मानक  विकसित  किए  गए

 --  दिल्ली  प्रशासन  को  सलाह  दी  गई  है  कि  मोटर  गाड़ी  अधिनियम  के  अन्तगंत
 मानकों  को  लागू

 बोतस  सकंत  में  अग्निकांड  के  लिए  उत्तररायो  कारण

 1384.  भ्रो  रा्मातह  यादव  :  क्‍या  णह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  परेड  दिल्‍ली  में  वीनस  सक॑स  के  मुख्य  त  बू  में  15  को  आग
 लग  गई

 (@)  कया  उक्त  दुघंटना  में  5  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हो  गई  थी  और  15  से  अधिक  व्यक्ति

 घायल  हो  गए  ओर

 आग  लगने  के  क्या  कारण  थे  ओर  मृतकों  के  परिवारों  तथा  घायल  थ्यक्तियों  को

 मुआवजे  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  दी  गई  है
 ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशम  मंत्रालय  में  राश्य  मन्त्रो  तथा  गह  संत्रालय  में  राज्य
 पंत्रो  पो०  :  से  तूफान  के  कारण  शामियाना  गिर  गया  15
 व्यक्तियों  को  चोटें  आईं  और  उनमें  से  चार  व्यक्तियों  की  अस्पताल  में  मृत्यु

 हो  मृतकों  के

 निकट  के  सम्बन्धियों  को  10,000/-  र०  ओर  गम्भीर  रूप  से  घायल  प्रत्येक  व्यक्ति  को  2000|-
 रुपये  की  घनराशि  स्वीकृत  की  गई  है  ।

 दिल्‍लो  पुलिस  में  कास्टेबलों  को  संश्या

 1385.  श्री  सेयद  शाहबुद्दोत  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 ।  1985  को  दिल्ली  पुलिस  में  कांस्टेबलों  की  संख्या  क्‍या

 वर्ष  1985-86  के  दौरान  कस्टेबलों  के  कितने  पद  रिक्त
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 वर्ष  1985-86  के  दौरास  कितने  अतिरिक्त  पदों  का  सृजन  किया  और

 वर्ष  1985-86  के  दोरान  कितने  कांस्टेबलों  की  भरती  की  गई  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मम्जालय  में  राज्य  मरत्री  तथा  गृह  मस्जालय  में  राज्य

 सस्ती  पो०  :  19018

 636

 2560

 1538

 विदेशों  ध्मे-प्रणारकों  को  भारत  से  चले  जाने  का  निवेश

 1386.  प्रो०  के०  थो०  बामस  :  क्‍या  यह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कितने  विदशी  ईसाई  धर्मे-प्रचारकों  को  भारत  से  चले  जाने  को  कहा  गया

 यह  आदेश  दिए  जाने  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  ऐसे  विदेशी  धर्म-प्रचारकों  जो  लम्बी  अवधि  से  भारत  में  कार्यरत  यहाँ

 रहमे  की  अनुमति  दी  जाएगी  ;

 कया  सरकार  को  विदेशी  धर्म-प्रबा रकों  के  निष्कासन  पर  पुनधिचार  करने  के  लिए
 भम्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 (३)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  प्लौर  उने  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गईं

 लोक  शिकायत  तथा  पंशन  भंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  मग्जालय  में  राज्य

 झम्जो  पो०  :  1985  में  सात  विदेशी  मिशमरियों  को  देश  छोड़नें  के

 लिए  कहा  ग्रया  था  से  6  के  मामलों  का  पुनरीक्षण  किया  गया  और  उन्हें  छः  महीने  की

 समय  बढ़ोसरी  के  आधार  पर  भारत  में  रहनें  की  अनुमति  दी  गयी  और  एक  भारत  छोड़कर
 चला  गया  ।

 उनके  विरुद्ध  प्रतिकूल  रिपोर्ट

 जी  जब  तक  उनके  विरुद्ध  कोई  प्रतिकूल  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  होती  ।

 भौर  (३)  जी  श्रीमान्‌  ।  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  में  यथा  उल्लिखित

 कार्रवाई  की  गयी  के  |
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 काका  इक  वाभ भर  पक्का  मामा

 एम्टाकंटिका  अभियातर  पर  रयय

 भी  मूलचअम्द  ड।गा  :  क्‍या  प्रथान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  एन्टा्कंटिका  सन्धि  के  अस्तर्गंस  प्रतिवर्ष  सदस्यता  के  रूप  में  कितनी  राशि  अदा

 की  जाती  या  भ्रन्य  उत्त  रदायित्व  और  देयताएं  क्‍या  और

 एन्टाकंटिका  अभियान  पर  अब  तक  व्यय  की  गई  कुल  राशि  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  तथा  प्रोद्योगिको  मस्त्रालय  में  राज्य  सरजो  तथा  लहासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रॉमिको  तथा  अस्तरिक्ष  विभागों  में  शाज्य  मंत्रो  के०आर०  मारायणमन  ):  )  भंटाकंटिका

 संधि  संयुक्त  राष्ट्र  से  सभी  सदस्यों  के  सम्मिलित  होने  के  लिए  खुली  इस  संधि  में  शामिल

 होने  के  लिए  कोई  सदस्यता  शुल्क  या  अन्य  वित्तीय  दायित्व  नहीं  है  ।

 भारत  ने  अभी  तक  अंटाकेटिका  को  पांच  अभियान  भेजे  पांच  अभियानों  की

 कुल  लागत  लगभग  22.44  करोड़  रुपये  जिसका  ब्यौरा  निम्नलिखित  है  :

 पहुला  अभियान  te  1.90  करोड़  रुपये

 दूसरा  अभियान  aes  1.95  करोड़  रुपये

 तीसरा  अभियान  हा  5.70  करोड़  रुपये

 भ्ौथा  अभियान  ***  6.19  करोड़  रुपये

 पांचवां  अभियान  see  6.70  करोड़  रुपये

 कुल  22  44  करोड़  रुपये

 अतुशासलिक  साललों  संबंधों  सेवा  आदेखों  का  समेकन

 1388.  श्रो  हाफिज  सोहस्सद  सिह्दोक  :  क्या  प्रधान  मन्ज्ी  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उन  जिनके  विरुद्ध  अनुशासनिक  कार्यवाही
 चल  रही  है  या  पूरी  हो  चुकी  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  संबंध  में  दक्षता  रोष

 और  पदोन्नति  के  मामलों  से  संबंधी  आदेशों  को  समेकित  करने  और  हस  संबंध  में  सुस्पष्ट
 दिशानिदेश  जारी  करने  का  जिससे  कि  कर्मचारियों  के  हितों  की  रक्षा  की  जा  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालग्र  में  बोरेन  सिह  :

 और  जिन  सरकारी  कमंचारियों  के  विरुद्ध  विभागीय  अनुशासनिक/अदालती
 कारंवाहयां  लंबित  पड़ी  उनकी  स्थायीकरण  इत्यादि  के  मामलों  पर  विचार  करने
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 के  प्रयोजन  से  अपनाई  जाने  वाली  कार्यविधि  निर्धारित  करने  वाले  स्पष्ट  आदेश  पहले  ही  मौजूद

 हैं  ।  कर्मेचा  रियों  की  पदोन्नति  और  स्थायीकरण  हृत्यादि  उनकी  सेवा  की  शर्तों  के  विभिन्न

 पहलुओं  से  सम्बद्ध  विभिन्न  नियमों  और  आदेशों  की  पुनरीक्षा  एक  निरन्तर  चलती  रहने  वाली

 प्रक्रिया  ह ैऔर  जब  कभी  आवध्यक  होता  है  उन्हें  संशोधित  अथवा  समेकित  कर  दिया  जाता

 कुछ  संगठमों  को  अनुदान  देमा  अंद  करना

 1389.  प्रो०  मधु  बण्डवते  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गांधी  शांति  प्रतिष्ठान  और  अन्य  संगठनों  संबंधी  कुदाल  जांच  आयोग  ने  अपनी

 प्रथम  और  दूसरी  अंतरिम  रिपोर्ट  में  ऐसे  संगठनों  की  एक  सूची  दी  है  जिनके  बारे  में  उसने  कहा
 कि  यदि  उन्हें  अब  भी  अनुदान  दिए  जा  रहे  तो  सरकार  को  उन्हें  अनुदान  नहीं  देने

 यदि  तो  कया  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रलाय  और  बाल  विकास

 विभाग  )  ने  सम्बन्धित  संगठनों  को  28  1986  को  अनुदान  देना  बन्द  करने  के  लिखित

 अनुदेश  दिए  और

 यदि  तो  वे  कौनसी  संस्थाएं  जिन्हें  अनुदान  देना  बन्द  कर  दिया  गया  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मम्त्रालय  में  राज्य  ससजो  तथा  गह  सरजालय  में  राज्य

 संत्रो  पो०  :  कुदाल  आयोग  ने  ऐसी  कोई  सिफारिश  नहीं  की  है  कि  इस
 संगठन  को  अनुदान  देना  बन्द  कर  दिया  जाना  यह  तय  किया  गया  कि
 सम्बन्धित  मंत्रालयों|विभागों  को  सूचित  किया  जाए  कि  वे  आयोग  की  पहली  दो  रिपोर्टो  में  जिन
 संगठनों  का  संकेत  दिया  गया  है  उनको  अनुदान  देना  बन्द  करने  के  प्रदन  पर  विचार

 तथा  अनुदेशों  के  अनुसरण  में  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  तथा
 विकास  ने  संलग्न  विवरण  में  उल्लिखित  संगठनों  को  अनुदान  बन्द  करने  के  लिए

 न्द्रीय  समाज  कल्याण  भारतीय  बाल  कल्याण  भारतीय  आदिमजाति  सेवक

 हरिजन  सेवक  संध  तथा  कस्तूरबवा  गांधी  राष्ट्रीय  स्मारक  ट्रस्ट  को  अनुदेश  जारी  किए

 विवरण

 अंस्या  संगठनों  के  नाम

 1.  अबार्ड  और  सम्बद्ध  संगठन  :

 1.  संथाल  परगना  अंत्योदय  बिहार

 2.  महाराष्ट्र

 गदाघर  मिश्रा  स्मारक  निधि  बिहार
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 4.  अफोर्ड

 5.  ग्राम  सेवा  संस्थान  तमासा

 6.  निरमाल  प्रखंड  स्वराज्य  सभा

 4,  क्रियात  क्षि  तथा  ग्रामीण  प्रबंध  सहायता

 8.  अंचल  ग्राम  स्वराज्य  परिषद्‌  जिला  बिहार

 2.  शरांधों  स्मारक  तिथि  तथा  सम्बद्ध  संगठन  :

 1.  गांधी  स्मारक  ग्राम  सेवा  केन्द्रम

 2.  गांधी  मिमोरियल  मदुरई

 3.  अखिल  भारतीय  मद्य  निषेध  परिषद्‌

 3.  सर्थ  सेबा  संघ  तथा  सम्बद्ध  संगठन

 1.  कोसी  सेवा  सदन  विकास  के  लिए  सहायक  सोसाइटी  )

 उत्कल  ग्राम  स्वराज्य  संघ

 3.  ग्रामदान  विकास  के  लिए  संस्था

 4.  गांघों  शांति  संस्थान

 5.  लोक  मोति  परिथद

 गांधो  राष्ट्रोय  संप्राहलय  के  स्यासियों  के  आरे  में  कुदाल  आयोध  के  निष्कर्य

 1390.  प्रो०  रामकृष्ण  मोरे  :  क्‍या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुदाल  आयोग  ने  कुछ  दिन  पूर्व  सरकार  को  प्रस्तुत  की  गई  एक  रिपोर्ट
 केरल  गांधी  स्मारक  निधि  में  गम्भीर  अनियमितताएं  किए  जाने  का  उल्लेख  करने  के  अलावा
 गांधी  राष्ट्रीय  संग्राहलय  के  न्यासियों  की  भर्त्संता  की

 यदि  कुदाल  आयोग  के  निष्कर्षों  की  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  और  इस  मामले  में
 सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 क्‍या  इस  रिपोर्ट  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जाएगी  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संतज्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  भह  मस्त्रालय  में  राज्य
 मंत्रों  पी०  :  )  से  चोथा  और  पांचवा  अन्तरिम  प्रतिवेदन  जिनमें  गांधी
 राष्ट्रीय  संग्रहालय  और  केरल  गांधी  स्मारक  निधि  के  विरुद्ध  मामले  की  जांच  की  जा  रही ये  प्रतिबेदन  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दिए  जाएंगे  ।
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 संत्रालयों  में  शोचंश्य  पदों  पर  व्यावसायिक  भ्यक्तितयों  को  नियुक्ति

 1391.  डा०  जो  ०  बिजय  रासाराव  :  कया  प्रधान  भम्त्रो  यह  बताने  की  क्ष्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मंत्रियों  में  शीर्षस्थ  पदों  जिनके  लिए  तकनीकी  जानकारी  और  अनुभव

 की  आवश्यकता  व्यावसायिक  व्यक्तितयों  को  नियुक्त  करने  की  सरकार  की  योजना  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य

 अंत्री  पो०  :  ओर  भारत  सरकार  के  मंत्रालयों|विभागों  में  वरिष्ठ

 पदों  पर  नियुक्तियां  सामान्यतः  विभिन्‍न  संगठित  सेवाओं  में  से  की  जाती  वरिष्ठ  स्तर  के  पदों

 के  लिए  उत्कृष्ट  तकनीकी  अर्थशास्त्रियों  आदि  पर  भी  ऐसे  पदों  की

 बिशिष्ट  अपेक्षाओं  तथा  सम्बन्धित  क्षेत्र  में  उपलब्ध  व्यक्तियों  के  अनुभव  और  अहँताओं  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  विचार  किया  जाता  ऐसे  अधिकांश  मंत्रालयों/विभागों  में  जो  कि  प्रमुखतः
 तकनी  की  स्वरूप  के  होते  वरिष्ठ  स्तर  के  पदों  पर  पहले  से  ही  तकनीकी  अधिकारी  विद्यमान्‌

 इसके  अतिरिक्त  संगठित  सेवाओं  के  विभिन्न  व्यावसायिक  सवर्गों  में  शामिल  किए  गए

 रिष्ठ  पद  सम्बन्धित  व्यावसायिक|तकनीकी  सेवाओं  के  सदस्यों  द्वारा  भरे  जाते  हैं

 एसोशियेटिड  इलेक्ट्रालिक  रिसच  फाउंडेशन  को  स्थापना

 139 2.  भोीमतो  माधुरी  सिह  :  कया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  एसोशियेटिड  इलेक्ट्रॉतिक  रिसर्च  फाऊंडेशन  की  हाल  ही  में  नई  दिल्‍ली  में

 स्थापना  की  गई

 यदि  तो  इस  फाऊंडेशन  के  उद्देश्य  और  कार्य  क्‍या  और

 अनुसंधान  प्रयोगशालाएं  आयोजित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  इसे  क्या  सहायता

 दी  गई  है  ?

 विज्ञान  तथा  प्रोद्योगिको  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  तथा  महासागर  परमाणु

 इलेक्ट्रालिको  तथा  अंतरिक्ष  विमागों  में  राज्य  मम्न्ी  के०  आर०  नारा  यणन )  :

 हां  ।

 एसोसिएटिड  इलेक्ट्रॉनिक्स  रिसर्च  फाउंडेशन  ई०  आर०  एफ० )  द्वारा

 उपलब्ध  कराई  गई  ज  (|  का  री  के  अत्ु  रिस  ये  फाउंडशन  के  |  नम्  न  दि  रि  बरत  उद्देषय  हैँ  ;

 (i)  व्यावसायिक  गृह  इसेक्ट्रॉनिको  तथा  रक्षा  इलेक्ट्रॉनिकी  के  क्षेत्रों  में

 अनुसंधान  तथा  विकास  के  जरिए  उत्तमता  हासिल  करने  का  प्रयास  करना  ताकि
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 हमारे  उत्पादों  और  विकसित  देशों  के  उत्पादों  के  बीब  के  प्रौद्योगिकी  अन्तराल

 को  कम  किया  जा  सके  ।

 (ii)  खास  कर  निम्नलिखित  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उन्नत  डिजाइन  तैयार

 करने  के  लिए  उपयु  कत  क्षेत्रों  में  अनुसंधान  तथा  विकास  परियोजनाएं  चलाना  ।

 तथा  विश्वसनीयता  में  सुधार

 की  लागत  में  कमी  कंरमा

 फ्लोर  समय  को  कम  करना

 प्रौद्योगिकीय  तथा  स्रोन्दर्य  बोधात्मक  पहलुओं  में  सुधार  लाना

 (iii)  आत्म-निर्भरता  के  राष्ट्रीय  लक्ष्य  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  तथा  यथासम्भव  विदेशी

 मुद्रा  की बचत  करने  के  लिए  बड़ी  मात्रा  में  इलेक्ट्रॉनिक  तथा  मेकेनिकल

 पुजों  का  स्वदेशीकरण  करना  ।

 (iv)  उच्च  प्रौद्योगिकी  के  उत्पादों  का  विकास  करने  के  लिए  और  साथ  ही  उद्योग  की

 समस्याओं  को  के  लिए  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  जेसे  शैक्षणिक
 सरकार  द्वारा  प्रायोजित  अनुसंधान  प्रयोगशालाओं  के  साथ  निकट

 सम्पर्क  स्थापित  करना  ।
 ह

 (५)  साम  संघटक-पुर्जों  तथा  अन्य  उत्पादों  की  गुणवत्ता  तथा  विश्वसनीयता  का

 सुनिइचय  करने  के  लिए  एक  अति  व्यवहा  रकुशल  सामग्री  मूल्यांकन  प्रयोगशाला

 स्थापित  करना  ।

 (a)  सरकार  द्वारा  वेज्ञानिक  तथा  ओद्योगिक  अनुसंधान  विभाग  के  जरिए  सामास्यतंया

 निम्नलिखित  सहायता  दी  जाती  है  :

 (i)  अनुसंधान  तथा  विकास  सम्बन्धी  कार्यकलापों  के  लिए  आयात  की  सुविधा  ।

 (11)  वेज्ञानिक  अनुसंधान  के  लिए  वित्तीय  प्रोत्साहन  ।

 परिचिम  धंगाल  में  समुद्र  को  लहरों  से  बिजली  पंदा  करने  की  सम्भावना

 का  पता  लगाना
 \

 1393,  भरी  मतिलाल  हंसदा  :  क्‍या  प्रधात  मस्त्रो  यह  बताने  की.कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  समुंद्र  की  लहरों  से बिजली  पैदा  करने  की  सम्भावना  का  पता  लगाने  के  लिए
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 कोई  सर्वक्षण  दल  पद्दिष्म  बंगाल  भेजा  गया

 यदि  तो  इस  सर्वेक्षण  दल  के  निष्कर्ष  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  7

 बिज्ञात  तथा  प्रोश्ोगिको  मम्त्रालय  में  राज्य  सरञो  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रॉनिको  तथा  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :

 जी  श्रीमान्‌  ।

 तथा  प्रदन  नहीं  उठते  ।

 सेयरमेल  के  बिता  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रम

 1394.  भो  आर०  एस०  भाने  :  क्‍या  प्रधान  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र
 के  ऐसे  कितने  उपक्रम  हैं  और  उनके  नाम  कया  हैं  जिनसें  पिछले  तीन

 वर्षों  से  चेयरमेन  नहीं  और

 इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य

 भंत्री  पो०  :  कोई  नहीं  |

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 नोदरलेंड  हारा  टंक्नोलोजी  का  अम्तरण

 1395.  भ्रो  भरत  कुमार  ओडेदरा  :  :  क्‍या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नीदरलेंड  सरकार  विजशान  के  आदान-प्रदान  और  कुछ  चुनी  हुई  परियोजनाओं
 में  घन  लगाने  के  माध्यम  से  भारत  में  टंक्नोलोजी|के  अन्तरण कै  क्षेत्र  को  बढ़ाने  की  इच्छुक

 यदि  तो  उक्त  परियोजना  का  ब्यौरा  कया  और

 सरकार  की  इस  बारे  में  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बिशान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  महासागर  बिकास  परभाणु
 इलेक्ट्रॉनिको  ओर  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  नारायणम  :  से
 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विभाग  तथा  इसके  डच  प्रतिपक्ष  ने  1985  में  भारत  और

 नीदरलेंड  के  बीच  वशानिक  सहयोग  के  लिए  एक  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  इस  पर

 अनुवर्ती  कार्रवाई  के  रूप  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  पर  भारत-नीदरलेंड  संयुक्त  समिति  की
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 बैठक  3-4  1986  को  नई  दिल्ली  में  जिसमें  आपसी  सहयोग  के  निम्नलिक्षित  चार

 क्षेत्र  अभिनिर्धारित  किए  गए  :

 नियंत्रण  की  वात-निरपेक्षी  अपजल  अभिक्रिया ;

 तथा  मानचित्रण  और

 विज्ञान  ।

 अनुसूचित  श्रातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  शिक्षा  सुविधाओं  हेतु
 आय  की  सीमा

 1396,  क्रो  परसराम  भारहाज  :  क्‍या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  अनुसूचित  जाति  और;|अनुसूचित  जनजाति  के  बच्चों  को  शिक्षा

 सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  उनके  माता  पिता  की  आय  सीमा  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  और

 )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ? /

 कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  गिरधर  :  और  कल्याण  मंत्रालय

 ने  अस्वच्छू  व्यवसायों  में  लगे  व्यक्तियों  के  बच्चों  के  लिए  मेट्रिक  पूर्व  छात्रवृत्ति  की  केन्द्रीय

 प्रायोजित  योजना  के  अन्तगंत  माता-पिता|अभिभावक्रों  की  आय  सीमा  पहले  ही  500  रुपये  से

 बढ़ाकर  1000/-  र०  प्रतिमास  भत्ता  को  कर  दी  जहां  तक  अनुसूचित
 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  छात्रों  के  लिए  मैद्रिकोत्तर  छात्रवृत्ति  की  अन्य  केन्‍्द्री

 प्रायोजित  योजनाओं  का  सम्बन्ध  मंत्रालय  द्वारा  एक  उच्च  स्तरीय  पदाधिकारी  समिति  का

 गठन  किया  गया  है  जो  योजना  के  विभिन्‍न  पहलुओ  की  जांच  करेगी  ओर  छात्रवृत्ति  की  दरों  में

 बृद्धि  करने  और  माता-पिता  आदि  की  आय-सीमा  उपरिमुखी  संशोधन  की  सिफारिशें  करेगी  ।

 पुश-बटन  ढेलो  फोन  उपकरण  बनाने  का  संयंत्र

 1397.  भ्रोमतो  बसबराजैश्वरी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पुश-बटन  टेलीफोन  उपकरण  बनाने  के  लिए  बंगलौर  के  निकट  एक  संयंत्र

 लगाया
 गया

 यहां  किस-किस  प्रकार  के  टेलीप  नों  का  निर्माण  किया

 इस  संयंत्र  स ेकितना  कारोबार  होमे  की  सम्भावना  भोर

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
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 लिबित  उत्तर  12  1986
 जप  ———————  «जम

 विज्ञान  एवं  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  सथा  सहासागर  विकास  परमाभु

 इलेक्ट्रानिको  ओर  अन्शरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मस्जो  के०  आर०  :

 बटन  टेलीफोनों  का  विनिर्माण  बंगलोर  तथा  इसके  पास-पास  की  इकाइयों  द्वारा  किया  जा

 रहा

 डिकेडिक  तथा  डयूअल  टोन  मल्टी  फ्रिक्वेंसी  टी०  एम०  एफ७  )  किस्म  के
 टेलीफोनों  का  विनिर्माण  किया  जाना  है  ।

 प्रत्येक  संयंत्र  की  लाइसेंसशुदा  वाषिक  उत्पादन  क्षमता  5  लाख  नग

 (8):  :

 इकाई  वाधिक  लाइसेंस  शुदा  उत्पादन

 हु  क्षमता

 (४)  भारतीय  टेलीफोन  उद्योग  5  लाख  नग

 (ii)  स्वीड  5  लाख  नग

 टेल्ट्रॉनिक्स  लिमिटेड  ॒

 12.00  भध्याह्

 ]
 अध्यक्ष  महोवय  :  आपका  व्यवस्था  का  प्रष्न  क्या  है  ?

 ,

 )

 ह
 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  क्‍यों  करते  हैं  आप  लोग  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  ।

 ]
 आप  रोज  ऐसा  क्‍यों  करते  हैं  !

 झो  अमरराय  प्रणान  :  दिल्‍ली  में  कोई  चिकित्सा  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 )

 क्री  थी०  शोभानाप्रोश्यर  राव  :  मैंने  जल  संसाधन  मन्त्री  के  विरुद्ध  असत्य

 घक्तस्य  देने  के  लिए  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  दिया

 166'



 21  1908

 अध्यक्ष  सहोदय  :  कब  ?  कब  की  बात  है  ?

 ,

 झी  थी०  शोभामाव्रोश्वर  राज  :  मंत्री  जी  ने  कहा  था  कि  आन्ध्न  प्रदेश  के  म्ुरुय  मन्त्री  ने

 महाराष्ट्र  के  मुख्य  मन्त्री  को  उत्तर  नहीं  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  देख  लेंगे  ।

 )

 अध्यक्ष  सहोबय  :  आपको  शर्म  नहीं  आती  ऐसा  करते  हुए  आपको  अच्छा  लगता

 यह  बया  शोरगुल  है  ?  मैं  किसी  व्यक्ति  को  नहीं  सुनूंगा  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  कार्यवाही  वृत्तांत  में  ल  नहीं  किया  जाता  ।  किसी  को  भी

 बोलने  की  आज्ञा  नहीं  दी  आप  ही  फैसला  कीजिए  कि  आप  हस  सदन  को  कारये  करने

 देना  चाहते  हैं  या  नहीं  ।

 )

 हो  ।  सेफुहोन  थोघधरो  :  आप  हमें  एक-एक  करके  बुला  सकते  हैं  ।  )

 अध्यक्ष  महीदय  :  आपको  फैसला  करता  है  कि  आपने  इस  सदन  को  काम  करने  देना  है

 या  हुडदंग  करना  चाहते  हैं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  लिए  सब  लोगों  को  एक  साथ  सुनना  असम्भव  मेरे  विचार  से

 यह  आपके  लिए  भी  शोभनोय  नहीं  यह  नियमों  के  विरुद्ध  है  और
 कुछ  भी  ऐसा  नहीं  है  जिस

 पर  भली  भांति  चर्चा  नहीं  की  जा  सके  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  हस  कुर्सी  से  आपको  प्रत्येक  प्रदन  का  उत्तर  नहीं  दे  सकता  ।  आप

 मुझे  मिल  सकते  हैं  ।

 )
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 अध्यक्ष  महोदय
 :  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ओर  जो  कुछ  भी  मामनोय  सदस्य

 कहते  हैं  उसे  कार्यवाही  वृतान्त  में  शामिल  नहीं  किया  जायेगा  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  जाती  आप  में  इतनी  शिष्डता  भी  नहीं  है
 कि  आप  बंठ  जायें  जबकि  मैं  खड़ा  आपको  बेठ  जाना  आपको  उसके  लिए  छेद  होना

 चाहिए  ।  मैं  केवल  इतना  कहता  हूं  कि  आप  हर  समय  ऐसा  क्‍यों  करते  हैं  ?  इस  सभा  में  अकारण

 यह  क्णेकटु  बातें  रोज  होती  कोई  भी  एक  ऐसा  विषय  नहीं  है  जिस  पर  मैं  चर्चा  करने  की

 अनुमति  नहीं  देता  |  मुझे  समझ  नहीं  आता  ऐसा  करने  से  क्‍या  लाभ  है  ?  इनसे  आपको  क्या

 मिलता  है  ?  आप  मुभसे  कुछ  भी  पूछ  सकते  मैं  आपके  द्वारा  उठाये  गए  प्रत्येक  प्रदन  का

 उत्तर  दूंगा  ।  लेकिन  यह  नियमानुसार  होना  चाहिए  ।  जिस  तरह  आप  खड़े  हो  जाते  हैं  उसके

 लिए  कोई  नियम  नहीं  आप  में  शिष्टाचार  होता  आपको  सभा  के  माननीय  सदस्यों
 जैसा  व्यवहार  करना  आपको  नियमों  का  पालन  करना  वे  आपके  नियम  हैं
 मेरे  नहीं

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  क्‍या  है  ?

 )

 भो  संझुहोन  लोधरो  :  आप  एक-एक  करके  बुलायें  ।

 )

 अध्यक्ष  भहोदय  :  कु  ययंबाही  वृतान्त  में  शामिल  नहीं  किया  जाता  है  जो  वह
 कहना  चाहते हैं  उन्हें  कहने  दीजिए  |  मैं  केवल  यहां  बेढूंगा  और  देखूंगा  कि  सदन  में  कार्यवाही

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  किसी  की  बात  नहीं  सुनूंगा  ।  फं

 झो  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  हमने  सूचना  दी

 अध्यक्ष  महोबय  :  उसकी  कोई  बात  नहीं  यह  आपको  यहां  उठाने  का  अधिकार  नहीं
 देता  ।  आपको  नियमों  को  पढ़ना  चाहिए  ओर  तब  मेरे  पास  आना  चाहिए  आपने  नियमों  को  नहीं

 पढ़ा  आप  कोई  भी  प्रदन  नियमानुसार  नहीं|पूछते  मैंने  उसकी  अनुमति  नही  दी

 भरी  सेफुहीन  थौघरो  :  भाप  मुझे  बुलाइए  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  बुलाता  हूं  तब  दूसरों  को  भी  चुप  होना

 अशर  मैं  आपको  सुनता  हूं  तो  सदस्यों  को  शान्त  होना  आपका  व्यवस्था  का  प्रदन  क्‍या

 है  ?  यदि  आपका  कोई  व्यवस्था  का  प्रदन  है  तो  मैं  अनुमति  अन्यथा  यह  बहुत
 साधारण  आपकी  व्यवस्था  का  प्रएन  क्‍या  है  ?

 भ्ो  सेफहीन  जोधरी  :  यह  व्यवस्था  का  प्रन  नहीं  लेकिन  मैंने  समाचार  पत्र में
 प्रकाशित  एक  समाचार  के  बारे  में  नोटिस  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  आप  मेरे  पास  आ  सकते

 भो  वसुदेव  आधाय्य  :  उसे  पूरा  करने

 भो  संफदीन  चोधरो  :  श्रीमन्‌  शून्यकाल  व्यवस्था  के  प्रइव  का  काल  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  शून्यकाल  नहीं  है  अगर  कोई  शून्यकाल  है  तो  मुझे  बता  दीजिए  ।
 यदि  मैं  किसी  भी  विषय  पर  बोलने  के  आपके  अधिकार  से  इन्कार  करता  हूं  तब  मेरी  गलती

 झ्राप  आइये  और  मैं  आपको  अनुमति  दूंगा  ।

 श्री  सेफहीन  चौधरों  :  मैंने  एक  नोटिस  दिया  खालसा  दल के  नेताओं  ने

 गोरखा  नेशनल  लिबरेशन  फ्रंट  को  दा्जिलिंग  में  सशस्त्र  संघर्ष  आरम्भ  करने  के  लिए  कहा
 वे  उन्हें  हथियार  देने  जा  रहे  यह  एक  बहुत  ही  गम्भीर  मामला

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  दी

 )**

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  व्यवस्था  के  प्रतिकल  मैंने  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इस  पर  पहले  की  ही  चर्चा  के  लिए  अनुमति  दी  दूसरी  बार

 मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 भो  बसुदेव  आचार्य  :  गृह  मन्त्री  यहां  वह  वक्‍तव्य  दे  सकते

 अध्यक्ष  सहोदय  :  डा०  आपका  व्यवस्था  का  प्रदइन  क्‍या  है  ?

 डा०  चिस्ता  मोहन
 :  दिल्‍ली  के  सभी  अस्पतालों में  काम  इक  गया  है  ।

 यंवाही-बृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  इस  पर  चर्चा  करने  जा  रहा  मैंने  पहले  ही  हसको  श्यान  में  रख

 लिया

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  व्यवस्था  का  प्रइन  कया  है  ?

 शी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  आपने  मुझे  अवशर  दिया  इसके  लिए  धन्यवाद  ।  कई  रेलबाहियां

 रह  कर  दी  गई  मैंने  इसका  नोटिस  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  बात  यह  व्यवस्था  के  प्रतिकूल  कृपया  बेठ

 अनुमति  नहीं  दी  गई  ।  ह॒

 )
 **

 अध्यक्ष  जहोदण  :  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  जाती

 )  **

 क्री  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  मैंने  एक|स्थगन  प्रस्ताव  दिया

 अध्यक्ष  सहोदय  :  दिया  होगा  मैंने  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  ।

 )
 **

 भो  सुरेश  कुरूष  :  मैंने  केरल  में  पुलिस  अत्याचारों  का  एक  नोटिस  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  जाती  यहां  व्यवस्था  का  प्रदन

 नहीं

 )**

 करी  सुरेश  कुरूप  :  पिछले  सप्ताह  इडुक्‍्की  जिले  के  निर्दोष  लोगों  के  घरों  में पुलिस  12

 घंटे  षुसी

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  राज्य  का  विषय  इसकी  अनुमत्ति  नहीं  दी  जाती

 )  **

 अध्यक्ष भहोदथ  :  श्री  आप  माननीय  सदस्य  के  बोलने  में  व्यवधान डाल  रहे

 7  +कायबाही  बृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 370
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 मैंने  आपको  उचित  व्यवहार  करने  के  लिए  कहा  इसकी  अनुमति  नहीं दी  जाती है  मरुमे
 इसकी  आज्ञा  नहीं  दी  ।  मेरे  विनिर्णयों पर  यहां  चर्चा  नहीं  होगी  ।

 **

 को  चरनलोत  सिह  बालिया  :  स्पीकर  साहब  पंजाब  में  जो  बल  रहा  है''*

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगले  सप्ताह  हम  पंजाब  के  बारे  में  चर्चा  करने  जा  रहे  हैं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  सीमाओं  का  उल्लंघन  न  कीजिए  |  मैं  अगर  इस  प्रकार  कहेंगे  तो  मैं

 आपको  सदन  से  बाहर  जाने  के  लिए  कह  दूंगा  ।

 ]
 रो  राभप्यारे  पलिका  :  उत्तर  प्रदेश  में  सूला  ओर  बाढ़  से

 ल्पिति  बहुत  खराब
 हो

 गई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  सूखा  ओर  वाढ़  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।

 मैंने  आपसे  कई  बार  कहा  आप  रोज  इस  प्रकार  क्‍यों  उठ  खड़े  होते

 झ्रो  ह्रोश  राबत  :  अध्यक्ष  मैंने  दो
 काल  अटैशन  मोशन  दिए  हैं-.एक

 जूनियर  डाकटस्स  की  स्ट्राइक  के  विषय  में
 है

 और  दूसरा  टेलिकम्युनिकेशन  जूनियर  इस्जीवियश

 के  बारे  में  है  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इसे  कर  रहे  हमें  इस  पर  चर्चा  करनी  यह  पहले  से  ही

 विचा  राधीन  है  लेकिन  मैं  अपको  तारीख  नहीं  दे  सकता  हूं  ।

 भो  हरोश  राबत  :  बातचीत  का  कोई  नतीजा  नहीं  निकला  हड़ताल  समाप्त  नहीं  हो

 रही  दिक्कत  बढ़ने  जा  रही

 करकायंबाद  वुतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किग्रा  गग्रा  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  जाती  मैंने  आपको  उत्तर  दे  दिया  है  आप

 मेरे  पास  आकर  इस  प्रइन  को  पूछ  सकते  थे  ।  मैं  आपको  सन्तुष्ट  कर  देता  ।

 **

 भ्रो  सो०  पी०  ठाकुर  :  अध्यक्ष  महोदय  हिन्दुस्तान  में-**

 ]

 अध्यक्ष  महोबय  :  ठाकुर  आप  नहीं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  आप  मुझे  दे  सकते  हैं  ।  मैं  इसे  देखूंगा  ।

 ary

 भरी  सो०  पी०  ठाकुर  :  यूनाइटेड  नेशंस  के आफिसेज  में''****

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  पूछ  सकते  आप  सदन  का  समय  क्‍यों  नष्ट  कर  रहे

 क्री  सो०  पो०  ठाकुर  :  इस  पर  डिस्कशन  होना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 यह  असंगत  है  ।

 ...  क्रो  सो०  के०  कुप्पुस्वामो  )  :  पिछले  5-6  दिनों  से  आन्भ्न  प्रदेश  में  6  लाख
 अराजपत्रित  अधिकारी  हड़ताल  पर  हैं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :
 आप  मुझे  लिखित  रूप  से  दे  सकते  आप  मुझे  मिल  सकते  मैं

 भली  प्रकार  से  नहीं  सुन  पाया  मैं  कुछ  नहीं  करूंगा  ।  अनुमति  नहीं  दी  जाती  ।
 '

 )**

 वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 i:  172
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 झो  शान्तारामनायक  :  वहां  पानी  की  बहुत  कमी  वहां  बहुत  भयानक  सूखे
 की  स्थिति  है

 +०००००

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  सूखा  और  बाढ़  के  बारे  में  चर्चा  करने  जा  रहे  मैंने  आपको
 बता  दिया  आप  सुनते  क्यों  नहीं  है  ?

 डा०  कृपासिध्  मोई  :  परसों  आन्दोलन  करने  वाले  डाकटरों  से

 स्वास्थ्य  मन्त्री  ने  वायदा  किया  देने  को  ''*''*
 कट

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  बताया  था  कि  अब  हम  हस  समस्या  पर  चर्चा
 ;  कृपया  बेठ  जाइए  ।  '

 ]

 डा०  कृपासिथु  भोई  :  लेकिन  आपको  यह  जानना  दोपहर  में  उन्होंने  इसे  मना

 किया  उन  पर  लागू  लाखों  रोगी  बाहुर  चक्कर  लगा  रहे

 अध्यक्ष  महोबय
 :  आप  मुझे  क्‍यों  नहीं  मिलते  ?

 )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  बेकार  समय  खराब  कर  रहे  सब  असंगत  मुद्दे

 {  (६  ४4  .।
 ५  व्यवधान  |

 जब
 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  बातें  हैं  जिन्हें  आपको  समभना  कृपया  बठ  जाइये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  बार  मैंने  आपको  चर्चा  का  अवसर  दिया  श्री  अमलदत्त

 आप  एक  बहुत  अनुभवी  व्यक्ति  आप  हर  समय  क्‍यों  खड़े  रहते  आप  एक  बहुत  ही
 ,  -  माननीय  सदस्य  हैं  ।  न

 ५६ भी  हे
 क्री  अमलदतस

 :
 हम  आपको  परेशान  नहीं  करना  चाहते  ।  मन्त्री  जी  को "ger

 पूरा  करने  के  रि  ए  है  [**००००

 ः  अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  पहले  ही  चर्चा  की  अनुमति  दी  इससे  अधिक  आप  क्या

 चाहते  हैं  ?

 मधु  दंडबते  :  रेलगाड़ियों  के  इस  प्रइन  को  उठाने  के  लिए  हम  रेलगाड़ी

 .,  द्वारा  लोकसभा  नहीं  आ  सकते  ।

 ४  '
 अध्यक्ष  तब  वे  मेटाडोर  द्वारा  आ  संकत

 /
 *118



 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  12  1986

 42,08,  म०  प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र
 है

 |

 केस्तीय  उत्पाद  शुल्क  तथा  समक  1944  तथा  सोमा  शुल्क  अधिनियम

 1962  तथा  केकोय  उत्पाद  1944  के  अधीन  अधिसूचनायें

 विस  संत्ञालय  में  राज्य  संत्रो  लगादंग  :  मैं  निम्तलिलित्त  पत्र  समा*पटटल

 पर  रखता

 (1)  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  तथा  नमक  1944  की  धारा  38  की  सककहरा

 (2)  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1986,  जो

 3  1986  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०

 में  प्रकाशित  हुए  थे  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रिस्यालय  में  रखे  गए  ।  देलिए  पंश्या  एल०

 (2)  सीमा-शुल्क  1962  की  धारा  159  के  अन्तगंत  निम्नलिखित

 सूचनाओं  को  एक-एक  ह5रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  :

 सा०  का०  नि०  1010  जो  20  1986  को  भारत  के
 ह

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  ,.16  1986  की

 अधिसूचना  संख्या  शु०  और  शु०  में
 कतिपय  संशोधन  किया  गया  है'ताकि  प्रत्येक  अधिसूचना  में  एक  विनिदिष्ट
 कच्चा  माल  सम्मिक्ति  किया  जा  सके  तथा  एक  व्यास्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  1046  जो  28  1986  को  भारत  के
 राजप॑न्न  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  अनुसंधान  के  प्रयोजनों  केलिए
 अपेक्षित  खपने  वाले  माल  जब  उसका  भारत  में  आयात  किसी  शोक
 निधिक  अनुसंधान  संक्ष्या  द्वारा  किया  उस  पर  उद्ग्रहणीय

 सम्पूर्ण  मूल  और  अतिरिक्त  सीमा-शुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में  है  तथा

 एक  अ्याक्यात्मक  ज्ञापन  ।

 *  स्ाँ०  का०  लि०  28  1986  को  भारत  के  राजपत्
 में  प्रकाशित  हुए  भे  तभा  जिनके  द्वारा  ।  1986  को  अधिसूचना
 संख्या  ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  है  ताकि  एक
 प्रविष्ठि  का  लोप  किया  जा  सके  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  1078  जो  12  1986  को  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  18  1983  की
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 )

 ता  —  वाकन-म  पक  वि

 अधिसूचना  संख्या  232/83  शु०  और  17  1985  की

 सूचना  संख्या  67/85  सी०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  है  तथा

 एक  व्यास्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  जो  17  1986  को  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  2  1976  की

 अधिसूचना  संख्या  शु०  में  कतिपय  संशोषन  किया  गया  है
 ताकि  डाई  विद्युत  अश्षक  स्ट्रिप  को  भूल्म्रानुसार  10  प्रतिशत  निर्यात  शुल्क
 से  छूट  दी  जा  सके  तथा  एक  व्याश्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  जो  24  1986  को  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  |  1986  को

 अधिसूचना  संख्या  ०  शु०  मैं  कतिपय  संशोधन  किया  गया  है
 ताकि  उक्त  अधिसूचना  में  एक  मद  के  विवरण  में  संशोधन  किया  जा

 सके  तथा  एक  व्यास्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  1132  जो  6  1986  को  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  17  1985  की

 अधिसूचना  संख्या  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  है
 ताकि  आरे  से  लम्बाई  में  चीरी  कटी  हुई  अथवा  छिली  किन्तु
 आगे  तैयार  न  की  लकड़ी  को  इसकी  परिधि  से  निकाला  जा  सके

 तथा  एक  व्यास्यात्मक  शापन  ।

 सा०  का०  नि०  जो  6  1986  को  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  13  1986  की

 अधिसूचना  संख्या  ०शु०  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  है
 ताकि  यह  व्यवस्था  की  जा  सके  कि  आरे  से  लम्बाई  में  चीरी  कटी

 हुई  अथवा  छीली  किन्तु  आगे  तंयार  न  की  लकड़ी  उपसंगी  शुल्क
 से  छूट  पाने  के  योग्म  नहीं  होगी  तथा  एक  अ्याक्यात्मक  शञापन  ।

 सा०का०नि०  जो  6  1986  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  13  1986  की  अधिसूचना
 संख्या  ०शु०  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  है  ताकि

 संघान  प्रयोजमों  के  लिए  लोक  निधिक  अनुसंधान  संल्थाभों  द्वारा  उपभोग्य

 वस्तुमों  का  आयात  करने  पर  उन  पर  उदग्रहणोय  सम्पूर्ण  उपसंगी

 शुल्क  से  छूट  दी  जा  सके  तथा  एक  व्यक्यात्मक  शञापन  ।

 सा०का०नि०  1146  जी  9  1986  को  भारत  के  राजपत्र
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 जनादंन  पुणारी ]

 176

 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  विलायक  निष्कषंण  तेल  उद्योग  में  इस्तेमाल

 होने  वाली  कतिपय  विनिर्दिष्ट  मशीनों  के  लिए  मूल्यानुसार  30  प्रतिशत
 से  अधिक  मूल  सीमाशुल्क  और  उस  पर  उद्ग्रहणीय  सम्पूर्ण  अतिरिक्त

 सीमाशुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में  तथा  एक  व्यास्यात्मक  शञापन  ।

 सा०का०नि०  जो  9  1986  को  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  13  1986  की

 अधिसूचना  संख्या  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  है
 तथा  एक  व्याश्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  1159  जो  21  1986  को  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे तथा  जो  काफी  जब  उसका  भारत  से

 निर्यात  किया  1000  रुपये  प्रति  क्विटल  से  अधिक  मूल  सीमाशुल्क
 से  छूट  देने  के  बारे  में  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।  सें  रखी

 गई  ।  वेलिए  संख्या  एल०  डो०  3185/86]

 (3)  केस्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944  के  अन्तगंत  जारी  की  गई  निम्नलिखित

 सूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  (  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  :

 )

 )

 सा०का०नि०  जो  26  1986  को  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  24  1986  की  अधिसूचना
 संख्या  274/86-Fo  उ०शु०  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  है  ताकि

 क्षतिग्रस्त  अथवा  घटिया  टेक्सटाइल  फंन्रिक्स  के  सम्बन्ध  में  बिक्री  कर

 के  स्थान  पर  अतिरिक्त  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  से  छूट  का  लाभ  प्राप्त

 करने  के  लिए  शर्तों  में  कतिपय  परिवर्तन  किये  जा  सकें  तथा  एक
 ड्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  1064  जो  8  1986  को  भारत  के

 पत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  1986  की  अधिसूचना
 संख्या  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  है  ताकि

 सामान्य  लघु  उद्योग  छूट  स्कीम  का  लाभ  मोटर  साइकिलों  और  स्कटरों
 के  साइड  कारों  के  लिए  दिया  जा  सके  तथा  एक  व्यास्यात्मक  शापत  ।

 सा०का०नि०  जो  8  1986  को  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  भारतीय  अन्तरिक्ष,अनुसधान  संगठन

 अथवा  अन्‍्तंरिक्ष  विभाग  की  लांच  यानों  की  प्रणालियों  और  उपप्रणालियों

 तथा  उपग्रह  परियोजनाओं  की  प्रणालियों  ओर  उप-प्रणालियों  को  उन
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 पर  उद्ग्रहणीय  सम्पूर्ण  उत्पाद-शुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में  तथा  एक

 )  सा०का०नि०  1069  )  जो  9  1986  को  भारत  के
 पत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  10  1986  को

 अधिसूचना  संख्या  ०उ०शु०  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  है *
 ताकि  खुली  चाय  पर  उत्पाद-शुल्कर  की  दरों  का  निर्षारण  किया  जा

 )

 सके  तथा  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  1070  जो  9  1986  को  भारत  के  राजपत्र
 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  17  1962  की

 सूचना  संख्या  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  है
 ताकि  पैकबन्द  चाय  और  खुली  चाय  के  निर्यात  पर  उत्पाद-शुल्क  में

 रियायत  की  दरें  निर्धारित  की  जा  सकें  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  जो  9  1986  को  भारत  के  राजपत्र

 नी

 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  मिश्रित  चाय  या  पंकबन्द  चाय  के

 विनिर्माण  में  प्रयोग  होने  वाली  उस  चाय  पर  50  पैसे  प्रति  किलोग्राम
 की  रिग्गयत  निर्धारित  की  गई  जो  भारत  से  बाहर  निर्यात  की  जाती

 है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ।

 सा०का०नि०  1087  जो  17  1986  को  भारत  बे

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  |  1986  की

 अधिसूचना  संख्या  ०उ०शु०  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया

 है  ताकि  1.28  से  कम  विनिदिष्ट  गुरुत्व  वाली  पी०  वी०  सी०  यौगिको

 को  छूट  दी  जा  सके  ओर  1.28  अथवा  इससे  अधिक  विनिदिष्ट  गुरुत्व
 वाले  पी०  वी०.सी०  यौगिकों  पर  मूल्यानुसार  30  प्रतिशत  प्रभावी  शुल्क
 निश्चित  की  जा  सके  तथा  एक  व्याल्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  1088  जो  17  1986  की  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  एक  1986  की

 अधिसूचना  संख्या  उ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किया
 गया  है  ताकि  लघु  उद्योग  स्तामान्य  छूट  योजना  का  लाभ  पी७  वी०  सी०

 यौगिकों  पर  दिया  जा  सके  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापभ  ।

 सा०  का०  नि०  जो  17  1986  के  भारत के
 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  1  1986  की

 अधिसूचना  संख्या  उ०  शु०  में
 कतिपय  संशोघन  किया

 गया  है  ताकि  उस  सुविधा  को  समाप्त  किया  जा  सके  जो  तारों  और

 177



 संप्ता  पेटले  पर  रहे  गए  पत्र  12  1686
 जाय पपप्प्पण्पक्‍क्‍णय  फ  चख्न्खत/_कव्_्स्‍"क्‍्च_१्क्तकेणह  ससईससससकफनतफतााततनततत लत

 कैबलों  के  क्निर्माताओं  को  पी०  वी०  सी०  रेसिन  पर  प्रदत्त  शुल्क  के
 सम्बन्ध  में  खाते  जमा  को  उपलब्ध  थी  तथा  एक  व्यारूुयात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  1090  जो  17  1986  को  भारत के
 राजपक्न  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  1983  की

 संस्या  उ०  शु०  में  कतिपय  संशोषन  किया  गया  है
 ताकि  उत्पाद-शुल्क  की  छूट  ढलवां  लोहे  की  सभी  पाइप  फिटिंगों  को  भी
 दी  जा  सके  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  जो  18  1986  को  भारत  के

 राणपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  20  किलोग्राम  से  अधिक  मात्रा  के

 आधानों  में  पेक  की  गई  चाय  यदि  यह  शुल्क  प्रदत्त  चाय  से  विनिर्भित

 की  जाती  उत्पादन-शुल्क  की  अदायगी  से  छूट  देने  के  बारे  में  है  तथा

 एक  व्याख्यात्मक  शापन  |

 सा०  का०  नि०  1097(H),  जो  18  1986  को  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  पापड़  को  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  से

 छूट  देने  के  बारे  में  है तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 सा०  का०  नि०  1109  जो  25  1986  के
 भारत

 के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  3  1986  की

 अधिसूचना  संख्या  उ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया

 है  तथा  एक  व्याह्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  जो  6  1986  को  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  शिपयार्डो  में  विनिर्भित  तथा  समुद्र
 में  जाने  वाले  जहाजों  के  विनिर्माण  में  प्रयुक्त  सभी  उत्पाद-शुल्क  माल

 को  उत्पाद-शुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में  है  तथा  एंक  व्यास्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  1137  जो  6  1986  को  भांरत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  कतिपय  विनिर्दिष्ट  उत्पादन

 शुल्क  योग्य  माल  के  विनिर्माण  में  प्रयोग  की  गई  नेफ्थलीन
 पर

 प्रदत्त

 उत्पाद-शुल्क  का  मुजरा  किया  गया  है  तथा  एक  व्याश्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०
 1138  जो  6  1986  को  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  ब्लोच  लिक्कर  तथा  पेपर

 और  पेपर  बोड  के  विनिर्माण  में  उसी  कारखाने  में  ही  या  धूने  के

 178



 24  1908  )  सभा  पटल  पर  रके  गए

 विनिर्माता के  किसी  अन्य  कारखाने  में  प्रयोग  किए  जाने  बाले  कले  हुए
 और  जलयोजित  चूने  सहित  चूने  की  सभो  किस्मों  को  उन  पर  उद्ग्रहणीय

 सम्पूर्ण  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  से  छूट  ,  देने  के  बारे  में  है  तथा  एक
 व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  1139  जो  6  1986  को  भारत  के
 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिसके  द्वारा  17  1986  की

 अधिसूचना  संख्या  उ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया

 है  तथा  एक  व्यास्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  1166  जो  27  1986  को  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिसके  द्वारा  6  1986  की

 अधिसूचना  संख्या  उ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किया
 गया  है  ताकि  संश्लिष्ट  संशोधन  कारकों  के  सम्बन्ध  में  भी  ऐसा  क्रेडिट
 उपलब्ध  कराया  जा  सके  |  |प्रस्थालय  में  रलो  गयीं  ,  वेलिए  संक्या

 एल०  टौ०  3186/86]

 अखिल  मारतोय  सेवा  दूसरा  संशोधन  1986

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ब्रेन  सिह  ऐंगतो  )  ;  मैं

 बडे  पी०  चिदम्बरम  की  ओर  से  अखिल  भारतीय  सेवा  1951  की  धारा  3  की  उपधारा

 (2)  के  अन्तगंत  अखिल  भारतीय  सेवा  दूसरा  संशोधन  1986,  जो

 1  1986,  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  932  में  प्रकाशित

 हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  में

 रखो  देखिए  संहया  एल०  टो०  3187/86]

 प्रशासमिक  अधिकरण  अधिनियम  के  अन्तगंत  केसत्रीय  सरकारी

 करे  थारो  उपभोक्ता  सहकारो  सोसायटी  नई  दिहलो  का

 बर्थ  1983-84  सम्बस्धो  वाषिक  कार्यकरण  समोक्षा  *

 तथा  इन  पन्नों  को  समा-पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्त
 के  कारणों  को  बताते  बाला  विधरण

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  सें  उपसम्धो  बोरेग  ध्रिह  :  मैं

 सभा  पटल  पर  रखता

 (2)  प्रशाक्षचिक अधिकरण  1985  को  धारा 37  की  उपभारा  (1)  के

 179



 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पंत  12  1986

 बोरेन  लिह

 अन्तंगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 :

 )  कर्नाटक  प्रशासनिक  अधिकरण  उप-सभापति  और  सदस्यों  के
 भत्ते  और  1986,  जो  17  1986

 को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  1092
 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 ख्

 कर्नाटक  प्रशासनिक  अधिकरण  1986,  जो  3  अक्सूबर
 1986  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०

 130  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।
 में  रखी  वेक्िए  संरुषा  एल०  हो०  3188/86]

 (2)  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारी  उपभोक्ता  सहकारी  सोसायटी  नई
 दिल्‍ली  के  वर्ष  1983-84  सम्बन्धी  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  भ्रति

 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारी  उपभोक्ता  सहकारी  सोसायटी  नई
 दिल्‍ली  के  वर्ष  1983-84  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे
 में  एक  विवरण  तथा  प्रंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 (3)  उपयुक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के
 कारणों  को  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्क  ।

 में  रखे  गए  |  देखिए  संक्वा  एल०  टी०  3189/86]

 (4)  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारी  उपभोक्ता  सहकारी  सोसायटी  नई
 दिल्‍ली  के  वर्ष  1984-85  सम्बन्धी  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  श्रंग्रेजी  संस्करण  )  तथा  लेखा  परीक्षित  लेबे  ।

 केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारी  उपभोक्ता  सहकारी  सोसायटी  नई
 दिल्ली  के  वर्ष  1983-84  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के

 बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  |  वेलिए  संक्या  एल०  टी०  3190/86]

 (5)  उपर्युक्त  (4)
 में  उल्लिब्लित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में

 हुए  विलम्ब  के
 कारणों  को  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 ह

 (6) गृह कल्याण मई दिल्‍ली के वर्ष सम्बन्धी वाधिक प्रति
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 बेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित
 लेखे  ।

 गृह  कल्याण  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण )  ।

 12,10  भ०  १०

 पे  राज्य  सभा  से  सरवेश

 ]
 सहासचिव  :  मु्के  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्न  सन्देशों  की  सूचना

 सभा  को  देनी  है  :

 मुझे  लोक  सभा  को  यह  सूचना  देने  का  निदेश  हुआ  है  कि  गोदी  कर्मकार

 स्वास्थ्य  तथा  कल्याण  )  1985,  जो  लोक  सभा  द्वारा  2  1985  को  हुई
 अपनी  बैठक  में  पारित  किया  गया  था  ।  राज्य  सभा  द्वारा  10  1986  को  अपनी  बंठक

 में  निम्नलिखित  संशोधनों  सहित  पारित  किया  गया  है  :

 अधिनियम्रनत  सृत्र

 ।.  कि  पृष्ठ  1,  पंक्ति  1,  '
 '  के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  कीजिए  ।

 खंड-एक--संक्षिप्त  प्रारम्भ  और  लागू  होना

 2.  कि  पृष्ठ  |,  पंक्ति  4,  “1985”  के  स्थान  पर  “1986”  प्रतिस्थावित  कीजिए  ।

 मैं  राज्य  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  नियमों  के  नियम  128  के

 उपबंधों  के  अनुसरण  में  इस  विधेयक  को  इस  निवेदन  के  साथ  बापस  लोटाता  हूं  कि

 उपयुक्त  संशोधनों  में  लोक  सभा  की  सहमति  इस  सभा  को  सूचित  की  जाए  ।”

 गोदी  करमंकार  स्वास्थ्य  प्रोर  विधेयक

 राज्य  सभा  हारो  संशोधित  रूप  पढल  पर  रक्षा  भया

 सहासचिथ  :  मैं  गोदी  क्मकार  स्वॉस्थ्य  1985,  जी

 राज्य  सभा  द्वारा  संशोधनों  सहित  वापस  भेजा  गया  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।
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 12.11  भर०  प०

 गेर-सरकारोी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति

 परचो  सभा  प्रतिवेदन

 श्री  एम०  सस्किवरराई  :  मैं  गर-सरकारी  सदस्यों  के  विष्ेयकों  तथा  संकल्पों

 सम्बन्धी  समिति  का  पच्चीसवां  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 सप्मिति  के  लिए  निर्वाचन

 राष्ट्रीय  कंडंट  कोर  के  लिए  केफड्रीय  सलाहकार  समिति

 |
 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अनुसंघात  ओर  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्री  अशण  :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 '  कि  राष्ट्रीय  कंडेट  कोर  1948  की  धारा  12(1)  के  अनुसरण  में
 इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जंसा  अध्यक्ष  निर्देश  उक्त  अधिनियम  के  अन्य

 उपबंधों  तथा  उनके  अधीन  बनाए  गए  नियमों  के  अध्यधीन  राष्ट्रीय  कैडेट  कोर  के  लिए
 केन्द्रीय  सलाहकार  समिति  के  सदस्य  के  रूप  में  चुनाव  की  तारीख  से  एक  वर्ष  की  अवधि
 तक  के  लिए  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से  एक  सदस्य  चुनें  ।”

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 राष्ट्रीय  कंडेट  कोर  1948  की  धारा  12(1)  के  अनुसरण  में

 इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जेसा  अध्यक्ष  निर्देश  उक्त  अधिनियम  के  अन्य

 उपबंधों  तथा  उनके  अधीन  बनाए  गए  नियमों  के  अध्यधीन  राष्ट्रीय  कंडेट  कोर  के  लिए
 केन्द्रीय  सलाहकार  समिति  के  सदस्य  के  रूप  में  चुनाव  की  तारीख  से  एक  वर्ष  की  अवधि

 तक  के  लिए  काये  करने  के  लिए  अपने  में  से  एक  सदस्य  चुनें  ।
 प्रस्ताव  स्थोकृत  हुआ  ।

 12.123  2३  भ०  १०

 कार्य  मस्त्रणा  समिति

 उस्तोसवां  प्रतियेदन

 ह
 सदीय  कार्य  मंझ्ी  तथा  खा  और  ताप्ररिक  पूर्ति  बस्बो  एंच०  के०  एश०
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 अनभनभनओओओओ  -  हब  ee

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 यह  सभा  ।]  1986  को  सभा  में  पेश  किए  गए  काय॑  मंत्रणा

 समिति  के  उनतीसतवें  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।!

 अध्यक्ष  महोदय  :
 प्रदन

 यह  है  :

 यह  सभा  11  1986  को  सभा  में  पेश  किए  गए  कायें  मंत्रणा

 समिति  के  उनतीसवें  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।'

 प्रत्ताअ  श्वोकृत  हुमा  ।

 12.13  भ०  प०

 प्रविलस्वनोय  लोक  महत्व  के  विषय
 को

 ओर  ध्यानाकषंरा  |]

 अस्यई  हवाई  अड्डुं  के  सहार  टमितल  में  कथित

 क्री  शरद  दिल  उत्तर  :  मैं  नागर  विमानन  मन्‍्त्री  महोदय  का

 ध्यान  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  निम्न  विषय  की  ओर  दिलाता  हूं
 और  उनसे  अनुरोध  करता

 है  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  वक्‍तव्य  दे  :

 हवाई  अडडे  के  सहार  टमिनंल  के  में  आग  का  समाचार  तथा

 इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  कदम  ।'

 लाधर  विभानम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदीश  :  9  1986

 की  रात  को  लगभग  10  बजकर  20-25  मिनट  पर  बम्बई  हवाई  अड्डे  के  टर्मिनल  के  विचले

 तेल  के  पदिचमी  सिरे  के  छोर  पर  कुछ  घुँभा  दिखाई  पड़ा  .।  हवाई  अडडे  के  अग्नि-शमन  काभिकों  को

 इसकी  तुरन्त  सूचना  दी  गईं  और  वे  लगभग  3-4  मिनट  के  भीतर  दुर्घटना  स्थल  पर  पहुंच  गए  ।

 5  एयरपोर्ट  क्रेश  फायर  टेण्डरों  और  एक  वाटर  ठटेण्डर  को  आग  बुकाने  के  काम  पर  लगाया

 गया  ।  सार्वजनिक  सूचना  प्रणाली  पर  उद्घोषणा  करके  जनता  और  कमंचारियों  को  सलाह  दी

 गई  कि  वे  भवन  खाली  कर  नगर  अग्नि-शमन  सेवा  को  भी  बुलाया  गया  ।  एयरपोर्ट

 झमन  सेवा  और  नगर  अग्नि-शमन  सेवा  के  संयुक्त  प्रयासों  स ेआग  का  पता  लगाकर  उसे  लगभग

 एक  घंटा  पेंतीस  मिनट  के  अन्दर  बुझा  दिया  गया  ।  धुएं  को  भवन  से  बाहर  निकालने  के  लिए  भी

 तुरन्त  कारंवाई  की  गई
 '

 पहले  तल  का  सारा  का  सारा  प्रस्थान  क्षेत्र  धुंए  से  भर  गया  इसलिए  एयर
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 कअज-म-पपपप++

 जगवीश  टाईटलर  ]

 इंडिया  के  परिचालन  की  बजाए  से  किए  इस  प्रयोजन  के  लिए
 में  सामान  को  सुरक्षा  जांच  और  यात्रियों  को  अपनी  पहुंचने  की  सूचना  देने  के लिए

 आवद्यक  व्यवस्था  की  बिचले  तल  के  प्रभावित  भाग  को  छोड़कर  के  शेष  सभी

 भाग  को  10  1986  को  लगभग  0400  बजे  सामान्य  परिचालनों  के  लिए  दुधारा
 खोल  दिया  गया  ।

 एप  पदभुनभपभिपभपभ”/.एेू

 प्रारम्भिक  तफ्तीश  से  यह  पता  चला  है  कि  आग  सिले-सिलाये  कपड़े  बेचने  वाली  दुकान
 नं०  1  से  शुरू  हुई  थी  जो  के  बिचले  तल  में  बोडिग  गेट  नं०  14  के  करीब

 आग  सारी  दुकान  में  फल  गई  थी  ओर  चमड़े  का  सामान  बेचने  वाली  पास  की  दुकान  नं०  2  में

 पहुंच  गई  दोनों  दुकानें  फुक  गई  ।  प्रारम्मिक  तफतीश  करने  के  बाद  भारत  अत्तर्राष्ट्रीय
 विमानपत्तनम  प्राधिकरण  ने  यह  बताया  है  कि  आग  बिजली  के  टोस्टर  से  लगी  जिसका  इस्तेमाल

 दुकान  नं०  !  में  किया  जा  रहा  फिर  भी  आग  लगने  का  सही  कारण  केवल  पूरी  जांच  हो
 जाने  के  बाद  ही  पता  चलेगा  ।

 करीब  10  से  15  लाख  रुपये  की  एयरपोर्ट  की  सम्पत्ति  का  नुकसान  होमे  का  अनुमान

 दुकान  नं०  1  और  2  के  अलावा  बनावटी  छत  के  एक  एस्केलेटर  और  दुकान  नं०  1

 के  साथ  लगे  बिजली  के  एक  स्टोर  को  भी  नुकसान  पहुंचा  ।  मलबा  हटाने  के  लिए  मजदूरों  को

 लगाया  जा  चुका  है  ।  भवन  बीमा  किया  हुआ  है  ओर  इसके  दावे  पेश  करने  के  लिए  कारंवाई

 की  जा  रही  प्रभावित  क्षेत्र  में  मौजुद  कोई  भी  व्यक्ति  और  कमंचारी  घायल  नहीं  हुआ  ।

 आग  बुझाने  में  लगे  एक  अग्नि-शमन  अधिकारी  को  उंगली  में  मामूली  चोट  आयी

 भवन  के  जिन  हिस्सों  को  क्षति  पहुंची  उनकी  प्राथमिकता  के  आधार  पर  मरम्मत  की  जा  रही

 है  और  लगभग  तीन  सप्ताह  के  भीतर  इस  भवन  को  पूरी  तरह  से  परिचालित  लायक  बनाए

 जाने  की  आशा

 भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  के  निदेश  से  कहा  गया  है  कि

 वे  इस  घटना  की  जांच  करें  और  अपनी  रिपोर्ट  एक  महीने  के  अन्दर  पेश  कर  जांच  में  अन्य

 बातों  के साथ-साथ  इस  बात  की  भी  जांच  की  जाएगी  कि  आग  किस  कारण  से  लगी  ओर  कितनी

 सम्पत्ति  का  नुंकसान  हुआ  ।  जांच  में  इस  बात  की  भी  सिफारिश  की  जाएगी  कि  ऐसे  कौन  से

 निवारक  उपाय  किए  जाएं  जिससे  इस  प्रकार  की  घटनाएं  दुबारा  न  हों  ।

 क्षी  शरद  बिधे  :  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिए  गए  वक्तव्य  से  निसंदेह  यह  स्पष्ट  है  कि

 अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिक रण  के  निदेशक  )  से  कहा  गया  है  कि  वे  इस  घटना

 की  जांच  करें  ।  वह  अपनी  रिपोर्ट  एक  महीने  के  अन्दर  पेश  उन्हें  आग
 के  कारणों

 आदि  की  जांच  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 फिर  भी  प्रारम्भिक  तफतीश  से  जिसका  जिक्र  वक्तव्य  में  किया  गया  कृछ  बातें
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 उभरती  सबसे  पहले  यह  कहा  गया  है  कि  प्रारम्भिक  तफतीश  से  यह  पता  चला  है  कि  आग

 सिले-सिलाये  कपड़े  बेचने  वाली  दुकान  नं०  से  शुरू  हुई  थी  और  चमड़े  का  सामान  बेचने

 बाली  दुकान  तक  फैल  गयी  ।  आइचये  है  कि  यह  बताया  गया  है  कि  आग  बिजली  के  टोस्टर  से
 मैं  यह  नहीं  समझ  पाता  हूं  कि  सिले-सिलायें  कपड़े  बेचने  वाली  दुकान  अथवा  चमड़े  के

 सामान  वाली  दुकान  को  बिजली  के  टोस्टर  से  क्या  काम  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  उन  दुकानों  से  सम्बन्धित  लोगों  के  काम  की  चीज  थी  ।

 झो  शरद  विधे  :  यह  जांच  के  लिए  एक  मसला  वहां  दुकानदारों  द्वारा

 अनाधिक्ृृत  कंन्‍्टीन  चलायी  जा  रही  थी  और  जिसके  कारण  टोस्टर  या  कुछ  इसी  प्रकार  के

 बिजली  के  उपकरण  वहां  थे  जिसकी  वजह  से  ही  शायद  वहां  आग  लगी  ।

 आग  का  3  या  4  मिनट  के  अन्दर  पता  चला  ओर  अग्नि-शमन  काभिकों  को
 इसकी  तुरन्त  सूचना  दी  गयी  ।  यह  भी  बताया  गया  है  कि  एयरपोर्ट  क्रंश  फायर  टेण्डरों  और

 एक  वाटर  टेण्डर  को  एकदम  आग  बुझाने  के  काम  पर  लगाया  इसके  बावजूद  भी  आग

 बुझाने  में  लगभग  डेढ़  घंटा  मैं  समझता  हूं  कि  इससे  एक  बात  उठती  वे  कर  मुक्त

 दुकानें  जो  वहां  स्थित  हैं  घनी  बनायी  गयी  हैं  भौर  मुझे  कहना  चाहिए  कि  इनका  डिजाइन  या

 सहार  हवाई  अडडे  से  में  ही  इतना  दोष  है  कि  यह  सब  इस  भीड़-भाड़  के  कारण  हो
 सकता  किस्मत  से  यह  एक  अच्छी  बात  हैं  कि  आग  ब्रुा  दी  गयी  तथा  किसी  भी  कमंत्रारी

 को  नुकसान  नहीं  पहुंचा  ।  परन्तु  इस  दोषपूर्ण  डिजाइन  के  कारण  भविष्य  में  कभी  यदि  इस  तरह
 आग  लगी  तो  इसके  गम्भीर  परिणाम  भी  हो  सकते  हैं  ।

 मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  यद्यपि  आधे  से  ज्यादा  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  से  गुजरता  है
 फिर  भी  बम्बई  की  बजाए  दिल्‍ली  अन्‍्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  पर  अधिक  पंसा  खर्च  किया  गया

 यद्यपि  का  डिजाईन  अभी  हाल  में  बताया  गया  है  फिर  भी  यह  बहुत  दोषपूर्ण  रूप  से

 डिजाईन  किया  गया  आने  वाले  यात्रियों  की  अगवानी  के  लिए  आए  लोगों  के  लिए  कोई

 श्थान  नहीं  मूमि-तल  पर  कोई  भी  स्वागत  लांउज  नहीं  है  और  कई  अन्य  दोषपूर्ण
 डिजाइन  धनाए  गए  इससे  न  केवल  यात्रियों  और  उनसे  मिलने  वाले  लोगों  को  असुविधा

 होती  है  अपितु  किसी  भी  समय  यदि  ऐसी  आग  लग  जाए  तो  इससे  भारी  विपत्ति  आ  सकती

 और  लोगों  को  आग  से  बचने  के  लिए  बाहर  तक  जाना  भी  मुइ्िकल  हो  जाएगा  ।

 इसलिए  जो  यह  घटना  हुई  है  और  जिम  पर  काबू  पाया  जा  सका  है  उससे  हमें  शिक्षा

 लेनी  चाहिए  ओर  मुझे  कहना  चाहिए  कि  इस  जांच  के  उपरांत  सहार  हवाई  अड्डे  के  डिजांईन
 पर  भी  पुनः  विचार  किया  जाना  चाहिए  ताकि  वहां  यदि  सम्भव  हो  सके  तो  अधिक  खुला  स्थान

 छोड़ा  जिससे  भविष्य  में  हम  न  केवल  हवाई  अड्डे  की  आग  से  रक्षा  कर  सके  अपितु  हम
 यात्रियों  और  उन्हें  मिलने  तथा  विदा  करने  आने  वाले  लोगों  को  और  अधिक  सुविधा  प्रदान  कर

 .  सकें  ।  सीमा  शुल्क  अश्विकारियों  को  भी  वहां  पर  सुविधा  नहीं  है  और  इस  बात  को  भी  मदेतजर

 हुए  मैं  मम्त्री  महोदय  से  भाग्रह  करूंगा  कि  वे  इस  मामले  की  जांच  करें  ।
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 भरो  हरोश  राबत  :  अध्यक्ष  मुझे  बोम्बे  एयरपोर्ट  के  बारे  में  कुछ
 पिचिंग  बातें  कहनी  है  ।  लेकिन  पहले  मैं  अच्छी  बात  बाद  में  पिचिंग  बात

 अध्यक्ष  महोदय  :  पहले  पिचिग  बात  कह  बाद  में  मरहम  लगा  देना  ।

 भरो  हुरोश  रावत  :  पहले  मरहम  लगाने  वाली  बात  बाद  में  पिचिंग  बात  कहूंगा  ।

 सिविल  एवियेशन  मिनिस्ट्री  में  एज  ए  होल  बहुत  अच्छा  काम  हो  रहा  विशेष  तौश

 पर  वायुदृत  ने  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  में  और  दूरदराज  के  क्षेत्रों  में  बहुत  अच्छा  काम  किया

 )

 मैं  अब  दो-तीन  बड़ें  छोटे  से सवाल  टाईटलर  साहब  से  पूछना  चाहता  हूं  ।  एक  तो  यह  है

 कि  जिस  समय  यह  बिल्डिंग  क्या  उस  समय  ऐसी  बिह्डिगों  में--यह  बोम्बे  एयरपोर्ट  का  ही

 सवाल  नहीं  और  भी  जगह  की  बिल्डिगों  के  विषय  में  यह  हो  सकता  है--कोई  सुरक्षात्मक
 उपाय  किए  जाते  हैं  या  नहीं  किए  जाते  हैं  ताकि  जब  कभी  ऐसी  स्थिति  खड़ी  कोई  आग-वाग  लगे

 तो  उसकी  जल्दी  से  रोकथाम  की  जा  सके  ?  क्योंकि  जो  स्टेटमेंट  आपने  दिया  है  उससे  यह

 जाहिर  होता  है  कि  बाहर  से  जब  आपने  फायर  ब्रिगेड  मंगाए  तब  ही  आप  आग  पर  काब  कर

 वाए  और  उसमें  बहुत  ज्यादा  समय  जाया  हुआ  ।  इतने  समय  में  बहुत  ज्यादा  नुकसान  हो  सकता

 यह  तो  इत्तिफाक  है  कि  जितना  नुकसान  हो  सकता  था  उतना  नुकसान  नहीं  हो  पाया  ।  एक

 तो  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  हस  प्रकार  के  पुरक्षात्मक  उपाय  सारे  एयरपोर्ट  की  बिश्डिगों  में

 किए  जाते  हैं  या  नहीं  ?

 आग  लगने  की  घटना  पहली  बार  नहीं  हुई  इस  प्रकार  की  घटनाएं  पहले  भी

 हो  चुकी  कलकत्ता  एयरपोर्ट  पर  हो  चुकी  बोम्बे  एयरपोर्ट  पर  भी  एक  बार  पहले  हो

 चुकी  है  ।  ये  जो  फायर  फाईटिंग  मेजसे  हैं  ये  परमानेंटली  वहां  पर  क्यों  नहीं  स्टेशन  किए  जाते

 क्यों  नहीं  वहां  पर  इस  तरीके  की  व्यवस्था  रहती  है  जहां  पर  कि  हमारी  करोड़ों  रुपये  की

 सम्पत्ति  है  और  उसको  कभी-न-कभी  इस  प्रकार  की  घटना  से  नुकसान  पहुंच  सकता  है  ?  बहां

 पर  स्थायी  रूप  से  कोई  ब्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  ज्यों  ही आग  लगे  या  इस  तरह  की  कोई  घटना

 भटे  तो  आप  जल्दी  फायर  ब्रिगेड  को  समन  कर  वहां  पर  या  उसके  नजदीक  कोई-न-कोई

 इस  प्रकार  की  व्यवस्था  की  जानी  बया  आप  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  करने  की  बात

 सोन्न  रहे  हैं  ?

 यह  हीटर  या  टोस्टर  से  आग  लगने  की  घटना  एक  ही  एयरपोर्ट  पर  या  हीटर  या  टोस्टर

 एक  ही  दुकान  में  पाये  जाने  की  बात  नहीं  इस  प्रकार  की  बातें  और  जगह  भी  दो  सकती  है

 और  यह  काम  बिना  एयरपोर्ट  के  क  मंचारियों  की  इजाजत  के  बिना  नहीं  हो  सकता  बिना

 उनकी  कंस्नाईवेंस  से  नहीं  हो सकता  कया  आप  इस  पहलू  की  जांच  करेंगे  कि  इस  तरह  की
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 लापरवाही  और  जगह  तो  नहीं  बरती  जा  रही  है  ताकि  भविष्य  में  इस  तरह  की  घटनाएं  न
 उनकी  पुनरावृत्ति  न  हो  ?  क्‍या  इसको  भी  देखने  का  कष्ट  करेंगे  ?

 मैं  आखिरी  सवाल  यह  करना  चाहता  हूं  कि  यह्‌  घटना  चाहे  बहुत  छोटी  मैं  समझता

 हूँ  कि  स्पीकर  महोदय  ने  इसीलिए  इस  कालिंग  अटेंशन  मोशन  को  अलाऊ  किया  है  कि  घटना  भले

 ही  छोटी  हो  मगर  इससे  बड़ी  घटना  का  कारण  भी  हो  सकता  इसलिए  इसके  लिए  सावधानी

 बरतने  की  जरूरत  इस  तरह  की  घटना  की  पुनरावृत्ति  न  इसके  लिए  सावधानी  के  तौर

 पद  क्या-क्या  कदम  उठाने  जा  रहे  हैं  ?  इसका  ब्यौरा  दीजिए  ।

 डा०  गोरो  शंकर  राजहंस  :  अध्यक्ष  बम्बई  के  अखबारों  से  जो

 सूचना  मिली  वह  कन्फलीक्टिग  है  ।

 भ्र०  १०

 महोदय  पोठासोन

 कुछ  अखबारों  का  कहना  है  कि  टोस्टर  से  आग  कुछ  अखबारों  का  कहना  हैं  कि

 एक  हीटर  पर  एक  लड़को  खाना  बना  रही  थी  ओर  बगल  से  पर्दा  हीटर  पर  आ  उससे

 आगे  लगी  ।  कुछ  का  कहना  है  कि  शार्ट  सकिटिंग  हुआ  ओर  वहां  पचासों  लोगों  ने  शार्ट  सकि्टिंग

 होते  हुए  चिगारी  उठते  हुए  देखा  और  उससे  आग  लगते  हुए  देखा  ।  जब  आपमे  आग  लगने

 की  इस  सारी  घटना  के  मामले  की  इंक्वायरी  करने  के  लिए  अधिकारियों  को  सौंपा  हुआ  है
 और  उनकी  इन्क्वायरी  हो  रही  है  तो  आप  निष्दिचत  तरीके  से  यह  कंसे  कह  सकते  हैं  कि  यह
 श्ञाग  टोस्टर  से  लगी  ।

 एक  यह  भी  सोचने  की  बात  है  कि  जिन  फ्रांट्रेक्ट्स  ने  उस  बिल्डिंग  में  बिजली  के  तार
 लगाए  थे  वे  घटिया  किस्म  के  तार  लगाये  थे  जिससे  कि  शार्ट  सकिट  हुआ  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  बड़ी-बड़ी  बिल्डिगों  में  फायर  अलाम॑  होता  है  ।  दिल्ली  में
 भी  है  ओर  बम्बई  में  भी  आग  लगे  या  धुंआ  हो  तो  बड़े  जोर  से  घंटी  बजने  लगती  है  और
 उसी  समय  फायर  टेंडर  आता  है  या  आपके  पास  फायर  टेंडर  होता  उससे  आग  बुझाई  जाती

 एक  बजकर  पेंतालीस  मिनट  पर  आपके  यहां  आग  लगी  और  आप  उस  पर  काबू  नहीं  पा

 वहां  पर  फायर-अलाम॑  नहीं  यह  बहुत  बड़ा  लेप्स  आपके  चेयरमेन  प्रो०  एन०  के०  सिंह
 मेरे  बहुत  अच्छे  दोस्त  कंपीटेंट  मैं  अंबरेसमेंट  नहीं  डालना  चाहता  उन्होंने  जो  प्रेस
 कार्फ्रेंस  उसमें  उन्होंने  कहा  कि  ईह्वर  की  क्रपा  हुई  कि  बहुत  बड़ी  आग  लगने  से  बच  गई  ।

 इस  तरह  से  ईश्वर  कब-कब  कृपा  इस  तरह  की  आग  अक्सर  लगती  रहेगी  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  पब्लिक  एड्रेस  सिस्टम  सिस्टेमेटिक  नहीं  यह  ठीक  है  कि  एक
 आदमी  को  मामूली  चोट  लेकिन  स्टेपीड  हो  जाने  का  पूरा  ख़तरा  हर  बड़ी  बिल्डिंग
 में  सिप्रिकलर्स  हुआ  करते  हैं  अगर  कहीं  आग  लगती  है  तो  आटोमीटिक  स्थ्रिकलसं  से  आग  बुर
 जाती  आग  पर  काब्‌  किया  जाता  लेकिन  यहां  पर  ।  घंटा  और  35-40  मिनट  तक  आग

 आग
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 गोरी  शंकर  रे
 लेकिन  कोई  स्प्रिकलर  काम  नहीं  कर  आपको  फायर  टेंडर  बाहर  से  बुलाने  यह

 कितनी  अजीब  बात  है  ।  :

 दूसरी  बात  प्रो०  सिंह  ने  कहा  कि  मैं  जब  रिपोर्ट

 को  जगदोश  हाईटलर  :  यह  कब  क्‍या  आपको  कहा  ?

 डा०  गोरोशंकर  राजहूंस  :  अखबारों  में  आया  मैं  आपको  न्यूज-पेपस  दिखा  सकता  हूँ  ।

 भ्रो  कगदोश  टाईटखर  :  मैंने  आपसे  पूछा  और  आपने  जवाब  दे  बस  ।

 डा०  गौरो  शंकर  राजहूंस  :  प्रो०  एन०  के०  सिंह  ने  प्रेस  कान्फ्रेंस  में  यह  पी०  टी०
 आई०  का  डिस्पेच  गलत  नहीं  हो  मैं  जब  रिपोर्ट  दूंगा  तब  जी  इस  पर  विचार
 करेंगे  कि  वो  बंबई  आकर  एयरपोर्ट  देखें  अथवा  न  मैं  कहता  हूं  कि  एक  फायर
 सीरियस  फायर  आज  मुल्क  की  जो  हालत  है  उसको  देखते  हुए  धाहर  के  देशों  में  इसका
 गलत  इंटरप्रिटेशन  भी  लिया  जा  सकता  था  कि  कहीं  सेबोटाज  हुआ  ऐसी  हालत  में
 मंत्री  जी  का  यह  दायित्व  नहीं  था  क्रि  वे  वहां  तुरंत  जाते  और  प्रो०  एन०  के०  सिंह  की  रिपोर्ट  का
 इंतजार  न  करते  ।

 मैं  एक  बात  और  कहूंगा  कि  यह  जनरल  टेडेंसी  है  कि  बड़ी-बड़ी  बिल्डिग्स  अंडर  इंदयोर
 होती  हैं  ।  मुझे  पक्की  खबर  है  कि  बंबई  एयरपोर्ट  का  भी  अंडर-इंश्योरेंस  मंत्री  महोदग्र  यह
 बताएं  कि  बंबई  एयरपोर्ट  का  कितना  अंडर  हंदयोरेंस  है और  कितने  का  क्लेम  किया  कितने
 का  क्लेम  इंश्योरेंस  कंपनी  को  किया  है  ।

 अंत  में  एक  बात  और  पूछता  चाहता  हूं  कि  बंबई  एयरपोर्ट  में  पहले  भी  आग  लगी  थी
 और  उसके  बाद  इंक्वायरी  हुई  कुछ  फाइडिग्स  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  वे  क्‍या  फाइंडिग्स
 थे  और  उसके  आधार  पर  क्या-क्या  भ्रिकाशंस  लिए  गए  मैं  इतना  ही  जानना  चाहता  हूं  ।

 क्रो  जगबोश  अवस्थो  :  उपाध्यक्ष  इस  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्यों  ने
 अपनी  चिंता  व्यक्त  की  है  और  प्रद्नन  भी  पूछे  मैं  सिफं  एक  प्रषन  जानना  चाहूंगा  कि  जेसा  कि
 आपने  वक्तव्य  में  कहा  है  कि  जिस  वक्‍त  आग  लगी  उसके  3-4  मिनट  के  बाद  ही  जो  फायर
 टेंडर  उन्होंने  आग  पर  काबू  पाने  की  कोशिश  की  और  नगर  की  अग्निशमन  सेवा  को  भी
 बुलाया  और  दोनों  ने  मिलकर  1  घंटा  35  मिनट  में  आग  पर  काबू  पाया  ।  इसका  मतलब  यह
 हुआ  कि  भीषण  दुर्घटना  होने  जा  रही  थी  ।  ईश्वर  की  कृपा  थी  कि  क  रोड़ों  की  सम्पत्ति  और
 जान-माल  की  रक्षा  हो  वरना  बड़ा  भीषण  कांड  हो  सकता  मैं  जानना  च  हता  हूं
 फि  आपकी  जो  अग्निशमन  सेवा  इसके  कितनी  देर  बांद  नगर  की  अग्निशमन  सेवा  ?

 288



 21  1908  )  अविलम्बनीय  लोक  महंत्व  के  विषयं  की  ओर  धघ्यानाकर्षण
 ——$—$—

 आपने  निदेशक  महोदय  को  अपाइंट  किया  है  जो  इसकी  जांच  पड़ताल  इससे  यह्‌  स्पष्ट

 होता  है  कि  आपने  जांच  से  पहले  ही  यह  स्पष्ट  कर  लिया  कि  आग  लगने  का  कारण  टोस्टर  ही
 था  और  कोई  कारण  नहीं  था  ।  जिस  वक्‍त  यह  आग  लग  रही  थी  और  आग  लगने  के  बाद  आपने

 कहा  कि  घुंआ  भी  उठा  था  और  आपने  यह  स्वीकार  किया  है  कि  हमने  तुरन्त  उसकी  व्यवस्था  की  ।
 आपने  आग  पर  काबू  पा  लिया  ।  यात्रियों  को  कुछ  असुविधाएं  भी  हुईं  ।  प्रइन  यह  है  कि

 हस  प्रकार  की  आग  लगी  या  लगाई  दोनों  चीजें  हो  सकती  ऐसी  घटनाएं  हुआ  करती
 आज  जो  देश  का  वातावरण  उसमें  हर  चीज  सम्भव  आपको  गम्भीरता  से  विचार

 करना  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  बजाए  निदेशक  महोदय  से  जांच  अच्छा
 यह  होगा  कि  इस  घटना  की  न्यायिक  जांच  हो  ताकि  तथ्यों  का  पता  लग  सके  क्‍योंकि  इसमें  जो
 दोषी  पाए  जायेंगे  वे  कुछ  न  कुछ  बचाव  निष्पक्ष  जांच  आप  जो  प्राईबेट

 दुकानें  अलाट  करते  हैं  और  आपके  यहां  भो  प्रोत्तीजर  है  और  जेसा  कि  दिधे  साहब  ने  कहा  कि
 प्रोस्तीजर  बड़ा  भीड़वाला  इलाका  है  तो  क्‍या  आवंटन  में  पक्षपात  किया  गया  ।  जो  बिजली  के

 उपकरण  लगाए  उनकी  क्या  दशा  कौन  ठेकेदार  थे  ओर  क्यों  ऐसी  घटना  हो  जाती
 हने  सब  बातों  की  जांच  होना  आवद्यक  इसलिए  न्यायिक  जांच  अयहय  ईएवर  को
 धन्यवाद  देना  चाहिए  कि  बहुत  बड़ी  दृ्धघेटना  स ेबच  इस  तरह  की  घटनाओं  पर  तुरन्त
 काबू  पाया  जा  इसकी  निदिखत  रूप  से  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  गम्भी  रता  से  आप  देखेंगे  तो
 निदएचय  ही  ऐसी  घटना  नहीं  होगी  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 भी  बनव।रो  साल  पुरोहित  :  उपाध्यक्ष  बड़ी  गम्भीर  घटना

 एयरपोर्ट  बहुत  पुराना  नहीं  नया  एयरपोर्ट  बना  वहां  पर  आग  लगी  और  कब्जे  में  आ

 गई  |  इसका  कारण  कया  वार्यरिंग  का  कोई  कारण  नहीं  हो  सकता  क्योंकि  एकदम
 मयी  वायरिंग  है  और  वाल  के  अन्दर  से  है  तथा  टेस्ट  भी  हुई  उसके  बाद  दुकान  में  तो  आंग
 लगने  की  कोई  चीज  ही  नहीं  वह  आग  कंसे  लगी  ।  आप  भी  प्रत्यक्ष  रूप  से  नहीं  कह  सकते  ।
 आजकल  देश  में  सब  तरह  की  घटनाएं  हो  रही  किसी  की  बहुत  बड़ी  योजना  हो  सकती

 बहुत  बड़ा  गड़बड़  करने  को  और  उसको  बेकार  करने  इसकी  शंका  हमारे  मन  में  होना
 स्वाभाविक  मैं  मंत्री  जी  से  कहना  चाहूंगा  कि  इसकी  न्यायिक  जांच  होनी  चाहिए  ।  उस

 समय  कौन  दुकान  में  कोई  नया  स्ट्रेंजर  तो  नहीं  उस  समय  कया  जल  रहा  इस

 जबकि  न्यायिक  जांच  होना  आवश्यक  आपके  स्टेटमेंट  में  इस  तरह  की  कोई  तफ्सील  नहीं

 एक  नम्बर  में  आग  वहां  कपड़े  की  दुकान  वह  आग  कंसे  लगी  जबकि

 रेडीमेड  कपड़े  की  दुकान  है  |  वहां  आग  लगने  की  कोई  चीज  नहीं  उसकी

 जो  प्रोबेबिलिटी  उसके  बारे  में  कम  से  कम  आपके  अधिकारियों  की  माफंत  से

 हमको  कान्फिडेंस  में  लेते  ।  इस  तरह  के  रिप्लाई  की  अपेक्षा  करते  थे  ।  इस  घटना  के  पीछे  कोई

 बहुत  बड़ा  षड़यंत्र  तो  नहीं  है  या  कहीं  विदेशी  लोग  गड़बड़  तो  नहीं  करना  चाहते  थे  या  घुसपंठिए
 तो  नहीं  पहंच  गए  या  तोड़फोड़  की  साजिश  तो  नहीं  अखबारों  से  जो  रिपोर्ट  हमें  मिली

 उसके  लिए  आपके  विभाग  को  धन्यवाद  देते  हैं  क्योंकि  उन्होंने  बहुत  जल्दी  उस  पर  काबू  पा  लिया

 शा  और  बढ़ने  नहीं  दिया  ।  फ़ायर  एक्सरटिगविशर  सब  जयह  लगे  रहते  उसका  उपयोग  करके

 ,  दूस  आग को  रोका  जा  सकता  पानी  की  ओर  रेत  की  बाल्टियों  की  क्या  कमी  रही  ।

 जहर
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 बनवारो  लाल

 यदि  आग  आगे  बढ़  जाती  तो  उसका  भयंकर  परिणाम  आपके  जो  वहां  पर
 आग  बुझाने  के  इक्वीपमेंट  थे  उनको  वहां  पर  लगता  है  कोई  उपयोग  करने  वाला  नहीं  था  ।
 अगर  समय  पर  इनका  उपयोग  हो  जाता  तो  इससे  हम  बच  सकते  हो  सकता  है  कि  जो  लोग

 वहां  थे  उनको  इसका  उपयोग  करना  नहीं  आता  उनको  इसकी  सही  ट्रेनिंग  दी  जानी

 चाहिए  |  यह  एयरपोर्ट  से  सम्बन्धित  घटना  है  इससे  हमें  बहुत  बड़ी  हानि  हो  सकती  इसलिए

 हम  चाहते  हैं  कि  इसकी  पूरी  न्यायिक  जांच  आप  करवायें  जिससे  सब  तथ्य  जनता  के  सामने  आ

 जायें  ।  यही  अपेक्षा  हम  आपसे  करते  हैं  ।

 ]

 क्रो  जगदोश  टाईटलर  :  सबसे  अंतराष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण
 बारे  में  अपनी  चिता  व्यक्त  सुझाव  देने  तथा  अपनी  टिप्पणियां  करने  के  लिए  भी
 माननीय  सदस्यों  का  आभारो  हूं  ।
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 आग  छोटी  हो  अथवा  यह  चिन्ताजनक  क्योंकि  कोई  नहीं  कह  सकता  कि  यह
 क्‍या  रूप  धारण  कर  ले  ।  हम  सभी  मानव  हैं  और  हम  इस  पर  काबू  कर  सकें  या  न

 क्र  सके  दोनों  ही  बातें  मैं  1979  की  बात  करूंगा  जब  बम्बई  में  आग  की  पहली  घटना  घटी

 उस  समय  एक  सिफारिश  की  गयो  जंसा  कि  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  उस

 समय  यह  सिफारिश  की  गयी  थी  कि  हमें  बीमा  करवाना  कितनी  धनराशि  का  यह  मुझे
 ठीक  से  नहीं  मालूम  ।  मैं  आपको  सूचित  करूंगा  कि  यह  सिफारिश  आग  का  पता  लगाने  तथा

 आग  की  सूचना  देने  वाले  उपकरणों  को  लगाने  तथा  लकड़ी  का  कम  प्रयोग  करने  से  सम्बन्धित

 थी  ।  चूंकि  आग  वहां  लगी  थी  जहाँ  वातानुकूलन  वाल्व  फटा  था  और  उन्होंने  कहा  था  कि  इसे

 बातानुकूलन  प्रणाली  में  लगाया  जाना  चाहिए  क्‍योंकि  आग  वातानुकूलन  थूनिट  से  शुरू  हुई

 मैं  सदस्यों  को  सूचित  करना  भाहूंगा  कि  हमने  ये  सभी  पूर्वोपाय  कर  लिए  हैं  और  दिषेजी

 द्वारा  दिए  गए  कुछ  अन्य  सुझाव  दोषपूर्ण  लोगों  के  आकर  बंठने  के  लिए  कोई  उचित

 स्थान  न  होने  के  बारे  में  आए  हैं  लेकिन  खेर  इस  समय  जो  उसमें  कुछ  नही  किया  जा

 ल्लेकिन  तीसरा  मोडयूल  जो  इसमें  बनाया  जाना  है  हम  देखेंगे  कि  आपके  सुकावों  के  अनुसार  कुछ
 झौर  परिवर्तन  किया  जा  सकता  है  और  हम  वास्तुकार  को  इसके  बारे  में  सिर्फ  इस  तथ्य  से

 कि  आप,समय  पर  आग  पर  काबू  पा  सके  पता  चलता  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण

 कार्यालय  तथा  इससे  सम्बन्धित  लोगों  ने  अच्छा  कार्य  किया  है  और  हमें  उन्हें  बधाई  देनी

 ऐसा  सिफं  इसलिए  हुआ  है  कि  आग  की  सूचना  देने  वाली  व्यवस्था  कार्य  कर  रही  थी  और

 जिसकी  वजह  से  हमें  एक  मिनट  के  समय  में  इसका  पता  लग  गया  अगर  आग  की

 धूचना  देने  वाली  प्रणाली  कार्य  नहीं  कर  रही  होती  तो  आग  बहुत  गम्भीर  लगी  होती  ।

 इस  बात  पर  आते  हुए  कि  हम  इस  नतीज  पर  कैसे  पहुंचे  कि  प्राग  शाप  संख्या  1  से  एक

 हीटर  से  शुरू  हुई  अब  यह  एक  आम  सावधानी  जो  मैं  कहना  नहीं  चाहता  लेकिन  मैं  इससे
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 सहमत  मैं  सुनिश्चित  करूंगा  कि  यह  समिति  इस  पर  विचार  करेगी  और  विमानपत्तम  प्रबंधक
 को  यह  जिम्मेदारी  सौंपी  जाए  कि  वह  यह  जांच  करे  कि  ये  सभी  खतरनाक  कार्य  जो  विमापत्तम

 के  अन्दर  किए  जाते  जो  सुरक्षा  के  लिए  खतरा  बन  सकते  हैं  अगर  वे  इसका  पालन  नहीं
 करते  हैं  तो  उन  पर  जुर्माना  किया  जाए  अथवा  सजा  दी  जाए  अथवा  उनके  लाइसेंस  वापिस  ले

 लिए  जाए  ।  हम  यह  सुनिष्दियत  करेंगे  कि  यह  कार्य  हो  जहां  तक  आग  की  बात  जैसे

 ही  मुझे  आग  लगने  के  बारे  में  पता  चला  मैं  वहां  जाने  का  बहुत  इच्छुक  था  लेकिन  वहां  के  लिए
 कोई  विमान  सेवा  उपलब्ध  नहीं  थी  परन्तु  एक  धंटे  के  अन्दर  हमें  जानकारी  मिली  कि  आग  पद

 नियंत्रण  पा  लिया  गया  है  और  फिर  पहली  ही  विमान  सेवा  से  हमारे  अध्यक्ष  वहां  गए  |  जहाँ
 तक  अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  का  सम्बन्ध  है  यह  वहां  के  एक  वरिष्ठ  अधिकारी  हैं  ।

 हमें  वहां  की  चिन्ता  हमारे  अधिकारियों  को  उसकी  चिम्ता  यहां  तक  कि  मंत्रालय  में  मेरे

 अधिकारियों  को  वहां  जो  कुछ  हो  रहा  है  उसकी  सभी  जानकारी  ये  घटना  फिर  न  घटे  इसके

 लिए  क्‍या  सावधानियां  ली  जा  हैं  ?  एयर  हंडियां  ने  भी  यहां  अच्छा  कार्य  किया  है  क्‍योंकि
 उनकी  सार्वजनिक  सूचना  प्रणाली  कार्य  कर  रही  थी  ।  यही  कारण  है  कि  एक  बहुत  ही  नियोजित

 ढंग  से  लोगों  को  तक  ले  जाया  गया  जहां  सामान  को  हटाया  गया  तथा  इससे  जरा
 भी  सामान  को  क्षति  नहीं  पहुंची  ।  किसी  भी  यात्री  को  चोट  नहीं  आयी  क्‍योंकि  सभी  लोग
 उधर  भागने  लगे  थे  ।  हमने  यह  सब  व्यवस्था  लोगों  को  बहुत  ही  सुग्यवस्थित  ढंग  से  एक  स्थान
 से  दूसरे  स्थान  पर  निकाल  कर  आग  उन्हें  नुकसान  न  पहुंचा  सकी  और  वे  आसानी  से

 इधर-उधर  आ-जा  चुंकि  हमने  आग  पर  नियंत्रण  पा  लिया  था  अतः  यही  कारण  था  कि
 अधिक  नुकसान  नहीं  हुआ  ।  हमने  यह  इसलिए  कहा  है  क्योंकि  हमें  अभी  बीमा  सम्बन्धी  दावे  को
 दायर  करना  हमने  कहा  है  कि  मोटे  तौर  पर  आग  से  हुई  क्षति  15  लाख  से  20  लाख  रुपये
 तक  हो  सकती  हम  इसके  बारे  में  ज्यादा  नहीं  जानते  मैं  नहीं  समझता  हूं  कि  यह  क्षति

 इतनी  हो  सकती  परन्तु  यह  निदिचत  करना  बीमा  लोगों  तथा  हवाई  अड्डा  प्राधिकारियों  का
 कार्य  यह  अभी  निदिचत  नहीं  किया  जा  सकता  है  क्‍योंकि  हम  आग  लगने  के  दो  दिन  के
 अन्दर  संसद  में  आ  चुके  हम  आपको  ठीक-ठीक  नहीं  बता  सकते  परन्तु  छत

 कुछ  टाइलों  तथा  फर्श  को  नुकसान  पहुंचा  ।  इस  सबकी  मरम्मत  की  जानी  है  परन्तु  हम  यह  नहीं
 जानते  हैं  कि  कितना  नुकसान  हुआ  है  ।

 मुझे  अभी  एक  रिपोर्ट  मिली  हवाई  अड्छे  के  भवन  का  42.82  करोड़  रुपये  का

 बीमा  किया  हुआ  है  अर्थात्‌  और  ।  का  20.58  करोड़  रुपये  का

 बीमा  किया  हुआ  इतना  बीमा  हमने  किया  पहली  बात  को  लेते  हुए  जिसमें  श्री  दिधे  जी

 ने  पूछा  है  कि  हम  इसका  दूसरा  अनुमान  किस  तरह  से  लगा  सकते  हैं  क्‍योंकि  जब  अन्तर्राष्ट्रीय

 हवाईपत्तन  प्राधिकरण  के  अध्यक्ष  वहां  गए  और  स्थिति  को  देखा  तो  उन्हें  किसी  ने  कुछ  नहीं
 बताया  |  मैं  इस  पर  टिप्पणीं  नहीं  करना  चाहता  हूं  क्‍योंकि  मैंने  इसकी  पूरी  जांच  कराई  है  और

 यदि  जांच  से  आपके  कुछ  प्रदतों  का  संतोषजनक  उत्तर  नहीं  मिलता  है  और  यदि  यह  मुझे  आग

 ख़गने  के  कारणों  या  पूर्वाषायों  के  बारे  में  संतुष्ट  नहीं  करते  हैं  तो  निरचत  रूप  से  हम  हसे  जांच

 रमे  के  लिए  किसी  अन्य  प्राधिकारी  को  जो  सक्षम  परन्तु  यह  निर्णय  केबल  तभी  किया
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 शो  जगदोश

 ह

 जब  मैं  जांच  से  संतुष्ट  न  हूं  या  रिपोर्ट  इस  प्रकार  की  हो  कि  उसमें  अस्पष्ट  उत्तर  दिए
 गए  हों  ।  यदि  इससे  कोई  परिणाम  नहीं  निकलता  है  तो  मैं  यह  सुनिद्िचत  कहूुंगा  कि  हम

 इसकी  उचित  जांच  करें  ।

 हमने  सावधानी  बरती  मैंने  उसका  भी  जिक्र  किया  एक  माननीय  सदस्य  मे

 ईएयर  के  बारे  में  कहा  था  |  स्वभाविक  रूप  से  हम  सब  उस  ईदवर  से  डरने  वाले  लोग  हम
 सब  यह  सुनिष्दियत  वरने  के  लिए  भगवान  से  प्रार्थना  करना  पसंद  करेंगे  कि  न  क्षिसी  राष्ट्रीय
 सम्पत्ति  को  अथवा  किसी  को  ठ्यक्तिगत  रूप  से  नुकसान  हो  यह  एक  सामान्‍य  मुहावरा  है  जिसे

 कोई  भी  ठयक्ति  प्रयोग  कर  सकता  है  ।  परन्तु  मैं  सभा  को  सूचित  करना  चाहूंगा  कि  हमने  सभी

 बूर्वोपाय  लिए  हैं  और  यही  कारण  है  कि  हम  आग  पर  नियंत्रण  पा  सके  चाहे  यह  छोटी  आग

 हो  या  बड़ी  हो  यह  मेरे  मेरे  विभाग  की  चिन्ता  का  विषय  है  और  हमें  यह  सुनिद्दिचषत
 करना  है  कि  यात्री  सुरक्षित  रहें  और  भवन  सुरक्षित  भवन  के  बीमे  की  कायंबाही  के  प्रारंभ

 होने के  उपरांत  हम  यथाशीघ्र  भत्रन  को  परिचालन  लायक  बनाए  जाने  की  कोशिश  करेंगे  |
 ह

 बड़ा  भ०  प०

 नियम  377  के  भ्रधीन  मामले

 |
 ह

 कोटा  अणवा  रतलाम  से  बिल्लो  तक  एक  तई  रेलगाड़ो  चलाने  ओर

 वेहराबून  एक्सप्रेस  को  पुनः  चलाने  को  आवश्यकता

 ह  थो  शास्ति  घारोबाल  :  उपाध्यक्ष  कोटा  शहर  राजस्थान  का  सबसे

 बड़ा  ओद्योगिक  शहर  है  जहा  पर  राजस्थान  ऐटौमेटिक  पावर  प्रौजेक्ट  तथा  अनेकों  बड़े-बड़े

 का  रखाने  हैं  तथा  देश  के  हर  भाग  के  लोग  काम  करते  कोटा  से  दिल्‍लीं  आने  की  सारी  ट्रेनों

 में  इतनी  भारी  भींडे  रहती  है  और  आरक्षण  की  कमी  के  कारण  रोज  हजारों  लोगों  को  वापस

 जाना  पड़ता  फ्रन्टियर  मेल  में  दिल्‍ली  तक  का  टिकट  नहीं  मिलकर  मेरठ  तक  का  टिकट

 मिलता  है  तथा  जम्मू-तवी  में  अम्बाला  तक  का  टिकट  लेना  पड़ता  डीलक्स  एवं
 सर्वोदय  में  आरक्षण  नगण्य  ऐसी  स्थिति  में  सिर्फ  देहरादून  व  जनता  एक्सप्रेस  ही  ऐसी  ट्रेन  है

 जिसमें  गरीब  व  मिडिल  क्लास  का  व्यक्ति  सफर  कर  सकता  ऐसी  स्थिति  में  मेरी  भारत

 सरकार  से  यह  मांग  है  कि  कोटा  से  या  रतलाम  से  दिल्‍ली  के.लिए  एक  नई  ट्रेन  चलायी  जानी

 त्राहिए

 बम्बई  से  देहरादून  चलने  वाली  डाउन  व  20  अप  देहरादून  एक्सप्रेस  आजकल  बंद

 कर  दी

 गई जबकि हस ट्रेन की इस रूट पर सबसे ज्यादा उपयोगिता थी । इस ट्रेन को पुनः शाला । अं अल जेड जि आज अविलम्ब चालू किया जाना भेंगर कोई ट्रेन किसी आवश्यक का रण बन्द ही करती द्दो
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 तो  देहरादून  एक्सप्रेस  के  अलावा  ओर  कोई  ट्रेन  इस  रूट  पर  बन्द  कर  देनी  चाहिए  ।  परन्तु
 देहरादून  एक्सप्रेस  को  पुनः  चालू  उसके  साथ-साथ  एक  और  नई  ट्रेन  रतलाम-कोटा  से
 दिल्‍ली  के  शुरू  की  जानी  चाहिए  ।

 |

 )  लहाल  के  क्षेत्र  के  लोगों  को  अमृवृचित  जनजाति  घोषित  करने  की  आवश्यकता

 भो  पो०  नामप्याल  :  लद्दाख  के  लोगों  को  अनुसूचित  जनजाति  का  दर्जा  देने
 के  सम्बन्ध  में  लघु  जनगणना  30  सितम्बर  1986  को  पूरी  की  जा  चुकी  ओर  जम्मू-कष्मीर
 राज्य  के  अन्य  भागों  में  इसी  प्रकार  की  जनगणना  अगले  वर्ष  1987  के  शुरू  में  किये  जाने
 की  सम्भावना  है  चुंकि  लदाख  क्षेत्र  का  मामला  एक  विशिष्ट  मामला  है  और  यह  राज्य  के  अन्य
 भागों  से  अलग  है--क्योंकि  लह्दाख  के  लोगों  ने  उन्हें  अनुसूचित  जनजाति  का  दर्जा  दिए  जाने
 की  मूल  मांग  बहुत  पहले  की  है  इसलिए  इस  मामले  को  जंसाकि  राज्य  के  अन्य  दो  क्षेत्रों  से

 अलग  करने  की  आवदयकता  अतः  मैं  भारत  सरकार  से  आग्रह  करूंगा  कि  वह  लहूख  क्षेत्र

 के  लिए  लघु  जनगणना  के  सम्बन्ध  में  एक  अलंग  रिपोर्ट  तंयार  करें  ओर  लहूख  क्षेत्र  के  लोगों
 की  बहुत  पहले  से  चली  आ  रही  मांगों  को  पूरा  करने  हेतु  अनको  अनुसूचित  जनजाति  घोषित
 करने  के  लिए  कदम  उठाये  जाएं  ।

 लक्षद्वीप  को  समुद्र  के  कहाव  से  बचाने  के  लिए  कदम  उठाने  को

 भाव  श्यकता

 क्षी  पी०  एम०  सईद  :  मैं  लक्षद्वीप  भें  समुद्र  के  कटाव  से  धीरे-धीरे  पड़ने  वाले

 विनाशकारी  प्रभाव  के  बारे  में  सरकार  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 इस  समस्या  से  निपटने  के  लिए  अल्पकालीन  और  दीर्घकालीन  योजनाएं  बनाये  जाने  की

 अति  आवश्यकता  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  समस्या  की  गम्भीरता  को  देखते  हुए  इसे  तत्काल

 हल  करने  की  प्राथमिकता  दी  जाए  ।  शुरू  में  10  द्वीपों  में  यह  काम  किया  जाना  चाहिए  ।

 सबसे  छोटा  द्वीप  अर्थात  जिससी  जनसंख्या  200  निवासियों  की  है  तथा  जिसका

 क्षेत्रफल  27  एकड़  को  इस  गम्भीर  स्थिति  से  बचाया  जाना

 जो  नुकसान  पहले  ही  हो  चुका  है  उसको  दुरुस्त  करने  के  लिए  इस  समय  और  कार्यवाही
 योजमाओं  और  उनके  क्रियान्वयन  के  बीच  लम्बा  अन्तराल  नहीं  होना  चाहिए  ।

 में  भारत  सरकार  से  अपील  करता  हूं  कि  लक्ष्यद्षीप  को  इस  विनाशकारी  क्षति  से  बचाने

 के  लिए  सभी  उपलब्ध  संसाधन  जुटाये  जाए ं।
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 मध्य  प्रदेश  में  दमोह  ओर  पस्ना  जिलों  में  दूरदर्शन  रिले  केसा
 स्थापित  करते  को  आवश्यकता

 थरो  डाल  चना  जम  :  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अधीन  निम्नलिखित

 सूचना  देता

 का  दमोह  एवं  पन्‍ना  जिला  पिछड़ा  हुआ  क्षेत्र  दमोह
 में  जन  सहयोग  से  दूरदर्शन  प्रसारण  भवन  का  निर्माण  हो  चुका  उसकी  डिस्क  भी

 पहुंच  गई  हरिजन  आदिवासी  की  एवरेज  जनसंख्या  40  प्रतिशत  के  लगभग
 अतः  विशेष  रूप  से  मैं  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  आकर्षित  करना
 चाहता  हूं  कि  सन्‌  1986  में  ही  दूरदर्शन  प्रसारण  केन्द्र  शुरू  किया  इसी  तरह
 पन्‍ना  जिले  की  आबादी  भी  40  प्रतिशत  हरिजन  और  आदिवासी  लोगों  की  है  एवं
 पिछड़ा  हुआ  वहां  भी  दूरदर्शन  प्रसारण  केन्द्र  सन्‌  1986  के  अन्दर  ही  शुरू  किया

 [  अनुवाद  |  ह

 )  पारादह्दोप  पसन  के  विकास  के  लिए  तत्काल  कक्म  उठाने  को  आवश्यकता

 भी  बुजमोहन  महम्तो  :  पाराद्वीप  पत्तन  देश  का  एक  प्रमुख  पत्तन  जड़ीसा  का

 आधिक  विकास  इस  पत्तन  के  विकास  से  जुड़ा  हुआ  परन्तु  पत्तन  से  अधिक  निर्यात  करने  के

 लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  भारत  सरकार  द्वारा  निम्नलिखित  समस्याओं  पर  तत्काल  ध्यान

 दिए  जाने  की  आवष्यक्रता  है  --

 (  क्षिण  कोरिया  के  मंससे  ह्य[न  दई  कारपोरेशन  के  पुनरीक्षित  प्रस्ताव  पर  शीघ्र

 निर्णय  लेने  की  आवश्यकता  है  जिसके  अनुसार  पाराद्वीप  पत्तन  को  कहरा  किया

 जाना  है  ताकि  डब्ल्यू०  टी०  तक  के  जहाज  वहां  आ  सकें  और

 वहां  पर  रेलवे  और  खनन  सुविधाएं  उपलब्ध  करायी  जानी  हैं  ताकि  लौह  अयस्क
 का  निर्यात  इस  पत्तन  से  प्रति  वर्ष  60  लाख  टन  तक  बढ़  सके  ।

 पत्तन  से  डबे  हुए  दो  ड्रेजरों  के  अर्थात  ड्रेजर  कोणा्क  और  मोट  नं०
 के

 मलबे  को  नौसेना  की  सहायता  से  निकलवाया  जाए  क्योंकि  इन  डूबे  हुए  ड्रेजरों

 से  पत्तन  के  इस  जलमार्ग  में  नौवहन  परिचालन  में  काफी  खतरा  हो  सकता

 बीच  इरोजन  बोर्ड  की  सिफारिशों  को  तुरन्त  लागू  किये  जाने  की  आवधयकता

 है  ताकि  पाराद्वीप पत्तन  में  समुद्र  के  कटाव  को  रोका  जा  सके
 ।
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 उपभोक्ताओं  को  हालिकर  व्यापारिक  गतिविधियों  से  बचाने  के  लिए
 स्वेज्छिफ  उपभोक्ता  प्रयासों  को  संगठित  करने  को  आवश्यकता

 हो  सत्येशा  नारायण  सिंह  :  उपभोक्ता  सामान  की  सथाकथित  बिक्री  के

 सम्बन्ध  में  हाल  ही  में  की  गई  जांच  से  पता  चला  है  कि  उपभोक्ताओं  को  किस  प्रकार  गुमराह
 किया  जाता  है  ऐसे  एक  मामले  में  उपभोकक्‍ताओं  को  बताया  गया  है  कि  बहुत  ही  कम  मूल्य  पर

 माल  बेचा  जा  रहा  है  जबकि  एम०आर०टी०पी०  ने  पता  किया  है  कि  मिल  द्वारा  रह  किए  गये

 माल  को  असली  माल  बता  कर  बेचा  जा  रहा  एक  दूसरे  मामले  में  एम०  आर०  टी०  पी०

 ने  पता  किया  कि  एक  जाने  माने  ब्रांड  के  नाम  पर  साड़ियां  बेची  जा  रही  थी  जबकि  ये  साड़ियां
 उस  ब्रांड  की  नहीं  थीं  |  ये  उदाहरण  इस  समस्या  का  जरा  सा  अंश  उजागर  करते  ज्यादातर

 इन  मामलों  के  उपभोक्ता  नुकसान  उठाने  के  बाद  ही  समभदार  हो  पाते  उपभोक्ताओं  को

 इस  प्रकार  की  बातों  से  बचाने  के  लिए  स्वयं  सेवी  संगठनों  द्वारा  प्रत्यन्न  किये  जाने  चाहिए  णजेसा
 कि  कुछ  अन्य  देशों  में  होता  है  जहां  व्यापारियों  के  संगठनों  को  सही  माल  की  बिक्री  को

 प्रमाणित  करना  पड़ता  है  और  उपभोक्ताओं  को  गुमराह  करने  पर  भारी  जुर्माना  लगाया  जाता

 सरकार  को  उपभोक्ताओं  को  बचाने  हेतु  इसी  प्रकार  का  काभून  बनाने  पर  विचार  करना

 )  पश्चिम  बंगाल  स्थित  विद्यापरागर  विश्वविद्यालय  मिदनापुर  को
 विद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  क्षोत्र  अनुबाम  दिए  आने  को
 आवश्यकता

 डा०  सुथोर  राय  :  विद्यासागर  विषवविद्यालय  पश्चिम  बंगाल
 गत  5  वर्षों  से  चल  रहा  इस  विद्वविद्यालय  में  स्नातकोत्तर  पढ़ाई  शुरू  की  गई  है  और
 लगमग  35  महाविद्यालय  इससे  सम्बद्ध  इस  विद्वविद्यालय  में  गेर  परम्परागत  विषय  जैसे

 समुद्री  समुद्र  सहकारी  पंचायती  राज  आदि  पढ़ाये  जाते  यद्यपि
 पश्टिचम  बंगाल  सरकार  ने  इस  विद्वविद्यालय  के  लिए  दो  करोड़  रुपये  से  अधिक  का  अनुदान
 दिया  है  तथापि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  कोई  अनुदान  नहीं  दिया  तय  यह  हुआ
 था  कि  यदि  राज्य  सरकार  2  करोड़  रुपये  से  अधिक  ख्  करती  है  तो  विदवविद्यालय  अनुदान
 आयोग  6  करोड़  रुपये  देगा  ।  संकाय  के  सदस्यों  की  पहले  ही  नियुक्ति  को  जा  चुकी  है--परस्तु
 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  किसी  न  किसी  बहाने  से  अनुदान  नहीं  दे  रहा

 मैं  मांग
 करता  हूं  कि

 विष्वविद्यालय  अनुदान  आयेग  को  बिना  और  बिलम्ब  किए  उक्त
 विष्वविद्यालय  को  अनुदान  की  राशि  देना

 )  ताप  विद्युत  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  तमिलमन।ड  राज्य  को  सहायता
 देने  को  आवश्यकता

 क्री  पो०  छुलनबईबेलू  :  जहां  तक  तमिलनाडु  का  संबंध  वहां
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 पी०  कुलनवेईबेलू  ]
 बिजली  की  हमेशा  कमी  रही  तमिलनाडु  सरकार  पहले  ही  विद्युत  उत्पादन  के  सभी  स्रोतों
 का  दोहन  कर  चुकी  अब  तमिलनाडु  तापीय  विज्युत  भोर  परमाणु  ऊर्जा  पर  निर्मर  रह  रहा

 दक्षिण  अरकाट  जिले  के  कूड़ालूर  क्षेत्र  में  तीन  यूनिटों  में  प्रत्येक  210  मेगावाट  के  एक
 थमंल  पावर  संयन्त्र  के  लिए  सोवियत  सहायता  प्राप्त  करना  आवध्यक  हो  गया  यह  भी

 समझा  जाता  है  कि  भारत  के  प्रधानमन्त्री  और  सोवियत  रुस  के  राष्ट्रपति  श्री  गोर्बाशोब  में  इस

 विषय  पर  बात  हो  चुकी  मद्रास  में  सदन  एनर्जी  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  लिमिटेड  को

 आस्ट्रेलिया  से  स्ट्रीमिग  कोयले  के  आयात  की  अनुमति  भी  दी  जानी  है  जिससे  टूटीकोरिन  थर्मल

 पाबर  जिसमें  प्रत्येकत  210  मेगावाट  की  दो  इकाइयां  तमिलनाडु  बिजली  बोड  के  संगुक्‍त
 उपक्रम  से  कार्य  कर  रही  को  क्रियान्वित  और  संचालित  किया  जा  सके  ।  ताप  विद्युत  उत्पादन

 की  कमी  के  कारण  तमिलनाड़  के  ओद्योगीकरण  पर  काफी  प्रभाव  पड़  है  जिससे  वहां  पर

 बहुत  अधिक  बेरोजगारी  ओर  अड़ढं  बेरोजगारी  तमिलनाडु  की  सहायता  के  लिए  भारत

 सरकार  को  तत्काल  आगे  आता

 12  1986

 1  2.  54  म०  १०

 बिल्ली  प्रग्नि  निवारण  और  परित  सुरक्षा  विधेयक

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  मद  संख्या  10  लेते  11  नवम्बर  1986  को  श्री

 मणि  पाणिग्रही  द्वारा  प्रस्तुत  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  आगे  अर्थात्‌ -.
 +  कि  दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  कुछ  भवनों  और  परिसरों  में  अग्नि  निवारण  और

 अग्नि  सुरक्षा  के  लिए  अधिक  प्रभावी  उपबन्ध  करने  |वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 श्री  सोमनाथ  रथ  ।

 भ्रो  सोममाथ  रथ  :  यह  अग्नि  निवारण  और  अग्नि  सुरक्षा  विधेयक
 एक  स्वागत  योग्य  कदम  है  ।  दिल्ली  में  कई  बड़ी-बड़ी  इमारतें  हैं  जिनमें  पांच  सितारा  होटल  भी

 है  और  अभो  पिछले  कुछ  महीने  पहले  दिल्‍ली  के  एक  बड़े  होटल  में  भयंकर  आग  लगी  थी
 जिसमें  कई  लोग  घायल  हुए  तथा  कुछ  मारे  गये  थे  ।

 बहुमंजिला  फ्लैटों  के  मालिक  इमारतों  में  आवश्यक  अग्नि  सुरक्षा  उपायों  की  व्यवस्था
 नहीं  करते  केन्द्र  शासित  राज्य  दिल्ली  में  आग  बुकाने  और  अग्नि  सुरक्षा  उपकरण  की
 जिम्मेदारी  नगर  निगम  की  है  ।
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 इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  मैं  देखता  हूं  कि  यह  विधेयक  सामान्य  प्रक्रिया  से  दूर  हटकर
 मैं  आपके  माध्यम  से  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  खंड  4,  5  और  7  की  ओर  दिलाना  चाहता

 खंड  4  अग्नि  निवारण  और  अग्नि  सुरक्षा  के  उपायों  से  सम्बन्धित  यह  कहता  है  मि

 अधिकारी  मालिक  या  किरायेदार  को  नोटिस  में  उल्लिखित  किये  गये  उपायों  को  पूरा  करने  का

 निर्देश  दे  सकता  खण्ड  4  (2)  कहता  है  अधिकारी  धारा  3  के  अधीन  अपने

 द्वारा  किसी  भी  निरीक्षण  की  मुख्य  अग्नि  शमन  अधिकारी  को  देगा  ।  खण्ड  5  भवनों  या

 परिसरों  को  सीलबन्द  करने  के  अधिकार  से  सम्बन्धित  यह  कहती  है  कि  मुख्य  अग्नि  शमन

 अधिकारी  भवन  या  परिसर  को  तुरन्त  सीलबन्द  भी  करवा  सकता  खण्ड  5  (2)  कहता  है
 कि  मुख्य  अग्निशमन  अधिकारी  उस  क्षेत्र  में  अधिकारिता  रखने  वाले  किसी  पुलिस  अधिकारी  को

 ऐसे  व्यक्तियों  को  उस  भवन  या  परिसर  से  हटाने  के  लिए  निर्देश  दे  सकता  है  और  ऐसा
 अधिकारी  ऐसे  निर्देशों  का  पालन  खण्ड  7  कहता  है  :

 (1)  मुख्य  अग्नि  शमन  अधिकारी  धारा  5  अथवा  घारा  6  के  अधीन  जारी  की  गई

 किसी  सूचना  की  अनुपालन  न  करने  की  दशा  में  ऐसी  कार्यवाही  करेगा  जो  सूचना
 के  अनुपालन  के  लिए  आवष्यक  हो  ।

 (2)  उपघारा  (1)  के  अधीन  मुख्य  अग्नि  शमन  अधिकारी  द्वारा  की  गई  कायंवाही
 के  सम्बन्ध  में  हुए  सभी  व्यय  मांगे  जाने  पर  स्वामी  या  अधिभोगी  द्वारा  देय  होंगे  ।

 और  यदि  ऐसी  मांगों  के  पश्चात  10  दिन  के  भी  उनका  संदाय  नहीं  किया  जाता

 है  तो  वह  भू-राजस्व  की  बकाया  के  रूप  में  वसूलनीय  होंगे  ।

 यहं  पहले  से  अनुमान  लगाता  है  कि  मुख्य  शमन  अधिकारी  को  कुछ  धन  खर्च  करना  पड़ेगा

 परिसर  को  बदलना  या  गिराना  आवश्यक  हो  सकता  है  और  यह  बहुत  बड़ी  राशि  भी  हो  सकती

 है  आइचये  की  बात  है  विधेयक  में  वित्तीय  ज्ञापन  नहीं  अतः  वह  घन  कहां  से  प्राप्त  करेंगे  ।

 यदि  उनके  लिए  धन  की  व्यवस्था  नहीं  होती  है  तो  धारा  7  के  अधीन  वे  अपने  कत्तै्य  का  पालन

 कैसे  करेंगे  जैसा  कि  उन्हें  इसके  अन्तगंत  ऐसा  करने  का  अधिकार  मिला  हुआ  मन्त्री  जी

 उत्तर  दे  सकते  हैं  कि  इसका  नियमों  में  प्रावधान  कर  दिया  जायेगा  ।  यह  नहीं  हो  सकता  है  नियम

 यह  बता  सकता  है  धन  का  उपयोग  कंसे  किया  जायेगा  ।  नियम  धन  प्रदान  नहीं  करा  सकते  ।

 पह  अधिनियम  है  जो  कि  धन  उपलब्ध  ।  अधिनियम  से  ही  नियम  बनाये  जाते  हैं  ।

 और  वे  अधिनियम  का  उल्लंघन  नहीं  कर  सकते  ।  विधेयक  में  यह  एक  बड़ी  कमी  मैंने  भी

 एक  संशोधन  दिया  अगर  मन्त्री  चाहे  तो  वह  इसे  स्वीकार  कर  सकते  मैंने  एक  संशोधन

 नया  खण्ड  7  अ  जोड़ने  के  लिए  दिया  है  यह  कहता  है  कि  यह  खर्च  भारत  की  समेकित  निधि  से

 किया  जाना  अन्यथा  खण्ड  7  क  नितिक्रम  हो  जायेगी  ।  मैं  आशा  करती  मन्त्री  जी

 उत्तर  देते  समय  स्थिति  स्पष्ट  करेंगे  ।

 1.00  म्र०  १०

 अन्य  मुद्दा  जिसका  मैं  उल्लेख  करना  चाहूंगा  वह  येह  है  कि  यह  विधेयक  तुरम्त

 कार्यवाही  के  लिए  लाया  गया  धारा 8  में  यह  कहा  गया  है  कि  मुख्य  अग्नि  अधिकारी
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 सोमनाथ

 के  आदेश  के  विरुद्ध  अप्रीलीय  न्‍्यायाधिकरण  को  30  दिन  के  भीतर  अपील  करने  का
 प्रावधान  इसके  बाद  दूसरी  अपील  भी.की  जा  सकती  निसंदेह  कुछ  माननीय
 सदस्यों  ने  एक  संशोधन  दिया  है  कि  यह  अपील  नहीं  हो  सकती  है  बल्कि  पुनरीक्षा  हो  सकती

 है  क्योंकि  अपील  और  पुनरीक्षा  में  काफी  फर्क  होता  यदि  अपीलीय  अधिकारी  भाहे
 तो  वह  समय  सीमा  को  माफ  कर  धारा  8  (2)  में  कहा  गया  है  अपीलीय

 न्‍्यायाधिकरण  के  आदेश  के  विरुद्ध  प्रशासक  को  अपील  की  जायेगी  ।  वह  भी  30  दिन  के  भीतर

 होगी  और  प्रशासक  भी  बिलम्ब  को  माफ  कर  यह  प्रक्रिया  कब  तक  चलेगी  ?  जब  हम

 सुरक्षा  उपायों  के  विषय  में  सोच  रहे  अग्नि  शमन  के  उपायों  के  विषय  में  सोच  रहे  हैं  तो  क्या

 हम  अपील  के  फंसले  का  एक  या  दो  वर्ष  तक  इंतजार  क्‍योंकि  पहली  अपील  कुछ  समय
 फिर  दूसरी  अपील  भी  कुछ  समय  क्‍या  यह  उपयुक्त  नहीं  होगा  कि  दो  अपीलें  नहीं

 होनी  चाहिए  ।  इसे  तत्काल  ही  निपटा  देना  चाहिए  |  धारा  9  में  अदालतों  के  अधिकार  क्षेत्र  पर

 रोक  लगाई  गई  है  इस  परिस्थितियों  में  यह  दो  मुख्य  मुद्दे  हैं  जिस  पर  मन्त्री  महोदय  जी  को  ध्यान

 देना  चाहिए  और  मैं  अनुरोध  करती  हूं  कि  वे  इन  मुद्दों  का  उत्तर  दे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  स्थगित  होती  है  और  2  बजे  म०

 प०  पुनः  समवेत  होगी  ।

 1.02  स०  प०

 तत्पश्चात्‌  लोकसभा  भध्याम्ह  मोजन  के  लिए  2  बजे  म०१०  तक  के  लिए  स्थणित  हुई  ।

 2.07  म०  १०

 मध्याग्हु  मोजन  के  पश्चात्‌  लोकसभा  2.07  स०प०  पर  पुनः  समवेत  हुई  ।

 सहोवय  पीठासीन

 बिल्ली  श्रग्नि  निवारण  झोर  प्रग्नि  सुरक्षा  विधेयक
 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  राजकुमार  राय  ।

 [  हिस्दो ]
 भो  राजकुमार  राय  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपका  आभारी  हूं  कि  आपने  मुझे

 दिल्ली  फायर  प्रिवेशन  एण्ड  फायर  सेफ्टी  मिल  पर  बोलने  का  अवसर  दिया  ।

 इस  वित्त  के  जरिए  दिल्ली में  फायर  ब्रिगेड के  कार्यों  को  इस  रूप  में  ले  जाने

 का  अयास  छिया  गया  है  कि  बहुमंजिले  इमारतों  में  आग  तो  उस  पर  सक्षम  कार्यवाही  कर
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 के  जल्दी  से  उसका  निराकरण  किया  जा  समाधान  किया  जा  सके  और  इसीलिए  हमारी

 सरकार  बहुत  ही  अच्छी  नीयत  से  इस  बिल  को  लाई  है  और  इसमें  इस  बात  का  प्रयास  किया
 गया  है  कि  अगर  इसका  सरूुती  से  पालन  किया  तो  दुर्घटनाओं  में  बहुत  कमी  आ  सकती  है  ।

 इतिहास  इस  बात  का  साक्षी  है  और  अनुभव  यह  बताता  है  कि  दिल्ली  में  बहुत  सारी  बहुमंजिल
 इमारतें  बन  गई  हैं  और  गत  वर्ष  सिद्धार्थ  होटल  में  बहुत  बड़ा  अग्नि  कांड  हुआ  था  ओर  इसके

 ढाई  साल  पहले  जब  हमारे  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव  कांग्रेस  के  महा  मन्‍्त्री  हुआ
 करते  तो  एक  बहुत  बड़ा  अग्नि  कांड  होते-होते  बचा  और  वहां  समय  पर  फायर  ब्रिगेड  के

 लोग  नहीं  पहुंच  सके  जिसकी  जांच  जारी  किसी  सक्षम  और  काम्पीटेंट  अथारिटी  के

 अभाव  में  हम  बहुत  सारी  चीजें  नहीं  कर  पाते  और  कारगर  कार्यवाही  नहीं  कर  पाते  और  दंड

 देने  की  प्रक्रिया  इतनी  कमजोर  थी  कि  अगर  कोई  किसी  चीज  को  हृगनोर  करता  था  या  सबती

 से  किसी  चीज  का  पालन  नहीं  करता  तो  बहुत  कम  दण्ड  दे  पाते  थे  ।  इसलिए  यह  बहुत
 अच्छी  बात  है  कि  इस  विधेयक  को  सरकार  लाई  है  और  इसको  लाकर  उसने  इसमें  कड़ी  सजा

 का  प्रावधान  किया  ज्यादा  फाइन  का  प्रावधान  किया  है  और  इससे  भी  ज्यादा  महत्वपूर्ण  बात

 यह  है  कि  अगर  कोई  दो  तीन  बार  या  चार  बार  गलती  करता  है  तो  उसका  पनिशमेंट

 बढ़ता  जाएगा  ।  दिल्‍ली  में  काभुन  का  पालन  सख्ती  से  हो  रहा  है  भोर  राज्यों  की  बनिस्वत  लेकिन

 जहां  इस  कानून  को  और  ज्यादा  सख्ती  से  पालन  करने  को  जरूरत  बहां  जनता  को  भी  इस

 बात  के  लिए  प्रशिक्षित  करने  की  जरूरत  है  कि  अगर  वह  बहुमंजिल  इमारत  तो  उसके

 लिए  नक्शे  पास  करवाए  और  इस  बिल के  प्रावधानों  का  स्वयं  ही  ठीक  से  पालन  करे  ।

 जहां  तक  इस  बिल  का  प्रावधान  है  वह  अच्छा  आग  लगने  पर  उसके  बुमाने  की

 सही  समय  सही  व्यवस्था  उसमें  कोई  उल्लंघन  न  यह  देखा  जाता  है  कि  इस

 व्यवस्था  का  उल्लंघन  बड़े-बड़े  लोग  ही  करते  हैं  और  इस  उल्लंघन  को  बड़े-बड़े  अधिकारी  चुपचाप

 देखते  रहते  इसलिए  जब  आप  इस  कड़े  कानून  को  सदन  में  लाए  हैं  जो  कि  पास  भी  होने  जा

 रहा  है  तब  आप  इस  बात  पर  भी  गौर  करें  कि  बड़े-बड़े  लोग  ऐसा  न  कर  पाएं  ।  यह  बात  स्पष्ट

 हो  चुकी  है  कि  गलतियां  बड़े-बड़े  लोगों  से  शुरू  होती  है  ।

 साथ  ही  साथ  इस  बात  पर  बल  देने  के  लिए  यह  भी  आवश्यक  है  कि  इस  सेवा  में  जो

 लोग  लगे  हैं  उनके  मनोबल  को  भी  ऊंचा  करने  की  जरूरत  जो  लोग  फायर  सबविस  में  लगे  हैँ

 हम  लोग  उनके  मनोबल  को  ऊंचा  कर  सकते  उनको  प्रमोशनल  एवन्यु  उनको  रहने  की

 सुविधाएं  उनको  कम्युनिकेशन  के  साधन  देकर  और  उनके  वेतन  में  बढ़ोत्तरी  कर

 सबसे  ज्यादा  जरूरी  यह  देखना  है  कि  जो  वाहन  आदि  उन्हें  दिए  जाते  हैं  वे  कभी-क  भी  पुराने

 किस्म  के  दिए  जाते  हैं  जो  कि  सक्षम  नहीं  हो  पाते  हैं  ।

 यह  मामला  दिल्ली  का  लेकिन  मैं  थोड़ा-सा  विषयान्तर  होकर  आपका

 ध्यान  आक्ृष्ट  करना  चाहता  सुदूर  गांवों  में  गरीब  किसान  किसी  भी  तरह  से  साल  भर  श्रम

 करके  अपना  खाद्य-पानी  हकट्टा  करके  रखता  सारी  पूंजी  लगाकर  लेत-खलिहानों  में  काम

 करके  अपनी  फसल  रखता  है  तो  कभी-कभी  गांवों  में  भी  ऐसे  मामले  हो  जाते  हैं  ।  ख्वास  तोर  से
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 राजकुमार  ॥॒

 उन  क्षेत्रों  में  जहां  से  मैं  आता  उत्तर  प्रदेश  और  उत्तर  प्रदेश  के
 |

 सारे  नगरों  में  जहां  इसकी

 सुविधा  बहुत  थोड़ी  या  लगभग  नहीं  के  बराबर  इसलिए  इस  बात  की  भी  जरूरत  है  कि

 आप  उस्तर  प्रदेश  के  इलाहाबाद  के  नगरों  में  इस  सेवा  को  अधिक

 सक्षम  बनाएं  ।  केन्द्रीय  सरकार  एक  वेल्फेअर  स्टेट  बहू  इस  बात  पर  भी  ध्यान  दे  कि  कंसे

 गांवों  में  जब  आग  लग  जाती  ललिहानों  में  लग  जाती  है  तो  कंसे  उसे  कारगर  हूप  से

 रोक  सकें  ।

 मेरा  अनुभव  है  कि  आग  पुलिस  स्टेशन  को  सूचना  हुई  और  डिस्ट्रिक्ट  मजिस्ट्रेट  के

 एस०  एस०  पी०  के  आदेश  भो  फायर  सर्विस  के  बड़े-बड़े  अधिकारियों  कों  हुए  लेकिन  कुछ

 हीं  हुआ  ।  कहीं  से  जवाब  मिला  गाड़ी  ठीक  नहीं  कहीं  से जवाब  मिला  स्टाफ  तंयार  नहीं

 कहीं  से  जवाब  मिला  कि  पानी  नहीं  है  और  इसमें  सारा  कुछ  देखते-देखते  स्वाहा  हो  राख

 हो  गया  और  आदमी  कुछ  नहीं  कर  अगर  कहीं  पानी  भी  है  तो  उसको  लाने  के  लिए  मेन

 पावर  लगा  कर  उस  आग  पर  काद  था  सकते

 कभी-कभी  इस  आग  में  सेकड़ों-सेकड़ों  घर  एक  बार  में  भस्म  हो  जाते  हैं  और  किसास

 पूरे  के  पूरे  गांव  को  कमाई  राख  हो  जाती  इसलिए  जाहिर  तो  यह  है  कि  इस  सेवा  को

 हम  गांवों  की  तरफ  तेजी  से  ले  इसको  तेजी  से  बढ़ाएं  और  वहां  स्टाफ  रहे  ।  इसका

 भी  आप  प्रावधान  करके  देहातों  को  सुविधा

 आप  से  छिपा  नहीं  है  कि  सरकार  भी  गांबों  की  उन्नति  के  लिए  बहुत  कुछ  करना

 चाहती  माननीय  इंदिरा  जी  ने  कहा  था  कि  अगर  हमें  हिन्दुस्तान  को  देखना  उसका  बचाव

 करना  उसका  विकास  और  विस्तार  देखना  उसकी  वहबूदी  और  बेहतरी  देखनी  है  तो  सबसे

 पहले  हमें  गांवों  की  तरफ  देखना  गांवों  में  हिन्दुस्तान  की  70  प्रतिशत  जनसंख्या  रहती  है  ।

 अगर  हमें  गांवों  की  तरफ  देखना  है  तो  हमें  किसानों  भ्रोर  मजदूरों  की  तरफ  देखना  मैं

 जो  कह  रहा  हूं  उसका  सीधा  सम्बन्ध  गांवों  के  किसानों  और  मजदूरों  से  मैं  सरकार  से

 निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  जब  आप  ऐसा  पुण्य  कार्य  कर  रहे  हैं  ओर  दिल्‍ली  को  आगजनी  की

 घटनाओं  से  बचाने  का  प्रयास  कर  रहे  है  वहीं  पर  इस  बात  पर  भी  विचार  कर  कोई  सक्षम

 विभेयक  कोई  काभून  लाएं  ताकि  गांवों  इस  देश  के  छोटे-बड़े  नगरों  में  जो  इस  किस्म

 की  घटनाएं  हो  जाती  हैं  वे  न  हों  ।

 आप  जानते  हैं  कि  जब  और  कोई  आपदा  आती  है  तो  कुछ  छोड़  भी  जाती

 है  ।  लेकिन  बाढ़  और  आग  ऐसी  आपदाएं  हैं  बे  जब  कभी  आती  हैं  तो  इन्सान  के  पास  कुछ  नहीं

 लू  पाता  उसका  सारा  जीविका  के  सारे  सारा  वस्त्र  भस्म

 इसलिए  यह  एक  ऐसा  मामला  एक  ऐसा  पहलू  है  जिस  पर  बहुत  ठंडे  दिल  से

 करके  हमें  बहुत  कुछ  करना

 हे

 411

 मैं  आपके  ध्यान  में  दो-तीन
 चीजें  लाना  चाहता  दिल्ली  में  इस  मामले  में
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 कई  बार  लापरवाही  हो  चुकी  है  और  सरकार  ने  इस  बात  की  कोशिश  की  है  कि  जिनकी
 लाप  रवाही  से  गलती  उनको  ज्यादा  से  ज्यादा  दण्ड  दिया  लेकिन  वह  दण्ड  समय

 सीमा  के  अन्दर  नहीं  दिया  गया  ।  जो  फाइल  लटकी  तो  लटकी  रह  इससे  फिर  रिपीटीशन

 हो  रहा  मैं  चाहंगा  कि  इस  बात  पर  जोर  दिया  जाना  चाहिए  कि  अगर  कहीं  आग  लगी  है
 और  लापरवाही  हुई  है  आग  बुभाने  में  या  प्रावधानों  को  पूरा  नहीं  किया  गया  है  तो  उसको

 निश्चित  समय  सीमा  के  अन्दर  दण्ड  दिया  ताकि  दूसरों  के लिए  वह  एक  उदाहरण  हो  और

 लोग  उससे  बचने  का  उपाय  कर  सकें  |

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इसका  पूर्ण  रूप  से  समर्थन  करता  हूं  और  आपके  माध्यम  से  मैंने  जो

 छोटे-मोटे  सुझाव  दिए  आशा  है  सरकार  इस  पर  ध्यान  देगी  ।

 ]

 भी  बो०  एस०  कृष्ण  अब्यर  :  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत

 करता  हूं  यद्यपि  यह  एक  विलम्बित  विधेयक  है  और  इसमें  कुछ  कमियां  भी  दिल्‍ली  अग्नि

 शमन  सेवा  का  संचालन  दिल्‍ली  नगर  निगम  करता  है  ।  निगम  के  अधिनियम  किसी

 भी  संस्था  पर  निवा  रक  उपाय  अथवा  सुरक्षा  उपाग्र  लागू  करने  के  वर्तमान  प्रावधान
 पर्याप्त

 नहीं  मैं  इस  विचार  का  स्वागत  करता  हूं  कि  निवारक  एवं  सुरक्षा  उपाय  करने  के  लिए  केवल

 एक  ही  एजेंसी  होनी  भाहिये  |

 वतेमान  विधेयक  में  एक  या  दो  कमियों  की  ओर  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान

 दिलाना  चाहता  हूं  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  मन्‍्त्री  महोदय  उचित  स्पष्टीकरण  अवध्य  ही  देंगे

 खंड  3  में  यह  कहा  गया  है'''“नामनिदिष्ट  प्राधिकारी  किसी  भवन  जिसकी  ऊंचाई  उतनी  है

 जो  इस  अधिनियम  के  अधीन  बनाये  गये  नियमों  द्वारा  विनिदिष्ट  की  जाए  या  परिसर  के

 भोगी  को  या  यदि  कोई  अधिभोगी  नहीं  है  तो  उसके  स्वामी  को  तीन  घण्टे  की  सूचना  देने  के

 इस  सम्बन्ध  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  कानून  के  ये

 प्रावधान  केवल  ऊंची  इमारतों  के  मामलों  पर  ही  लागू  होंगे  अथवा  सामान्य  इमारतों  पर  भी

 लागू  होंगे  ।  यह  एक  विरोधाभाष  विधेयक  की  परिभाषा  में  भवन  को  इस  प्रकार  परिभाषित

 किया  गया  है  से  अभिप्रेत  है  कोई  मूत्रालय
 आदि  ।  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  परिभाषा  में  आपने  को  उस  रूप  में  परिभाषित  किया

 है  जैसा  कि  वह  अब  खंड  3  में  यह  कहा  गया  है  कि  नामनिर्दिष्ट  प्राधिकारी  केवल  ऊंचे

 भवनों  का  ही  निरीक्षण  करेगा  ।  क्‍या  वे  इन  निवारक  उपायों  तथा  सुरक्षा  उपायों  को  दूसरी

 इमा  रतों  पर  लागू  नहीं  कर  सकते  ?  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  यह  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।

 यदि  ऐसा  है  तो  मैं  यह  महसूस  करता  हूं  कि  यह  एक  भूल  मैं  नहीं  जानता  कि  किस  आधार
 पर  तथा  किस  उद्देश्य  से  यह  किया  गया  मैं  माननीय  मन्‍्जी  महोदय  से  निवेदन  करता  हूं  कि

 ये  इस  बात  को  स्पष्ट  करें  ।  यदि  आवश्यक  हो  तो  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  अब  भी  एक  संशोधन
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 बी०  एस०  कृष्ण

 लाने  के  लिए  अधिक  देर  नहीं  हुई  भवन  का  अर्थ  है  प्रत्येक  भवस  |  नामनिद्दिष्ट
 अधिकारी  के  पास  प्रत्येक  भवन  का  निरीक्षण  करने  के  अधिकार  होंगे  |  मैं  आपसे  निवेदन  करता

 हैं  कि  आप  समस्त  विषय  का  अध्ययन  करें  ।

 '  खंड  6  में  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  सुख्य  अग्नि  शमन  अधिकारी  किसी  भी
 भवन  में  जा  सकता  है  तथा  निरीक्षण  कर  सकता  इसमें  यह  नहीं  कहा  गया  है  कि  ये  भवम
 केवल  ऊंची  इमारतें  ही  यह  उनकी  ऊंचाई  दी  गई  निःसन्देह  जिन  इमारतों  का  निर्माण

 1983  से  पहले  किया  गया  आपने  उनका  उल्लेख  किया  मुख्य  अग्नि  शमन  अधिकारी  के
 पास  किसी  भी  भवन  का  निरीक्षण  करने  का  अधिकार  नामनिदिष्ट  प्राधिकारी  अन्य  भव्ों
 का  निर्माण  महीं  करेगा  ।  मैं  आपसे  निवेदन  करता  हूं  कि  इस  बात  को  स्पष्ट

 दूसरी  बात  जिसकी  ओर  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  वह  यह  है
 कि  यह  सभा  देश  की  सर्वोच्च  विधायी  संस्था  इस  सभा  द्वारा  पारित  कोई  भी  अधिनियम

 अम्य  राज्यों  के लिए  एक  आदर्श  होना  अभी  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  अग्नि
 शर्मम  सेवायें  महानगरों  में  भी  अपर्याप्त  हैं--ग्रामीण  क्षेत्रों  की  तो  बात  ही  छोड़िये  ।  यहां  तक
 कि  बड़े  शहरों  में  भी  हमारे  पास  पर्याप्त  अग्नि  निरोधक  उपाय  नहीं  नि  यह  राज्य

 सरकारों  का  दायित्व  परन्तु  विधायी  संस्था  को  सभी  राज्यों  के  लिए  एक  आदर्श  होना

 यह  ऐसी  होनी  चाहिए  कि  प्रत्येक  राज्य  इसका  अनुकरण  हमें  यह  देखना  चाहिए

 कि  सभी  राज्य  हर  जगह  ऐसे  ही  निवारक  उपाय  करें  ।

 दिल्‍ली  में  पूरा  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली  फायर  ब्रिगेड  के  अधिकार  में  आता  है  तथा  वर्तमान

 में  दिल्‍ली  में  चार  स्थानीय  संस्थाएं  यह  अच्छा  ही  है  कि  अब  जहां  तक  फायर  ब़्िगेड  का

 संबंध  वे अब  केवल  एक  संस्था  के  अन्तग्रंत  आ  जायेंगी  तथा  उन्हें  उन  लोगों  को  दण्डित  करने

 के  अधिकार  दिए  गए  हैं  जो  निवारक  उपाय  नहीं  अपनाते  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  उपनियमों

 के  उनके  द्वारा  कोई  लाइसेंस  जारी  किए  जाने  से  पहले  मुख्य  शमन  अधिकारी  से

 अनापत्ति  प्रमाण-पत्र  लेना  होगा  |  मैं  जानता  हूं  कि  क्‍या  होता  मैं  एक  नगर  निगम  पाष॑ंद

 मैं  एक  महापौर  था  और  मैं  शहरी  विकास  मन्त्री  भी  मुख्य  अग्नि  शमन  अधिकारी  का

 दायित्व  अनापत्ति  प्रमाण-पत्र  देते  ही  समाप्त  नहीं  हो  जाना  उसे  यह  अवध्य  देखना

 खाहिए  क्रि  क्या  अग्नि  निरोधक  उपाय  किए  गए  उसे  भवन  का  निरीक्षण  करना  चाहिए  ।

 क्‍या  होता  है  कि  वह  अनापत्ति  प्रमाण  पत्र  दे  देता  है  तथा  नगर  निगम  लाइसेंस  जारी  कर  देता

 इसके  बाद  मुरुय  अग्नि  शमन  अधिकारी  की  कोई  जिम्मेद।री  नहीं  रहती  उसका  काम

 प्रभाण  पत्र  जारी  करते  ही  खत्म  हो  जायेगा  |  कई  नगर  पालिकाओं  के  निगम  अधिनियम  में  यंह
 प्रावधान  है  कि  भवन  निर्माण  में  परिवर्तन  करने  के  सम्बन्ध  में  हुए  अपराध  पर  समभौता  किया

 यदि  दिल्‍ली  नगर  निगम  अधितियम  में  ऐसा  कोई  प्रावधान  नहीं  है  तो  मेरा  यह  सुझाव

 है  कि  हमें  इस  काशूत  में  एक  संशोधन  करना  धाहिए  एक  ऐसा  यदि  भवन  निर्माण  में  कोई
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 बर्तन  किया  जाता  है  अथवा  मुख्य  अग्नि  शमन  अधिकारी  से  परामर्श  किए  बिना  मुख्य  अग्नि

 झमन  अधिका री  की  सिफारिश  के  विरुद्ध  कुछ  किया  जाता  है  तो  नियम  प्राधिकारी  इस  अपराध
 पर  समभौता  नहीं  करेंगे  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  मन्त्री  महोदय  इस  पहलू  पर  ध्यान  देंगे  ।

 न  प्रावधानों  से  अधिक  महत्वपूर्ण  बात  पहू  है  कि  हमारी  अग्नि  शमन  सेवाओं  को  सतके

 एवं  बहुत  कुशल  होना  चाहिए  ।  यह  कानून  हमारे  देश  की  राजधानी  नई  दिल्ली  में  हुई  कई  आग

 दुर्घटनाओं  का  परिणाम  सिद्धार्थ  होटल  तथा  गोपाल  टावर  में  आग  पिछले  सप्ताह
 झांदनी  चोक  में  आग  लगने  की  दुर्घटना  तथा  मैंने  फायर  ब्रिगेड  अखबार  में  पढ़ा  कि  सूचना
 मिलने  के  एक  घंटे  बाद  आई  और  तब  तक  दुकानें  तथा  दूसरी  सम्पत्ति  जल  कर  नष्ट  हो  चुकी
 थी  ।  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  |  हमें  यह  देखना  चाहिए  कि  फायर  ब्रिगेड  चुस्त  एवं  सतक  रहे  ।

 ज्यों  ही  उन्हें  सूचना  चाहे  टेलीफोन  से  मिले  या  किसी  दूसरे  ढंग  उन्हें  उस  हुथान  पर

 पहुंचकर  आवश्यक  उपाय  करने  लगभग  सभी  इलाकों  में  फायर  ब्रिगेड  स्टेशन  हैं  तथा

 उन्हें  तत्काल  कार्यवाही  करने  में  सक्षम  द्वोना  बाहिए  ।

 अग्नि  शमन  दस्ता  एक  विशिष्ट  दस्ता  है  तथा  इसका  कार्य  जोखिम  भरा  अगित

 शमन  दस्ते  के  कमंचारी  केवल  आग  बुझाने  का  ही  कार्य  नहीं  करते  परन्तु  उनकी  सेवायें  किसी

 भवन  के  गिर  जाने  या  ऐसे  ही  किसी  कार्य  के  लिए  भी  ली  जाती  यह  विशिष्ट  सेवा  है  तथा

 आपको  देखना  चाहिए  कि  उन्हें  उचित  प्रशिक्षण  एवं  सुविधाएं  भी

 जहां  तक  दिल्‍ली  का  सम्बन्ध  मुझे  नहीं  मालूम  कि  उनके  पास  पर्याप्त  उपकरण  हैं  या

 नहीं  ।  हमें  देखना  चाहिए  कि  जहां  कहीं  गगन  चुम्बी  इमारतें  दिल्‍ली  तथा  अस्य
 जगहों  उनके  पास  उपयुक्त  उपकरण  हों  ।  ऐसी  आग  बुझाने  के  लिए  आवश्यक  मु
 विष्वास  है  कि  मनन्‍्त्री  महोदय  इस  पहलू  पर  भी  ध्यान

 आज  के  समाचार  पत्र  में  मैंने  एक  खबर  पढ़ी  है  कि  दिल्‍ली  की  एक  अनधिक्ृत  बस्सी  में

 लगभग  900  भोपड़ियां  जलकर  राख  हो  गईं  |  वे  अनधिकृत  रूप  से  बनाई  गई  झोपड़ियां  हैं  तथा

 आप  उन्हें  अग्नि  निरोधक  उपाय  करने  को  नहीं  कह  सकते--जहां  भुग्गी  क्ोपड़ी  वाले  रहते  हैं  ।

 ऐसे-क्षेत्रों  में अग्नि  निरोधक  उपाय  करने  की  जिम्मेदारी  नगर  मिगम  की  होनी  भाहे
 वे  भअनधिकृत  बस्तियों  में  रह  रहे  परन्तु  वे  सब  भी  मनुष्य  हैं  तथा  बे  हमारे  मतदाता  भी
 मुझे  विदबास  है  कि  मन्त्री  महादय  इस  पर  ध्यान  देंगे  ।

 एक  या  दो  साल  पहले  एक  विवाह  समारोह  में  शामियाने  में  हो  रही  पार्टी  के  दोरान
 आग  लग  गई  थी  ।  इसे  स्थानों  में  भी  आपको  देखना  चाहिए  कि  क्‍या  वहां  आग  से  बचाव  के  पूर्व
 उप्राय  किए  गए  चाहे  अस्थाई  निर्माण  हो  अग्नि  निरोधक  उपाय  अवश्य  किए  जाने

 मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  मैंने  इस  विधेयक  में  कुछ  कमियों  की  ओर  संकेत
 किया  है  तथा  मुभे  विद्वास  है  कि  मन्‍्त्री  महोदय  इस  बात  की  ओर  ध्यान  देंगे  कि  उन  कमियों  को

 टूर  किया  जाये  तथा  जो  स्पष्टीकरण  मैंने  मांगे  हैं  बे  दिए  जायें  ।
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 हरी  शाम्ति  घारोब।ल  )  :  उपाध्यक्ष  मैं  दिल्‍ली  फायर  प्रिवेंशन  एण्ड  फायर

 सेपटी  1986  का  स्वागत  और  समर्थन  कंरता  हूं  ।  फायर  ब्रिगेड्स  के  अभाव  में  और  सुरक्षा
 के  उपायों  के  अभाव  में  कई  भक्‍नों  और  परिसरों  में  आग  से  हजारों  लोग  मौत  के  घाट  उतर

 जाते  हैं  ओर  करोड़ों  रुपयों  की  सम्पत्ति  आग  की  बलि  चढ़  जाती  इस  बिल  के  माध्यम  से  जो

 इन्स्ट्रक्शन  पावर  और  किसी  भी  भवन  या  परिसर  को  सील  करने  का  अधिकार  और  उसकी

 अवहेलना  करने  वाले  को  कारावास  भेजने  की  बात  कही  गई  है  मैं  समझता  हूं  कि  आग  की

 नाओं  पर  काबू  पाया  जा  सकेगा  ।  संसद  देश  की  सर्वोच्च  कानून  बनाने  वाली  संस्था  है  इसलिए

 हमको  ऐसा  कानून  बनाना  चाहिए  कि  देश  के  बाकी  राज्य  भी  उसका  अनुसरण  करें  और  उसको

 देखकर  अपने-अपने  राज्य  में  आग  न  लगने  के  सुरक्षा  उपायों  के  लिए  कोई  ऐसा  कानून  बना

 सकें  ।  इसलिए  सोच  समभक  विचार  करके  इस  कानून  को  बनाना  मेरे  इसमें  कुछ

 सुझाव  हैं  पहला  तो  यह  कि  आग  बुभाने  के  जो  इकवीपमेंट  हैं  वह  कई  जगह  इतने  पुराने  पड़  चुके
 हैं  कि उनकी  जितनी  उपयोगिता  होनी  चाहिए  थी  वह  1/4  भी  हासिल  नहीं  हो  पाती  इसकी

 बजहू  से  काफी  दिक्कतों  का  सामना  करना  पड़ता  कई  बार  ऐसी  फायर  ब्रिगेड  देखने  को

 मिलती  हैं  जिनको  स्टार्ट  करने  में  ही  आधा  घंटा  लग  जाता  इसलिए  इकवीपमेंट  पर  बहुत  नजर

 रखनी  चाहिए  और  मेरा  सुकाव  है  कि  जहां  आग  लगती  है  और  फायर  ब्रिगेड  के  बीच  में

 कम्युनिकेशन  का  गप  रहता  है  जिससे  आग  बुझाने  वाली  गाड़ियां  घटनास्थल  पर  समय  पर  नहीं

 पहुंच  पाती  और  इससे  काफी  नुकसान  पहुंचता  जब  वह  पहुंचती  हैं  तो  सब  कुछ  जलकर  राख

 हो  जाता  इसके  बारे  में  भी  कुछ  न  कुछ  सोचना  चाहिए  ।

 ०

 स्टाफ  के  बारे  में  मेरा  सुझाव  है  कि  जब  आग  लगती  है  तभी  वह  काम  में  आता  है  वरना

 वह  ऐसे  बंठा  रहता  है  जैसे  लोहे  को  जंग  लग  गई  हो  ।  इस  बिल  के  माध्यम  से  इस  प्रकार  के

 प्रयास  करने  चाहिए  जो  स्टाक  है  उसका  लगातार  प्रशिक्षण  चलता  जिससे  वह  चुस्त
 और  चालाक  रहे  और  वक्‍त  पर  चुस्ती  से  काम  कर  इस  बिल  में  भवनों  की  ऊंचाई  पर

 जोर  दिया  गया  है  कि  15  मीटर  की  भवन  की  ऊंचाई  होनी  चाहिए  भवनों  की  ऊंचाई  पर

 नहीं  जाना  अगर  आग  छोटे  भवन  में  लगती  है  तब  भी  नुकसान  होता  भले  ही  वह
 कम  हो  ।  इसलिए  भवन  छोटा  हो  या  बड़ा  हो  सबमें  सुरक्षा  के  उपायों  पर  सरुती  जरूरी  होनी

 चाहिए  ।  जो  पोश  कालोनिज  हैं  वहां  पर  इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिए  और  छोटी  बस्तियों

 में  भी  ध्यान  रखना  मकानों  का  नक्शा  पास  करते  हुए  इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिए

 कि  उनमें  जो  सुरक्षा  के  मकानों  का  नक्शा  पास  करते  हुए  इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिए

 उपाय  ठीक  से  किए  गये  हैं  या  नहीं  ।  कई  बार  ऐसा  देखने  को  मिलता  है  कि  नक्शे  पास  करने

 ब्राले  मंकानों  के  नक्शे  टेबल  पर  बंठकर  ही  मंजूर  कर  देते  यह  नहीं  देखते  कि  प्रिवेंशन

 इन्फोसमेंट  एजेंसीज  ने  फायर  फाइटिंग  का  नकशों  में  इ्तजाम  किया  है  या  वह  मकानों  में

 भी  जाकर  इसको  नहीं  देखते  और  उन  बहु-मंजिली  मकानों  को  भी  इजाजत दे  देते  दिल्ली  में

 सैकड़ों  भवन  ऐसे  चल  रहे  हैं  जहां  फायर  फाइटिंग  का  पूरा  इन्तजाम  नहीं  है  सुरक्षा  के  पूरे  उपाय
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 और  उचित  प्रबन्ध  नहीं  हैं  फिर  भी  वे  बिल्डिग्स  चालू  हैं  तथा  उपयोग  में  आ  रही  ऐसे
 अधिकारियों  के  खिलाफ  जरूर  एक्शन  लिया  जाना  चाहिए  जो  कि  इस  प्रकार  की  गफलत  करते

 निजी  स्वार्थ  के  लिए  भवनों  के  उपयोग  की  इजाजत  दे  देते  हैं  जब  कि  आग  से  सुरक्षा  की

 दृष्टि  से  उन  भवनों  में  कई  कमियां  होती  हैं  ।  मंजसे  फार  प्रिवेंशन  ऑफ  फायरਂ  के

 अभाव  में  यदि  किसी  भवन  को  उपयोग  के  लिए  इजाजत  दे  दी  जाती  है  तो  वह  किसी  भी  समय

 खतरनाक  सिद्ध  हो  सकती  है  ओर  पिछले  दिमों  आग  लगने  की  घटनाएं  इसी  कारण  हुई

 यदि  अधिका  रीगण  बिना  उचित  व्यवस्था  के  किसी  भवन  को  उपयोग  में  लाए  जाने  की

 अनुमति  दें  तो  उनके  विरुद्ध  सख्त  से  सरूत  कार्यवाही  की  जानी  उनको  दण्ड  दिया  जाए
 और  उनको  नौकरी  तक  से  डिसमिस  कर  दिया  इस  बिल  में  ऐसे  प्रावधानों  का  समावेश

 भी  कर  लिया  यही  मैं  आपके  माध्यम  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।

 ]

 थी  अताउरंहमान
 :  उपाध्यक्ष  मैं  विधेयक  का  स्वागत  करतਂ

 हूं  ओर  यह  विधेयक  सही  समय  पर  आया  अच्छा  होता  अगर  यह  पहले  आ  जाता  |  यह
 यह्‌

 विधेयक  इस  सम्मानित  सभा  में  इसलिए  लाया  गया  है  क्‍योंकि  दिल्‍ली  एक  संघशासित  क्षेत्र  है
 अन्यथा  ऐसे  महत्वपूर्ण  मामलों  पर  इस  सभा  में  बहस  होने  की  कम  ही  उपेक्षा  होती  गृह

 मम्त्रालय  के  अधीन  आने  वाले  कई  विभिन्‍न  मामलों  को  इस  सभा  में  उठाया  गया  है  किन्तु
 शमन  सेवाओं  का  न  तो  कभी  कहीं  उल्लेख  हुआ  है  और  न  ही  इसे  कभी  गम्भीरता  से  लिया

 गया  ।

 इस  विधेयक  के  प्रत्येक  उपबंध  का  समर्थन  करते  हुए  मैं  कानूनी  उपबन्धों  की  बारीकियों

 में  नहीं  जाना  चाहूंगा  ।  मेरे  माननीय  साथी  श्री  कृष्ण  अय्यर  ने  भी  कुछ  अच्छी  बातों  को  उठाया

 हमें  इस  विधेयक  को  अलग  से  नहीं  देखना  चाहिये  |  यह  मामला  सारे  देश  पर  प्रभाव  डालने

 वाला  है  ओर  इसलिए  मैं  इसके  अल्पकालीन  पहलू  की  बजाय  दीघंकालीन  पहलू  को  लूंगा  ।

 युद्ध  के  दोरान  मैं  इस  संगठन  के  सम्पर्क  में  आया  था  जब  इसे  एअररेड  प्रीकाशन

 एंड  सिविल  कहा  जाता  था  |  तब  से  इस  संगठन  में  सुधार  लाने  के लिए  कोई  खास  काये

 नहीं  किया  गया  ।  निस्सस्देह  यह  एक  राज्य  का  विषय  है  और  केन्द्र  इसमें  कुछ  भी  नहीं  कर

 सकता  ।  पुलिस  भी  राज्य  का  विषय  है  और  जब  भी  पुलिस  के  बारे  में  कोई  बहस

 होती  है  तो  केन्द्र  यथोचित  ध्यान  देता  है  ओर  राज्य  पुलिस  में  सुधार  का  भी  प्रयास  करती

 इस  अग्नि  शमन  को  अलग  से  नहीं  लिया  जाना  यह  उतना  ही  महत्वपूर्ण  है

 जितनी  की  पलिस  ।  पिछले  40-50  वर्षों  स ेअग्ति  शमन  की  समस्याओं  का  रूप  अदल  रहा

 कछ  सघार  तो  किए  गए  हैं  लेकिन  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नहीं  ।  अब  हमारे  सामने  गेस  के  रिसाव  की

 समस्‍यायें  आजकल  हमारे  सामने  अप्रत्याशित  स्थानों  पर  बिजली  के  सार्ठ-स्िट  होने  की

 समस्‍यायें  हैं



 दिल्ली  अग्ति  निया  रण  और  अग्नि  सुरक्षा  विधेयक  12  6
 जनम  aaretgars]  फयए  फाजाय-भदयथय-+-+  हा

 अग्नि-से  वाओं  के  पुनगगंठन  का  एक  प्रषन  है  ।  मेरे  विचार  में  हमें  ऐसे  तरीके  पर  करना

 चाहिए  जिसके  तहत  अग्नि  सेवाओं  की  विशेषज्ञता  और  आधुनिकीकरण  में  सम्पूर्ण  सुधार  हो
 सके  ।  आज  स्थिति  यह  है  कि  अग्नि-सेवा  बड़ी  उपेक्षित  जिसका  प्रमाण  यह  है  कि  चौथे  वेतन
 आयोग  की  रपट  में  अग्नि-सेवा  के  कमेचारियों  के  वैतन  भत्तों  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  किया

 गया  इससे  केन्द्र  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  की  रुचि  का  पता  चलता  यह  बहाना
 बनाया  जाता  है  कि  अग्नि-सेवाओं  की  स्थापना  के  लिए  धन  और  भूमि  नहीं  विभिन्‍न

 बड़े  शहरों  जंसाकि  दूसरे  शहरों  में  भी  अग्नि-सेवाओं  को  टूटे-फूटे  किराए  के  मकानों  में

 स्थापित  हुआ  है  ।  यहां  तक  कि  दमकलों  के  लिए  गैराज  भी  नहीं  उनको  खराब  होने
 के  लिए  बाहर  ही  छोड़  दिया  गया  है  ।

 इसके  अलावा  यह  एक  गेर-योजना  विषय  मैं  चाहूंगा  कि  भविष्य  में

 विशेषज्ञता  तथा  आधुनिकीकरण  पहलुओं  को  योजना  ब्रजट  में  शामिल  किया  जाए  तथा  सामान्य

 फायर  ब्रिगेड  प्रशासन  को  गेर-योजना  बजट  में  रखा  जाये  ।

 अग्नि  शमन  के  अधीन  विभिन्‍न  पहलू  जैसे  अग्नि  अग्नि  शमन  प्राथमिक

 चिकित्सा  ओर  बड़े  पंमाने  पर  लगी  आग  प्राथमिक  चिकित्सा  इस  विचार  से  बहुत  अधिक

 पूर्ण  है  कि  विदेशों  इसे  चिक्रित्सा  संस्थाओं  द्वारा  नहीं  दिया  जाता  बल्कि  अग्नि  शामक  दल

 ही  यह  सुविधा  जुटाते  इसलिए  हमें  भी  फायर  ब्रिगेड  की  अवधारणा  का  पुनर्गठन  करना

 चाहिए  ।  यहां  तक  कि  विदेशों  में  फायर  ब्रिगेड  वाले  एम्बुलेंस  भी  चलाते  मैं  नहीं  जानता  कि

 इसे  यहां  पर  भी  फायर  ब्रिगेड  चलाता  है  या  नहीं  ।  हो  सकता  है  दिल्‍ली  में  ऐसा  होता  किन्तु

 दूसरे  शहरों  में  तो  नहीं  होता  ।  मन्त्री  महोदय  को  विभिन्‍न  फायर  ब्रिगडों  को  जो  राज्यों

 में  हैं  यह  निर्देश  देने  चाहिएं  कि  वे  एम्बुलेंस  सेवा  भी  शुरू  करें  ।

 जहां  तक  उपके  रणों  का  सम्बन्ध  मुझे  बताया  गया  है  कि  उनके  कास  ऊंची-ऊंची

 इमारतों  में  अग्नि  बुझाने  के लिए  आवश्यक  सीढ़ियां  नहीं  हैं  और  विभिन्न  फायर  ब्रिगेडों  के  पास

 गंस-मास्क  भी  नहीं  यहां  तक  कि  उनके  पास  नज़के  भी  नहीं  हैं  जिससे  कि  वे  आग  बुझाने  के

 लिए  पानी  निकाल॑  सकें  |  सिर्फ  यही  आग  लगने  की  सम्भावना  वाले  क्षेत्रों  में  उनके  पास

 पानी  के  टेंक  भी  नहीं  हैं  ।  दूसरे  देशों  इनके  पास  गाड़ियों  की  पाकिंग  के  लिए  विशेष  स्था  व

 होते  किन्तु  हमारे  यहां  ऐसे  नहीं  इसलिए  इस  पर  इतना  पुमविचार  करना  आवदधग्रक  है  ।

 मैं  सुझाव  देता  हुं  कि  भविष्य  में  सारे  भारत  के  लिए  एक  ही  अग्नि  सेवा  हो  ।  अखिल  भारती

 अग्नि  सेवा  संस्था  द्वारा  है कि  में  व्यक्त  इच्छा  के  अनुरूप  एक  अग्नि  सेवा  आयोग  गठित  किससे

 जाना  जरूरी

 मुझे  बताया  गया  है  कि  देश  में  अग्नि  सेवाओं  के  भूल्यांकन  की  कोई  प्रणाली  नहीं
 :
 यह  सरकार  की  जिम्मेदारी  है  कि  वहू  इसे  अपने  ऊपर  मुझ  पता  चला  है  कि  यहां  पर  एक

 अग्नि सेवा सलाहकार परिषद है किन्तु इसके सात्र सुझाव इस पर कोई अमल महीं 200
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 करता  ।  और  गृह  मन्त्रालय  में  भी  उन  पर  कोई  भी  ध्यान  नहीं  देता

 मेरा  सुझाव  है  कि  एक  सक्षम  निकाय  स्थापित  किया  जाए  जिसके  पर  अमल

 क्रमा  अनिवायें  माना

 हस  इन  शब्दों  के  साथ  मेरी  शुभकामनाएं  आपके  साथ  हैं  और  मुझे  आशा  है  कि

 सरकार  अग्नि  सेवा  की  विभिन्‍न  कमियों  तथा  परेशानियों  पर  विचार  करने  हेतु  एक  आयोग

 कटित  करेगी  ।

 मो  मूलचर्द  डागा  :  उपाध्यक्ष  पहले  तो  मुझे  यह  मालूम  नहीं  हुआ
 कि  हमारे  नए  गृह-राज्य  मंत्री  इस  बिल  को  लेकर  आए  हैं  ।  उन्हें  यह  मालूम  होना  भाहिए  कि

 पहले  एक  फाइनेन्शियल  मेमोरेंडम,हस  पर  होना  अगर  बह  नहीं  लाये  हैं  तो  यह  बता  दें

 कि  इस  पर  खर्चा  कितना  होगा  ?

 अगर  हमारे  उपाध्यक्ष  महोदय  ने  इस  बिल  पर  गौर  किया  होगा  तो  उन्हें  मालम  होगा
 कि  यह  एक  मंन्‍्डेटरी  प्रावीजन  है  कि  मन्त्री  महोदय  अपने  बिल  में  यह  बतायें  कि  वह  जो  फायर
 प्रीवेंशन  करने  जा  रहे  उसके  लिए  सालाना  कितना  खर्चा  होगा  ?  उसका  उन्होंने  कोई

 मैमोरंडम  पेश  नहीं  किया  स्पीकर  साहब  को  चाहिए  था  वह  ऐसे  बिल  को  वापिस  लौटा  देते
 लेकिन  भगवान  आप  कैसे  इस  बिल  को  चला  रहे  हैं  और  यह  चल  रहा  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  सिर्फ  अपने  तक  पेश  करें  ।

 शो  मूलजम्द  डागा  :  यह  बहुत  आवदयक  मैं  उपाध्यक्ष  महोदय  का  ध्यान  आकर्षित

 करना  चाहता  तथ्यों  पर  ध्यान  अध्यक्ष  महोदय  का  कर्तग्य  नियम  के  अनुसार  दो

 मर्दे  होनी  एक  तो  प्रत्यायोजन  और  दूसरा  वित्तीय  ज्ञापन  ।  और  जब  यहां  पर  कोई  भी

 वित्तीय  ज्ञापन  नहीं  है  तो  इस  विधेयक  को  वापस  कर  देना  चाहिए  था  ।

 ]

 मुझे  यह  मालूम  नहीं  हुआ  कि  बिल  लाने  के  पहले  कंसे  दिल्‍ली  में  आग  लगी  ?  दिल्ली

 एक  बड़ा  काम  है  |  दिल्‍ली  टेरेटरी  के  अलावा  अगर  कलकत्ता  में  आग  लग  जाती  है
 तो  उसके  लिए  क्‍या  इन्तजाम  है  ?  बड़े  शहरों  के  लिए  क्‍या  इन्तजाम  है  ?  मेरे  कहने  का  मतलब

 यह  है  कि  जब  कोई  बिल  बनायें  तो  छोटा  सा  बिल  लेकर  न  आ  विशाल  पैमाने  पर  आप

 को  सोचना  होगा

 यह  णो  दिल्ली  फायर  ब्रिगेड  बिल  आपने  बनाया  उसमें  लिखा

 अधिनियम  को  दिल्ली  अग्ति  निवारण  और  अग्नि  सुरक्षा  अधिनियम  कहा
 जायेगा  और  यह  समस्त  संघ  राज्य  क्षेत्र  पर  लागू  होगा  ।””
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 मूलअम्द

 यह  केम्द्रीय  सरकार  द्वारा  अधिसूचित  दूसरे  क्षेत्रों  पर  लागू  क्‍यों  नहीं  हो  सकता  ?

 ]

 इसमें  इतना  और  लिख  देते  कि  जब  भी  गवर्नंमेंट  आफ  इंडिया  नोटिफाई  करेगी  तो  दूसरे
 राज्यों  में  भी  लागू  हो  जाएगा  ।  लेकिन  यह्‌  सरकारी  अफसरों  के  दिमाग  में  आया  नहीं  और

 उन्होंने  सोचा  कि  हम  एक  छोटा  सा  कानून  बना  दें  और  यह  बिल  नए  मंत्री  जी  को  दे  दें  कि आप

 हसको  पायलट  कर  दें  ।  इस  बिल  को  बनाने  के  पहले  क्‍या  आपने  सोचा  है  कि  दिल्ली  म्युनिसिपल
 कार्पोरेशन  एक्ट  के  नीचे  यह  आता  है  ।

 मैं  कह  रहा  था  कि  यह  बिल्डिंग  बनाने  का  काम  और  उसकी  देखभाल  करने  का  काम

 कार्पोरेशन  का  होता  आप  बिल्डिग  बनाने  से  पहले  विशेषज्ञों  से  इस  बारे  में  सलाह  लीजिए
 कि  किसी  बिल्डिंग  में  अगर  भाग  लग  जाएगी  तो  उस  समय  बिल्डिग  में  क्या-क्या  चीजें  होनी

 इस  बारे  में  आप  इंजीनियर  से  भी  सलाह  ले  सकते  हैं  कि  मकान  या  बिल्डिग  की
 ऊंचाई  कितनी  होनी  चाहिए  ?  क्‍या  आफ  मंप  एप्रव  करते  समय  इन  सब  बातों  पर  ध्यान  नहीं
 देते  सेक्शन  400  में  लिखा  हुआ  है  कि  :

 ]

 आयुक्त  साव॑ंजनिक  सूचना  ऐसे  मामलों  में  जहां  निषेध  आज्ञा
 दे  ना  जीवन  और  सम्पत्ति  को  खतरे  से  निवारण  के  लिए  आवह्यक  सूखी

 तिनके  या  अन्य  ज्वलनशील  सामग्री  आदि  के  ढ़ेर  जमा  किए  जाने  के  लिए  निषेधाज्ञा
 जारी  कर  सकता  Beeਂ

 जो  सारी  बातें  इस  बिल  के  अन्दर  मैं  ऐसा  समझता  हूं  कि  सारी  बातें  इनमें  रखने

 की  बजाए  आप  दिल्‍ली  म्युनिसिपल  कार्पोरेशन  को  यह  काम  सौंप  देते  तो  अच्छा  इस

 प्रकार  आपने  एक  अलग  से  एक  नई  अथारिटी  बना  दी  दिल्‍ली  म्युनिसिपल  कार्पोरेशन  और

 दिल्ली  डेवलमेंट  एथारिटी  के  होते  हुए  एक  नई  एथारिटी  की  आवद्यकता  नहीं  थी  ।

 यहां  पर  एक  नया  अधिकारी  प्रशासक  का  अथं  र  ष्ट्रपति  द्वाद्या  संविधान

 के  अनुच्छेद  239  के  अधीन  नियुक्त  किया  गया  दिल्ली  का  प्रशासक  ।

 इस  बिल  को  लाने  के  बाद  आप  कहेंगे कि  इस  बिश्डिग  को  ठीक  करो  और
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 जप  पा

 एमरजेंसी  के  लिए  1-2  दरवाजे  लगाओ  ।  ऐसा  करने  से  खर्चा  बहुत  अधिक  आ  जाएगा  ।  जब

 बविश्डिग  बनती  है  तो  उसके  बनने  से  पहले  ही  आप  वह  सारी  हिंदायतें  बता  दो  कि  बिल्डिंग  की

 हाइट  इतनी  होनी  उसमें  एमरजेंसी  डोर  होनी  चाहिए  और  आग  बुझाने  के  लिए  पानी
 का  पूरी  इंतजाम  होना  इसके  बाद  इन  सब  बातों  की  जिम्मेदारी  दिल्ली  स्युनिसिपलः
 कार्पोरेशन  को  दे  देनी  चाहिए  ।

 ]

 उन्होंने  सभी  सावधानियों  पर  अमल  करना  चाहिए  ।  किसी  इमारत  को  निर्माण  करने
 के  लिए  अनुमति  लेने  से  सभी  सावधानियों  पर  अमल  करना  चाहिए  ।

 ]

 हमें  तो  यह  एक  नई  बात  ही  सुनने  को  मिल  रही  है  कि  जो  बिल्डिग  बनी  हुई  उसमें
 अब  आप  कहेंगे  कि  फलां-फलां  चीजें  अवइय  होनी  हमारे  यहां  जो  मंम्बर  लोग  हैं  उन्हें
 तो  यह  भी  मालूम  नहीं  है  कि  गैस  को  किस  प्रकार  रखना  है  ?  वह  तो  गंस  को  कई  बार  खुली
 छोड़  देते  उनको  तो  वह  गंस  यूज  करना  भी  नहीं  आता  यह  जो  सारी  बेसिक  चीथें

 उनकी  तरफ  आपका  अवष्य  ध्यान  जाना  चाहिए  मैं  यह  कह  रहा  था  कि
 कई  ऐसे  कारण  हैं  जिससे  आपने  ऐसा  लिखा  हुआ  लेकिन  कोई  कारण  नहीं

 फिर  आपने  इसंमें  अपील  की  पावर  दी  इसलिए  लिख  दिया  कि---विदिन  वन  मंथ्  ।
 जब  आप  ऐक्ट  बना  रहे  थे  तो  इसको  देखना  चाहिए

 |

 यह  सूचना  प्राप्त  होने  न  कि  सूचना  जारी  होने  की  तिथि  से  होना  चाहिए  ।

 इसको  आपको  देखना  है  कि  यह  कया  रख  रहे  भागे  यह  जो  क्लाज  8

 उपखंड  (2)  के  परन्‍्तुक  में  कहा  गया

 यदि  उसका  यह  समाधान  हो  जाता  है  कि  उस  अवधि  के  भीतर

 अपील फाइल न करने के लिए पर्याप्त कारण था तो वह उक्त तीस दिन की अवधि के अर्वसान के पदचात्‌ अपील ग्रहण कर सकेगी ।” तो जब आप नोटिस की बात कह रहे 209
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 आपने  कहा  है  :  नोटिस  की  तारीख  से  तीस  दिन  के  अन्दर  ऐसे  आदेश  के  विरुद्ध  अपील
 की  नोटिस  ।  ऐसा  नहीं  होना  यह.नोटिस  प्राप्त  होने  की  तारीख  से  होना

 तो  यह  आपने  कानून  में  कई  ऐसी  कमियां  रख  दी  हर  कानून में  रख  देते  वह
 हाईं  कोट  सकता  लेकिन  उसको भी  आपने  नहीं  रखा

 ]

 खंड  13  में  कहा  गया  है  :

 मजिस्ट्रेट  से  अवर  कोई  भी  न्यायालय  इस  अधिनियम  के  अधीन

 दंडनीय  किसी  अपराध  का  विचारण  नहीं  करेगा  ।”  ह

 इस  विधेयक  के
 अस्तगत

 यदि  कोई  प्रक्रिया  नहीं  तो  वह  इस  पर  दंड  प्रक्रिया  संहिता  के  अंतगत

 .  मुकदमा  चला  सकता  है
 ।

 किन्तु  आप  ऐसा  महीं  कहते  हैं  ।

 ।

 ये  सारे  ऐक्ट  आप  हेस्टिली  बनाते  हैं  जिसके  लिए  डिप्टी  स्पीकर  साहब  अकसर  कह

 देते

 ]

 में  इसे  पारित  कीजिए  ।”'  हमारे  संसदीय  कार्य  के  प्रभारी  भन्‍्त्री

 भी  विधेयकों  की  ओर  ध्यान  नहीं  देते  हैं  वे कहते  5  म०  १०  तक

 समाप्त  कीजिए  ।  ऐसा  इसलिए  होता  क्‍योंकि  ऐसो  कोई  समिति  नहीं  है  जो  विधेयक

 उन  पर  विचार  करे  और  यहां  ले  आए  ।  ऐसा  नहीं  होता

 ु

 फिर  आपने  इसमें  बिल्डिग्स  के  बारे  में  कुछ  बताया  है  :

 किन्तु  सिनेमा

 हालों और कृषि भवन जेसे दफ्तर की इमारतों के सम्बन्ध में आप॑ क्या ' कहते हैं ?
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 खंड  2  में  कहा  गया  है  :
 ह

 से  अभिप्रेत  है  कोई  भोंपड़ी
 दीवाल  से

 दीवाल  या  कोई  अन्य  संरचना  भले  ही  वह  पत्थर  कीं  इंटों
 की  लकड़ी  की  मिट्टी  की  धातु  की  हो  या  क्रिसी  अन्य  पदार्थ  से  बनी

 इससें  दफ्तरी  सिनेमा  आदि  शामिल  क्‍यों  न  करें  ?  यह  सभी  आवास  आप

 इस  प्रकार  परिभाषा  क्‍यों  नहीं  देते  अभी  परिभाषा  पूरो  नहीं  «७
 ॥  5

 मैं  कुछ  अमेंडमेंट  लिखकर  देना  चाहता  लेकिन  यह  पासिबल  नहीं  है  क्योंकि  आप

 डसे  ऐक्सैप्ट  नहीं  )

 एक  नियम  है  कि  जब  कोई  सदस्य  बोल  रहा  हो  तो  व्यवधान  नहीं  डाला  जाना

 चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  जब  और  लोग  बोलते  हों  तो  श्री  डागा  ब्यवधान  डाल  सकते  हैं  ।

 ओरी  मूलचम्द  डागा  :  मैंने  देखा  है  कि  यही  मुद्दे  मस्त्री  को  की  पूरी  परिभाषा
 देनी  क्योंकि  वह्‌  विधेयक  ला  रही  मुझे  तो  नहीं  करना  है  ।

 अब  एक  कामनसेंस  की  बात  अगर  कोई  एक  मकान  से  दूसरे  मकान  जा  रहा  तो
 केसारी  जितनी  बातें  हैं  उसके  लिए  आपने  लिख  दिया--हूल्स  टु  बी  फ्रम्ड  ।

 अमर  आप  सारे  बिल  को  पढ़कर  देखें  तो  उसमें  आप  चाहते  हैं  कि  प्रिवेंटिव  मेजस॑  लिए
 जय  ।  लेकिन  इसमें  आपने  कोन  से  भ्रिवेंटिक  मेजस  लिए  हैं  ?  सारा  आपने  ब्यूरोक्रेद्स  के  हाथ  में

 छोड़  दिया  है  ।  जहां  कहीं  भी  बात  आती  तो  यही  प्रश्न  उठता  है  कि  हम  नहीं  जानते  कि  इस
 बिल  का  इम्पलोमेंटेशन  कंसे  होगा  ।  आज  भी  मालूम  नहीं  है  कि  इस  बिल  के  अन्दर  क्‍या  रूलस
 बनेंगे  ओर  जो  रूल्स  नहीं  भी  बनने  बे  मेटर्स  भी  ये  डील  कर  समय  आ

 रहा
 है

 कि  घीरे  धीरे  हम  सब  कुछ  ब्यूरोक्रेट्स  पर  छोड़  धीरे-धीरे  हमारी  पॉलिसी  भी  वे  ही
 हाहुन  कर  इंस  बिल  के  अन्दर  यह  बात  बताई  है  कि  एक  आफिसर  होगा  और  यह  सजा

 झेगी  और  किस  बात  सजा  होगो  ।

 भ्रो  बक्‍्कम  पुरुषोत्तमन  आप  अफसरों  की  ओर  क्या  देखते  हैं  ?
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 भी  पूलसम्द  डाना  :  मैं  उनकी  ओर  नहीं  देखता  मैं  क्‍यों  देखूं  ?  हमारे  अन्य

 मंच  भी  हैं  जहां  हम  उनको  देख  सकते  हैं  ।  यहां  ऐसा  करने  की  आवष्यकता  नहीं  है  '  आखिर
 मंत्री  उस  पर  निर्मर  करते  मैं  अधिकारियों  की  ओर  क्यों  देखूं  ।

 उपाष्यक्ष  महोदय  :  जब  आप  सुझाव  देते  तो  वह  इनकी  ओर  ध्यान  देंगे  ।

 ]

 क्रो  भूल  चस्द  डागा  :  मेरा  प्रएपन  यह  है  कि  जो  बेसिक  रूल्स  बना  दिए  उसमें  आपको

 कई  रूल्स  इनकार्पोरेट  करने  जो  आप  यह  ॒  कानून  ला  रहे  यह  |कानून  सिर्फ  दिल्ली
 टैरेटरी  के  लिए  लेकिन  गांवों  में  जो  छोटे-छोटे  मकान  खलिहान  जहां  आग  लग  जाती

 उनके  लिए  क्‍या  इन्तजाम  आपने  किया  गरीब  आदमी  जो  अनाज  पैदा  करता  आग
 लगने  पर  उसका  सब  कुछ  चला  जाता  उसके  लिए  आपने  घण्टी  बजा  दी  मेरं  व  है
 कि  उसके  लिए  भी  इन्तजाम  होना  चाहिए  मैं  यह  समझता  हूं  कि  कुछ  दिनों  के  बाद  आप  फिर

 अमेंडमेंट्स  लेकिन  आप  जो  बिल  लाए  उसका  मैं  अनादर  नहीं  करता  समर्थन

 करता  हूं  ।

 हरी  इनाजोत  गुप्त
 :

 मुझे  अपने  पुराने  मित्र  चिन्तमणि  पाणिग्रही  जो  इस

 समय  यहां  को  पहली  बार  मंत्री  के  रूप  में  सम्बोधित  करने  में  बहुत  प्रसन्नता  हो  रही  है  । 3

 शो  पोयूस  तिरको  पहली  वार  वह  आग  से  खेल  रहे  हैं  ।

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  चिस्तामणि  :  मैं  आग  बुझा  रहा  हूं  ।

 भो  इसरो त  गुप्त  :  केवल  एक  सप्ताह  6  नवम्बर  को  राजधान  के  सभी  प्रमुख
 दैनिक  समाचार  पत्रों  ने  इस  वर्ष  के  आरम्भ  में  सिद्धार्थ  इन्टरकांटिनेन्टल  होटल  में  लगी  आग  के

 -  कारणों  की  जांच  के  लिए  सरकार  द्वारा  नियुक्त  एक-सदस्यीय  न्यायिक  जांच  आयोग  के  निष्कर्षों

 की  संक्षिप्त  रिपोर्ट  प्रकाशित  की  थी  ।  मुझे  आशा  है  कि  मंत्री  को  वह  रिपोर्ट  पढ़ने  के  लिए  समय॑

 मिला  होगा  ।  उस  अग्नि  कांड  में  37  व्यक्षितयों  की  मृत्यु  जिनमें  से  कुछ--मुझे  सही  संख्या

 मालूम  नहीं  है--भारतीय  नागरिक  नहीं  थे  किन्तु  उस  होटल  में  रह  रहे  विदेशी  थे  ।

 जिन  मुख्य  मुद्दों  पर  न्यायिक  जांच  रिपोर्ट  में  अधिक  बल  दिया  गया  उनके  सम्बन्ध  में

 कहने  से  पूर्व  एक  बात  कहना  चाहता  कि  यहू  या  उस  अग्निकांड  में  मारे  गए  लोगों  के

 ॒म्बन्धी  अथवा  जो  गम्भीर  रूप  से  जले  अथवा  अपनी  सारी  निजी  सम्पत्ति  लो  बेठे  किन्तु

 मुस्यतः  मृतकों  के  सम्बन्धी  इस  बात  की
 प्रतीक्षा  में  हैं  कि  उनको  किस  प्रकार  मुआवजा  दिया

 जाएगा  ।  अभी  तक  क्षतिपूर्ति  के  मुगतान  का  कोई  प्रबंध  नहीं  किया  ग
 मेरा

 विदेव।सं  है
 ‘fis  कि  सामान्य  प्रथा  यह  है  कि  सरकार  को  दावा  आयोग  नियुक्त  करना
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 3.00  भ०  १०

 |  भ्री  जक्क  म  पुरधोत्तमम  पोठासौन

 और  उस  दावा  आयुक्त  के  पास  ऐसे  सभी  लोगों  को  मुआवजे  के  दावे  करने  थे  जो  अपने
 आपको  इसके  पात्र  समभते  और  यह  इन  दावों  को  निपटाने  का  एक  तत्काल  तरीका  कितु
 जहां  तक  मैं  जानता  हूं  अभी  तक  सरकार  ने  किसी  दावा  आयुक्त  की  नियुक्ति  की  घोषणा  नहीं
 की  यह  लोग  न्यायालयों  में  निजी  मुकदमे  दायर  कर  सकते  हैं  और  ऐसे  मामले  दायर
 कर  सकते  हैं  जिनके  निपटाने  में  कई  वर्ष  लग  मेरे  विचार  में  एक  बड़ी  दुर्घटना  के  पीड़ितों
 के  साथ  ऐसा  व्यवहार  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  मैं  अच्छी  तरह  से  जानता  हूं  कि  जो  लोग  इस

 दुर्घटना  से  पीड़ित  थे  वह  सम्पन्त  लोग  थे  ।  नहीं  वे  लोग  कंसे  पंच-तारा  होटलों  में

 रहते  ।  किन्तु  मुद्दा  यह  नहीं  है  ।

 जब  लोग  किसी  रेल  दुर्घटना  अथवा  अन्य  किसी  दुर्घटना  में  हताहत  होते  हैं  तो  उन्हें  इस

 दुर्घटना  में  हताहुत  समझा  जाता  है  किन्तु  कोई  यह  देखने  की  चिन्ता  नहीं  करता  है  कि  वह
 कितने  सम्पन्न  इस  अग्निकांड  में  विदेशी  भी  हताहत  हुए  इसमें  हमारे  देश  की  श्याति

 का  भी  सम्बन्ध  मैं  सरकार  से  आग्रह  करूंगा  विशेषकर  जब  प्रतिवेदन  प्रकाशित  हो
 गया  जिसके  सम्बन्ध  में  मैं  संक्षिप्त  में  चर्चा  कि  उन्हें  दावा  आयुक्त  की  नियुक्त  में

 और  अधिक  विलम्ब  नहीं  करना  जिसके  आगे  अग्तिकांड  में  पीड़ित  व्यक्ति  अपने  दावे

 दायर  कर  सकें  ताकि  आवेदन  पत्र  पर  शीघ्र  कार्यवाही  हो  सके  ।  यह  आवदयक  अन्यथा  इन

 लिए  लोगों  के  बहुत  ही  अधिक  कठिनाई  होगी  ।

 यदि  हम  इस  जांच  रिपोर्ट  के  कुछ  मुख्य  मुद्दों  को  देखें  जंसा  कि  समाचार  पत्रों  में

 प्रकाशित  हुआ  तो  निस्संदेह  ऐसा  लगता  है  कि  यह  विधेयक  अपर्याप्त  निस्‍्संदेह  हम  विधेयक

 का  समर्थन  करते  इंस  विधेयक  के  पोछे  सरकार  का  जो  निदचय  है  मैं  उसका  समर्थन  करता

 किन्तु  उपबंध  अपर्याप्त  जांच  रिपोर्ट  में  क्या  कहा  गया  सबसे  इसमें

 सिखा

 के  पास  स्थायी  कब्जा  प्रमाणपत्र  नहीं  था  ।

 कम  से  कम  ऐसा  प्रमाण  पत्र  तो  चाहिए  और  किसी  अधिकारी  को  यह  देना  उनके  पास

 स्मायी  कब्जा  प्रमाणपत्र  नहीं  न्यायाधीश  ने  यही  देखा  और  उन्हें  1982  की  एशियाई

 हेलों  के  दोरान  तीन  महीने  के  लिए  दिल्‍ली  अग्नि  सेवा  द्वारा  अनापत्ति  प्रमाणपत्र  दिया

 अग्नि  सेवा  ने  उन्हें  स्वयं  एक  अनापत्ति  पत्र  विया  था  जो  एशियाई  श्लेत्रों  के  दौरान  केवल

 तीन  महीने  तक  के  लिए  वेध  इसका  भ्र्थ  यह  है  कि  यह  बहुत  पहले  समाप्त  हो  चुका  था

 किसी  ने  भी  नया  प्रमाण  पत्र  प्राप्त  करने  अथवा  जारी  करने  की  परवाह  कभी  नहीं  की

 और  यह  स्वयं  अग्नि  सेवा  द्वारा  किया  जाता  रिपोर्ट  में  आगे  यह  कहा  है  :

 कासून  के  स्पघ्ट  रूप  से  उल्लंधस  करके  होटल  के  प्रबन्धकों  ने  मूमि  तल  में bi)
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 जन  ~  ले

 इस्ाजोत

 कार  छड़ी  करने  के  क्षेत्र  को  प्रीतिभोज  हॉल  में  बदल  दिया  और  ऊपर  एक  अतिरिक्त
 ५  तल  का  निर्माण  किया  ।  भूमि  तल  से  खाना  पकाने  की  गेस  के  रिसाव  से  आग  लग

 रिपोर्ट  में  लिखा  है  कि  होटल  के  भूमि  तल  में  यांत्रिक  वायु  संचार  नहीं  था  और
 बन्द  कर  भागने  के  रास्ते  भी  अपर्याप्त  थे  ।  होटल  का  निर्माण  कुछ  इस  प्रकार  का  था  कि
 सभी  ओर  से  आग  बुझाने  वाले  नहीं  आ  सकते  थे  ।

 रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  कि  आपात  प्रकाश  व्यवस्था  तथा  सहायक  आपूर्ति  भी  काम

 नहीं  कर  सके  ।

 रिपोर्ट  में  अनेक  कारणों  के  लिए  दिल्‍ली  अग्नि  दिल्‍्लौ  विकास

 दिल्ली  और  दिल्‍ली  प्रशासन  की  भी  आलोचना  की

 मैं  जानता  हूं  कि  अग्नि  सेवा  घटना  स्थल  पर  पहुंच  मंग्नि  सेवा  के  कमंचारियों  ने  अच्छा
 और  सर्वोत्तम  कार्य  किया  जैसा  वे  उन  परिस्थितियों  में  कर  सकते  और  उन्होंने  अपने  आपको

 संकट  में  फिर  भी  न्यायमूर्ति  खन्‍ना  कहते  हैं  कि  यद्यिपि  दमकलों  ने  अग्नि  को  फैलने  नहीं

 परनतु  इनके  काम  में  महत्वपूर्ण  उपकरणों  के  अभाव  के  कारण  बाधा  पड़ी  जिससे  बचाव

 कार्ये  अव्यवस्थित  हो  गया  ।  इसमें  आगे  कहा  गया  है  :

 सेवा  के  पास  कदने  वाले  शीघ्र  चिकित्सा  सहायता  और
 ऑक्सीजन  का  अभाव  था  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  पर  यह  दोष  लगाया  गया  है  कि  उन्होंने  होटल
 की

 इमारत  में  परिवर्तन  करने  और  उसके  प्रबन्धकों  को  अतिरिक्त  भूमि  देते

 अनुमति  दी  ।

 यह  कुछ  मुद्दे  हैं  जो  प्रवन्धक  द्वारा  पूरी  तरह  से  गर  जिम्मेदाराना  ढंग  से  काम  करने  के  बारे  में
 की  गई  आलोचना  के  अतिरिक्त  आग  का  पता  लगाने  की  प्रणाली  दोषपूर्ण  इतना  ह्ठी
 नहीं  यह  समय  पर  काम  भी  नहीं  कर  सकी  ।  होटल  कर्मचारियों  ने  पूरी  तरह  आतकित  ढंग
 से  काम  किया  ।  किसी  को  भी  चेतावनी  दी  गई  ।  लोग  रात  को  सो  रहे  सर्वी  का  मौसम

 था  और  सवेरे  के  डेढ़  बजे  थे  ।  किसी  ने  भी  अतिथियों  को  जगाने  के  लिए  उनके  द्वार  फर  दस्तक

 साबंजनिक  सूचना  प्रणाली  अथवा  आंतरिक  दूरभाष  भ्रणाली  से  यह  चेताबनी  देने  की  किसा

 नहीं  की  कि  वहां  आग  लगी  है  ।  वहां  हर  व्यक्ति  को  उनके  हाल  पर  छोड़  दिया  गया  और  उन

 लोगों  को  अपने  कमरों  में  ही  रहना  पड़ा  क्योंकि  जब  तक  उम्होंने  भागने  का  प्रयास  किया  तब

 तक  गलियारे  धुंए  से  भर  गए  थे  ।
 ह

 हृताहत  37  व्यक्तियों  में  से  34  व्यक्ति
 दम  घुट़  जाते  से  दो  की  दूर
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 कर  और  केवल  एक  की  जल  जाने  से  मृत्यु  यह  केवल  जर्ने  का  ही  प्रइन  नहीं  यह  आग

 लक्बे  से  होने  बाली  घुटन  का  भी  प्रश्न  है  ।

 अतः  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  और  इस  बात  की  ओर  ध्यान  दिलाना  और  मुझे  पूरा
 विषथास  है  कि  मंत्री  गहराई  से  इस  को  ओर  ध्यान  देंगे  क्योंकि  यह  विधेयक  आकस्मिक  घटनाओं
 से  निबटने  में  वास्तविक  रूप  से  अपर्याप्त  मेरे  विचार  में  यह  पिछली  बातों  का  ही  प्रभाव  है
 और  इस  प्रकार  की  आग  से  जो  अनुभव  हमें  प्राप्त  हुआ  है  उसकी  ओर  ध्यान  नहीं  दिया
 गया

 भी  अताउरंहमान  :  थोड़ा  सा  ।

 भरी  इगाजोत  गुप्त  :  आधा  या  यूं  कहूं  अग्नि  में  आधा  पका  विधेयक  ।

 गोपाल  टावसे  के  मामले  में  भी  हमारा  यह  अनुभव  था  और  फिर  इस  होटल  की

 विध्यंसक  आग  से  भी  यही  अनुभव  हुआ  ओर  इससे  यह  पता  चला  है  कि  आपात  स्थिति  को

 मुकाबला  करने  के  लिए  जो  व्यवस्था  होनी  चाहिए  उसका  पूरी  तरह  से  अभाव  भवन  का

 निर्माण  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  बात  इसके  लिए  कुछ  विशिष्टताएं  और

 मियम  निर्धारित  किए  गए  हैं  ओऔप  प्रायः  इनका  भी  उल्लंघन  होता  है  ओर  कभी  स्वयं  दिल्ली

 विकास  प्राधिकरण  द्वारा  उल्लंघन  किया  जाता  कभी  ऐसे  लोगों  द्वारा  निरीक्षण  किया  जाता

 है  जो  अधिक  विद्वसनीय  नहीं  हैं  अथवा  ऐसे  थ्यक्ति  हैं  जिनको  घूस  देनी  पड़ेगी  और  इस  प्रकार

 की  निरीक्षण  रिपोर्ट  देते  हैं  जिससे  स्थिति  की  गम्भीरता  व्यक्त  नहीं  होती  है  और  यह  एक  बात

 है  जो  निर्माण  से  सम्बद्ध  कि  क्‍या  निर्माण  निर्धारित  व्यक्तियों  और  सिद्धांतों  के  अनुसार  हुआ

 है  और  दूसरा  यह  कि  यदि  भवन  का  निर्माण  उचित  ढंग  से  हुआ  और  आपात  स्थिति  में

 अध्यकृनी  व्यवस्थाएं  पर्याप्त  नहीं  है  तब  तो  होने  वाली  बहुत  सी  दुर्घटनाओं  को  रोका  नहीं  जा

 सक्षता  आग  लगने  पर  बच  कर  भागने  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  इतनी  ऊंची  इमारतों  में

 लिफ्ट  हैं  ओर  लिफ्ट  का  शाफ्ट  भी  है  जिससे  लिफ्ट  ऊपर  और  नीचे  जाती  अग्नि  की  लपठें

 ऊपर  जानें  का  यह  सहज  रास्ता  है  जब  कभी  नीचे  आग  लग  जाती  कया  इसको  रोकने  के

 लिए  कोई  रास्तक  है  ?  हमें  नहीं  मालूम  कि  क्‍या  प्रबंध  कभी  मैं  सोचता  हूं  कि  यदि  संसद

 भवन  में  आग  लग  भगवान  का  धन्यवाद  है  कि  यह  बहु-मंजिला  इमारत  नहीं  किन्तु
 यदि  संसद  भवन  में  आम  लग  तो  यहां  कया  प्रबन्ध  किया  गया  है  ?  हम  इस  बारे  में  कुछ

 नहीं  जानते  |  सदस्यगण  प्रतिदिन  यहां  आते  हैँ  और  कई  घंटे  व्यतीत  करके  बाहर  बले  जाते

 यहां  पर  क्या-क्या  धवंध  किए  गए  हैं  ?  यदि  आग  लग  जाती  है  तो  उससे  निपटने  के  लिए

 क्या-क्या  आस्तरिक  प्रबंध  किए  गए  हैं  ?  यहां  ये  छोटे  हल्के  आग  बुझाने  के  यंत्र  लटक  रहे  हैं
 जिनसे  काम  लेना  भी  मैं  समझता  हूं  हममे  से  अधिकतर  लोग  नहीं  जानते  और  यदि  आवद्यकता

 पड़  भाए  तो  हम  वेखेंगे  कि  उनमें  से  अधिकतर  सम्मबतः  कार्य  करने  की  हालत  में  नहीं  है  क्‍योंकि

 कश्जी  उनका  परीक्षण  नहीं  किया  जाता  ।  इस  प्रकार  तब  धाहरै  से  फायर  ब्रिगेड  के  आने  का

 इंतजार  करना  इस  प्रकार  इम  बातों
 को

 अब  लापरवाही  से  भहीं  लेमा  चाहिए  और

 इसलिए  मंत्री  महोदय  को  सुक्काव  दूंग  यह  नहीं  जानता  कि  क्‍या  वे  कुछ  अतिरिक्त
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 प्रावधानों  को  समाविष्ट  करके  इस  विधेयक  में  सुधार  करने  के  लिए  त॑ंयार  है  शायद  नहीं  क्योंकि
 हमारी  अतिप्रादीन  पद्धति  यह  रही  है  कि  एक  विधेयक  का  एक  यार  प्रारूप  बनाने  के  बाद  और
 इसके  सदन  में  प्रस्तुत  होने  के  बाद  चाहे  आसमान  गिर  पड़े  उसे  पारित  करना  पड़ता  इस
 सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  किया  जा  सकृता  ।  निदिचत  रूप  से  कुछ  अन्य  विधेयक  लाए  जा  सढुते  हैं
 अथवा  कुछ  अन्य  नियमों  को  बनाया  जा  सकता  आखिर  क्या-क्या  प्रबन्ध  किए  गए  उन्हें
 अत्यधिक  सरुत  बनाया  जाना  चाहिए  ।  और  यदि  इस  प्रकार  आग  लगती  है  तो  इन  इमारतों  के
 मालिकों  ओर  होटलों  व  धिनेमा  घरों  के  प्रबंधन  को  भी  उत्तरदायी  ठहराया  जाना

 उन  कारणों  से  भी  आग  लग  सकती  है  जो  उनके  नियंत्रण  से  बाहर  परन्तु  इस  बात

 का  पता  लगाया  जाना  चाहिए  कि  आग  लगने  का  कारण  कया  था  लापरवाही  या  कोई  अन्य  ।

 और  यदि  वहां  उस  इमारत  के  लोगों  की  सुरक्षा  के  लिए  पर्याप्त  प्रबन्ध  नहों  है  तो  वह  किसका
 उत्तरदायित्व  होगा  ?  यह  एक  मजाक  नहीं  बहुत  से  लोगों  ने  अपनी  जानें  खो  दी  इस
 प्रकार  की  घटना  के  लिए  वास्तव  में  कोई  कड़ी  सजा  होनी  चाहिए  ।

 मैं  और  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  |  परन्तु  यह  वास्तव  में  एक  गम्भीर  मामला

 दुर्भाग्य  से  मुझे  जाना  पड़  रहा  श्री  पाणिग्रही  का  उत्तर  सुनने  के  लिए  मैं  यहां  नहीं  हूंगा  ।

 परन्तु  मुझे  आशा  है  कि  वे  मेरे  एक  पुराने  मित्र  होने  के  नाते  मेरी  अनुपत्थिति  का  लाभ  नहीं
 उठायेंगे  और  वे  सिद्धार्थ  होटल  अग्निकांड  से  प्रभावित  लोगों  के  मुआवजे  को  जांच  कर  रहे  दावा

 आयुक्त  की  बात  तक  ही  सीमित  नहीं  रहेंगे  ।

 भो  बिजय  एन०  पाटिल  :  मैं  इस  विधेयक  के  समर्थन  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।

 पहले  तीन  या  चार  मंजिली  इमारतें  बनाने  की  प्रथा  अंग्रेजों  ने  भी  निजन  क्षेत्रों  में

 इमारतें  व  बंगले  कलकत्ता  व  अम्बई  की  तरह  नहीं  है  जहां  गगनचुम्बी  इमारतें

 परन्तु  जंसे-जेसे  समय  गुजरता  गया  एक  आवष्यकता  अनुभव  की  विशेष  रूप  से  बाजार

 क्षेत्रों  में  ऊंची  इमारतें  बनाने  की  आवष्यकता  अनुभव  की  परिणामस्वरूप  रहने  के  लिए

 बहुमंजिली  इमारतों  की  अनुमति  दी  गई  ।  इसके  बाद  एशियाई  खेलों  के  कारण  बहुत  से

 होटलों  का  निर्माण  किया  गया  है  ।  परन्तु  इसके  साथ-साथ  अग्निशमक  सेवा  को  शुदृढ़  नहीं  किया

 गया  इन  ऊंची  इमारतों  में  चलजलीय  दाब  सीढ़ियों  व  अन्य  आधुतिक  उपकरणों  की

 आवद्यकता  है  ताकि  अग्निशमक  सेवा  के  लोग  आग  का  मुकाबला  कर  सकें  ।  यही  कारण  है  कि

 हमने  देखा  कि  गोपाल  टावर  व  सिद्धार्थ  होटल  में  आग  पर  काब्‌  पाने  से  पहले  बहुत  सी  जाने

 चली  गई  ।  जैसा  हम  जानते  हैं  कि  उस  समिति  ने  जिसने  आग  लगने  की  सम्भावनाओं  के  संबंध

 में  लगभग  200  इमारतों  का  अध्ययन  किया  था  यह  सुझाव  दिया  है  कि  दु्घटना  से  आग  लगने

 के  दृष्टिकोण  से  26  इमारतें  तुलनात्मक  दृष्टि  से  सुरक्षित  इन  26  इमारतों  में  से  एक
 सिद्धार्व  होटल  था  ।  इस  होटल  में  आग  लगने  से  हमें  यह  पता  चल  गया  है  कि  अपेक्षाकृत

 सुरक्षित  इमारतों  में  भी  आग  लग  सकती  इसका  अभिप्राय  है  कि  जिन  उपायों  का  सुफाव
 दिया  गया  है  उससे  भी  इन  इमारतों  में  अग्निसह  प्रणाली  में  कमी  रहती  और  बह
 बात  नहीं  कि  केवल  ऊंची  इमारतों  में  ही  आग  लगती  विपणन  क्षेत्रों  में  भी  आग  लग  जाती -

 -  iN,
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 एक  साल  पहले  सदर  बाजार  में  बहुत  बड़ी  आग  लगी  थी  ।  हसका  एक  कारण  अनधिकृत

 मिर्माण  था  ।  दिल्ली  मगर  निगम  ने  आग  लगने  के  मुख्य  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  एक
 अध्ययन  किया  था  ।  इंस  अध्ययन  में  यह  पाया  गया  कि  59%  मामलों  में  शार्ट  सकिट  के  कारण

 आंग  और  19%  मामलों  में  लापरवाही  के  कारण  आग  लगी  ।  इसका  अर्थ  है  कि  दोषपूर्ण

 विद्युत  कनंक्शन  के  कारण  आग  लगती  हो  सकता  है  कि  इन  इमारतों  में  बिजली  लगाने

 वाले  ठेकेदार  बहुत  घटिया  सामान  का  प्रयोग  करते  हों  ।  समय  गुजरने  के  बाद  शार्ट  सकिट  की

 घटना  होती  है  और  आग  लग  जाती  100  में  से  59  मामलों  में  आग  लगने  का  कारण  शार्टे

 सकिट  इस  प्रकार  विधेयक्र  में  न  केवल  इमारत  के  मालिक  और  उस  इमारत  पर  कब्जा  रखने

 वाली  कम्पनी  के  लिए  सजा  का  प्रावधान  होना  चाहिए  अपितु  उस  व्यक्ति  के  लिए  भी  सजा  का

 प्रावधान  होना  चाहिए  जो  अप्रत्यक्ष  रूप  से  दोषपूर्ण  ब्यवस्थापन  कारण  आग  लगने  के  लिए

 उत्तरदायी  हैं  ।

 वाणिज्यिक  भवनों  में  हमें  निम्नेतल  और  जीने  के  दुशपयोग  का  पता  चलता  यहां

 बहुत  भीड़  रहती  है  और  उस  भीड़  के  कारण  आग  लगने  के  अवसर  रहते  यदि  जीने  या

 निम्नतम  जल  में  जिनको  अनाधिकृत  रूप  से  प्रयोग  किया  जातों  आग  लग  जातीं  है  तो  आग

 से  सुरक्षा  क ेलिए  इमारत  के  अन्दर  किए  गए  उपाय  लाभकारी  नहीं  इस  प्रकार  उन  लोगों

 के  लिए  भी  सजा  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  जो  ज्वलनशील  पदार्थों  को  उन  जगहों  पर  रखते  हैं

 जहां  उनकी  अनुमति  नहीं  होतो  ।  इस  प्रकार  के  सामान  का  ऐसे  अनाधिकृत  भण्डारण  करने  के

 लिए  सजा  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  और  इस  सम्बन्ध  में  विधेयक  में  प्रावधान  किया  जाना

 भाहिए  |

 लोगों  के  मन  में  च्रेतना  जमाने  की  भी  हमें  आवश्यकता  है  क्‍योंकि  हमारे  लोगों  को
 असावधानी  से  जलती  हुई  सिगरेट  फेंकने  की  आदत  है  ।  हमने  कार्यालयों  में  भी  आग  लगती  देखी

 आग  लगने  का  कारण  सदा  शोर्ट  सकिट  ही  नहीं  एक  जलती  हुई  सिगरेट  या  माचिस
 की  तिली  भी  हो  सकती  इसलिए  आग  लगने  के  खतरों  के  सम्बद्ध  में  लोगों  में  उचित  चेतना
 उत्पन्न  करनी  चाहिए  ।  आग  थोड़ी  सी  लगती  है  परन्तु  इससे  हानि  अधिक  होती  कभी-कभी
 तो  कीमती  रिकार्ड  भी  जल  जाता  हमने  देखा  है  कि  पिछले  दो  वर्षों  में  योजना  भवन  में
 आग  लगी  थी  ।  हसी  प्रकार  कुछ  दिन  बाद  योजना  भवन  के  साथ  वाले  पी०  एण्ड  दी०  भवन  में
 भी  आग  लग  गई  इसलिए  ऐसे  स्थानों  में  जहां  कार्यालय  जहां  लोग  दिन  के  समय  बैठकर

 धूम्रपान  करते  आग  लगने  के  खतरों  के  बारे  में  लोगों  में  चेतना  उत्पन्न  की  जानी
 इस  प्रकार  की  लापरवाही  के  कारण  19%  मामलों  में  आग  लगती  हैं  और  यदि  लोगों  में
 जागरूकता  उत्पन्न  की  जाए  तो  इससे  बचा  जा  सकता  है  ।

 केवल  दिल्‍ली  ही  ऐसा  शहर  शहर  नहीं  है  जहां  आग  लगती  दूसरे  अन्य  बहुत  से
 शहरों  में  भी  इस  प्रकार  की  घटनाएं  होती  परन्तु  दिल्ली  में  यदि  आग  लगती  है  तो  लिफ्ट
 भी  कार्य  नहीं  करती  है  क्योंकि  बम्बई  जैसे  महानगरों  की  तुलना  में  दिल्ली  में  विद्युत  सप्लाई
 बहुत  अनियमित  इस  प्रकार  बहुमंजिली  इमारतों  में  काम  करने  वाले  लोगों  के  लिए  विकल्प
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 विजय  एन०

 जीने  स ेनिकल  आने  के  लिए  व्यवस्था  होनी  चाहिए  जो  कि  बहुत  सी  इमारतों  में  नहीं  दब
 इमारतों  व  होटलों  में  इसकी  व्यवस्था  की  जा  सकती  सिद्धार्थ  होटल  में  आग  लगने  के  काल
 शल्होंने  ऐसे  जीनों  की  करनीं  आरम्म  कर  दी  यह  एक  देर  से  की  मर्च

 दुड्डिमानी  है  ।

 हस  विधेयक  के  खंड  विस्तृत  है  परन्तु  उन्हें  सख्ती  से  लागू  किया  जाना  चाहिए  और
 सढत  सजा  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  ऐसा  करके  न  केबल  मानव  जीवन  अपितु  बहुत  से  कीमब्नी
 शिकार्श  को  भी  बचाया  जा  सकता  इसके  साथ-साथ  अग्निशमक  केन्द्रों  व  अग्निशमन  कर्मियों

 को  अधिक  सामथ्यंवान  बनाया  जाना  चाहिए  व  उनके  उचित  प्रशिक्षण  की  भी  व्यवस्था  की
 जानी

 की  सतिलाल  हंसशा  :  सभापति  मैं  इस  दिल्‍ली  अग्नि  निवारण

 और  अग्नि  सुरक्षा  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।  इस  विधेयक  को  बहुत  पहले  ही  लाया  गाना

 चाहिए  था  ।  केन्द्र  सरकार  घटना  के  बाद  जागती  कान्‍्टीनेंटल  होटल  की  विनाशकारी  अश्नि
 ने  सरकार  की  आंखें  खोल  दो  हैं  ओर  इसके  परिणामस्वरूप  इस  विधेयक  को  लाया  गया  ज्र्त

 आग  में  कुछ  विदेशियों  सहित  बहुत  से  लोगों  की  जानें  गई  ।  उस  अग्नि-दुघंटना  के  कारकों  की

 जांच  के  लिए  एक  समिति  गठित  की  गई  थी  और  उसने  जांच  भी  की  उस  जांच  समिति  के

 जांच  कार्यों  के  बारे  में  हम  अन्धकार  में  उस  दुर्घटना  में  जो  लोग  मारे  गए  या  गम्भीद

 हूप  से  घायल  हुए  उन्हें  अथवा  उनके  परिवारों  को  कोई  मुआवजा  नहीं  दिया  गया  है  ।  मैं  नहीं
 जानता  कि  सरकार  इस  बारे  में  क्या  कर  रही  है  परस्तु  मैं  माननीय  मंत्री  से  इस  बारे  में  उचित

 कृदम  उठाने  का  अनुरोध  करूंगा  ।  उस  अग्नि  का  कारण  क्‍या  था  क्‍या  वहां  आग  बुकाने  की  कोई

 व्यवस्था  नहीं  की  गई  थी  ?  यह  हमारा  प्रएन  इसी  प्रकार  की  विनाशकारी  आग  अन्य  शहरी

 में  भी  लगी  मैं  नहीं  समझता  कि  इस  प्रकार  केवल  एक  विधेयक  पास  करने  से  ही  ऐसी

 दुर्घटनाओं  को  रोका  जा  सकता  है  अथवा  नियन्त्रित  किया  जा  सकता  जिस  बात  की
 '
 आवश्यकता  है  वह  यह  कि  जब  एक  शहर  की  योजना  बनाई  जाती  है  तो  उस  समय  ऐसे  अग्नि

 सुरक्षा  उपायों  को  आवदयक  बना  दिया  जाना  चाहिए  ओर  उन्हें  सर्ती  से  लागू  किया  जाना

 चाहिए  ।

 विधेयक  की  धारा  3  में  यह  कहा  गया  है  कि  एक  अधिकार  प्राप्त  प्राधिकरण

 तीन  घंटे  का  नोटिस  देकर  किसी  भी  भवन  की  जांच  कर  सकेगा  ।  हमारा  प्रदन  यह  है  कि  इस

 प्राधिकरण  में  कितने  व्यक्ति  उन्हें  कौन  नियुक्त  करेगा  और  उनकी  न्यूनतम  योग्यताएं  क्‍या

 होंगी
 ?  इन  सभी  बातों  का  विधेयक  में  उल्लेख  नहीं  किया  गया  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध

 करूंगा  कि  वे  अपने  उत्तर  में  इन  सभी  बातों  को  स्पष्ट  अब  इस  नियुक्त  लिए  बए
 प्रालिकरण  को  दिल्ली  के  किसी  भी  मवन  को  तीन  धंटे  का  नोटिस  देने  के  पदचातृ्‌  जांच  करने  का

 #मूलत:ः  बंगला  में  दिए  गए  माषण  के  प्रंप्रेजी  अगुबवाद  का  हिन्दी  रुपान्तर
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 अधिकार  होगा  ।  परन्तु  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वे  स्वयं  भवनों  की  जांच  करेंगे  अथवा
 किसी  बात  की  रिपोर्ट  मिलने  के  बाद  जांच  करेंगे  ।

 रमन»  कक इस अधिनियम

 महोदय  विधेयक  की  धारा  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  :  कोई  इस  अधिनियम
 के  किसी  उपबंध  का  उल्लंघन  करेगा  बह  धारा  7  के  अधीन  अपने  विरुद्ध  किसी  कार्यबाही  प

 क्षतिकूल  प्रभाव  डाले  बिना  कारावास  जिसकी  अवधि  छह  मास  तक  की  हो  सकेगी  या  जुमनि
 से  जो  प्चास  हजार  रुपये  तक  का  हो  सकेगा  या  दोनों  से  दंडनीय  होगा  भर  जहां  अपराध  चालू
 शहता  है  वहां  अतिरिक्त  जुमाने  से  जो  प्रथम  दिन  के  पश्चात्‌  प्रत्येक  दिन  के  लिए  जिसके  दौरान
 अपराध  चालू  रहता  है  तीन  हजार  रुपये  तक  का  हो  सकेगा  ।'

 इस  प्रकार  जो  व्यवित  इस  अधिनियम  के  उपबंधों  को  उल्लंघन  उसे  6  माह  की
 केद  अथवा  50,600  रुपया  जुर्माना  अथवा  दोनों  सजा  दी  जो  सकेगी  ।  मैं  समझता  हूं  कि  सजा

 क्लोर  अधिक  सख्त  होनी  चाहिए  |  यह  सजा  पर्याप्त  नहीं  लगता  ।  परन्तु  कितनी  सजा  दी  जाएगी
 इसका  निर्धारण  कौन  करेगा  ?  विधेयक  इस  बारे  में  मौन  मुझे  आशा  है  कि  माननीय  मंत्री

 महोदय  अपने  उत्तर  में  इस  मुद्दे  को  स्पष्ट

 अन्त  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  ऐसे  भयानक  अग्निकांडों  को  इस  प्रकार  एक  विधेयक

 प्रस्तुत  करने  से  ही  नहीं  रोका  जा  सकता  ।  इंसके  लिए  हमारी  कुछ  व्यापक  योजनाएं  अवश्य  होनी

 चाहिए  और  अग्नि-सु  रक्षा उपकरण  उपलब्ध  होने  चाहिए  व  उनका  व्यापक  रूप  से  प्रयोग  किया

 जाना  सब  बातों  से  पहले  हमें  अग्निकांड  रोकने  के  लिए  व्यापक  योजनाएं  बनानी

 चाहिए  तभी  हम  इस  खतरे  का  प्रभावशाली  ढंग  से  सामना  कर  सकेंगे  और  यह  विधेयक  वास्तव

 में  लाभकारी  सिद्ध  हो  सकेगा  ।

 महोदय  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 0

 भरी  घर्मपाल  सिह  ललिक  :  घनिष्ठा ता  मैं  दिल्ली  अग्नि  निवारण

 आर  अग्नि  सुरक्षा  विधेयक  feast  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  दिल्ली  में  पिछले

 दिनों  अग्निकांड  में  जितनी  दिक्क़तें  महसूस  हुई  उन  सबको  सामने  यह  दिल्ली

 महानगर  परिषद  में  पास  होने  के  पालियामेंट  के  सामने  आया  दिल्ली  में  ही
 दिल्‍ली  के  बाहर  भी  कई  स्थानों  पर  भीषण  अग्निकांड  हुए  जैसे  गोपाला  टावर

 सिद्धार्थ  अग्निकांड  और  उसके  अलावा  शक्रबस्ती  में  इडियन  आयल  डिपू  के  अन्दर  हुआ
 अवर्दस्त  इसके  कुछ  प्रमुख  अग्निकांडों  में  से  इन  सब  में  हमरा  जन  और  धन

 दोनों  का  अपार  नुकसान  क्षति  हुई  |  दिल्ली  से  बाहर  के  अग्निकांडों  में  प्रमुख  भरतपुर  बर्ड

 सैंक्चुरी  अग्निकांड  कहने  का  तात्पर्य  यह  है  कि  अग्नि  के  सम्बन्ध  में  उचित  सुरक्षा  उपाय  न

 अपनाए  जाने  के  कारण  हमेशा  से  नुकसान  होता  आया  वर्तमान  विधेयक  पार्थियामेंट  के

 श्रक्मने उपस्थित करके सरकार ने बहुत प्रशंसनीय कदम उठाया है और इसमें जान और माल



 दिल्ली  अग्नि  निवारण

 .  धरसंपाल  सिह

 दोनों  की  हिफाजत  के  लिए  अनेकों  प्रावधान  किए  हैं  ।  यहां  मैं  माननीय  मंत्री  जौ  के  ध्यान  में  कछ
 बात  लाना  चाहता  हूं  ।

 और  अग्नि  सुरक्षा  विधेयक  12  1986

 वर्तेमान  विधेयक  दिल्ली  यूनियन  टेरिटरी  की  परिसीमा  में  ही  लागू  होता  है  और  दिल्ली
 में  इलाका  भी  परन्तु  जिस  ढंग  से  इस  में  प्रावधान  किए  गए  हैं  उनको  देखकर  ऐसा
 प्रतीत  होता  है  कि  दिल्ली  देहात  की  उतकी  भवनों  की  ओर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया

 गया  ऐसा  लगता  है  कि  उनकी  ओर  हमारी  सरकार  का  ध्यान  कम  गया  यद्यपि  आज

 अपने  यह  विधेयक  दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  लिए  ही  लागू  किया  है  परन्तु  हमारी  सरकार  ने
 तेशनल  कैपिटल  रीजन  के  अन्तर्गत  कुछ  एरिया  निर्धारित  किया  हुआ  सरकार  चाहती  है  कि

 उस  एरिया  का  धीरे-धीरे  डेवलपमेंट  किया  इसलिए  वहां  बिल्डिग  भी  औफिसेज

 भी  मेरी  गुजारिश  है  कि  कंपिटल  रीजन  एक्ट  के  ज्यूरिस्डिक्शन  में  जो  एरिया  पड़ता

 यह  बिल  उन  सभी  इलाकों  पर  लागू  होना  चाहिए  अन्यथा  नेशनल  कंपिटल  रीजन  बनने  के  बाद

 कुछ  इलाके  ऐसे  रह  जिन  पर  यह  विधेयक  प्रभावी  नहीं  होगा  और  उन  पर  इसे  प्रभावी

 बनाने  के  लिए  आपको  एक  नया  विधेयक  संसद  में  लाना  जिससे  दोबारा  समय  और  घन
 की  हानि  होगी  ।  >

 एक  निवेदन  मैं  यह  भी  करना  चाहता  हूं  कि  दिल्‍ली  में  कई  गांव  हैं  और  उनमें  कई

 ओधो रा  हज्ड  फंक्टरियां  लगी  हुई  उन  फंक्टरियों  में  आग  से  सुरक्षा  के  समुचित  उपाय  किए

 गए  हैं  या  लाइसेंस  देने  से  पहले  उनकी  जांच  कर  ली  गई  है  या  इस  ओर  भी  सरकार

 को  ध्यान  देना  चाहिए  और  उनमें  आग  से  बचाव  के  लिए  आवद्यक  प्रावधान  इस  बिल  में  करने

 भाहिए  ।

 इसके  अलावा  पहले  हमारे  नियमों  में  कुछ  कमियां  सजा  वर्गरह  बहुत  कम  थी  और

 अधिकारियों  के  हाथों  में  इतनी  ताकत  नहीं  दी  गई  थी  कि  वे  किसी  बिल्डिग  का  मौके  पर  जाकर

 निरीक्षण  कर  सकें  और  यदि  उनके  काम  में  बाधा  उत्पन्न  की  जाती  है  तो  उस  व्यवस्था  में  वे
 क्या  किस  ढंग  से  वे  उसके  मालिकों  के  विरुद्ध  एक्शन  ले  सकते  परन्तु  वर्तमान  विधेयक
 में  उन  तमाम  प्रावधानों  को  समाविष्ट  करने  का  प्रयत्न  किया  गया  लेकिन  मैं  एक  थधीज

 कहूंगा  कि  दिल्‍ली  के  देहात  का  दिल्‍ली  के  कार्पोरेशन  का  एरिया  और  जो  भ्युनिसिपल
 कमेटी  का  एरिया  इन  सेब  क्षेत्रों  मे ंकुल  मिलाकर  सिफं  17  फायर  स्टेशन  जो  बहुत  ही

 थोड़े  इसलिए  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  एक्ट  के  अन्दर  यह  प्रोवाइड  होना  चाहिए  कि  पापुलेशन  के

 अनुसार  फायर  स्टेशन  बनेंगे  और  कम  से  कम  50  हजार  की  आबादी  के  ऊपर  एक  फ़ायर-स्टेशन
 अवदय  क्योंकि  भाजकल  सेफ्टी  लेप्सेस  की  वजह  से  प्रॉपर  अक्यूपमेंट  की  कमी  की  वजह
 बिजली  के  शॉर्ट  सकिट  की  वजह  भौर  जाने-अनजाने  में  अग्निकाण्ड  होते  रहते  इसलिए  मेरे

 कहने  का  मतलब  यह  है  कि  आबादी  को  बेस  बनाकर  फायर  स्टेशन  का  प्रावधान  किया

 सभापति  फायर  प्रोटेक्शन  में  जो  कर्मचारी  काम  करते  जो  आग  भरुझाने के



 1
 कातिक

 10
 ३.  ६
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 —

 लिंए  जाते  उनको  लेटेस्ट  और  सोफिस्टी  केटेड  इक्विपमेंट  सप्लाई  किए  जाएं  क्‍योंकि  वे  अपनी
 जान  पर  खेलकर  दूसरे  लोगों  की  जान  और  मात्र  को  बचाते  हैं  जिसमें  उनको  बड़ा  भारी  खतरा

 रहता  कुछ  ऐसी  बीमारियां  भी  जो  इनको  खासतौर  से  होती  जो  फायर-प्रोटेक्शन  में

 काम  करते  या  आग  बुभाने  जाते  हैं  उनको  हारट-द्रेवल  बहुत  ज्यादा  होती  है  क्योंकि  वे  अग्नि

 के  ज्यादा  नजबीक  होते  होते  हैं  ।  इसी  प्रकार  से  उनको  हाई  ब्लड  प्रेशर  बहुत  होता  तीसरी

 बीमारी  ट्यूबर  कुलोसिस  की  होती  यदि  आप  यह  पता  करवाएं  कि  फायर-प्रोटेक्शन  के

 कर्मचारी  रिटायर  होने  के  दाद  कितने  दिन  तक  जिंदा  रहते  तो  आपको  यह  भी  मालूम  पड़

 जाएगा  कि  ये  कमंचारियों  अन्य  कर्मचारियों  की  अनिस्वत  जल्द  मर  जाते  इन  लोगों  को

 ज्यादातर  ये  तीन  बीमारियां  कार्बन  मोनो  ऑक्साइड  और  हीट  की  वजह  से  होती  इसलिए
 उनको  बकायदा  लेटेस्ट  हक्विपमेंट  मिलने  चाहिए  ।

 माननीय  सभापति  इसके  साथ  ही  मैं  यह  अनु रोध  भी  करना  चाहता  हूं  कि  जो

 ब्यक्ति  फायर-प्रोटेक्शन  में  काम  करते  उनका  बहुत  ज्यादा  रकम  का  बीमा  होना  चाहिए  ।

 उनके  ऊपर  जो  आश्रित  सरकार  को  उनका  ख्याल  पहले  करना  चाहिए  ।  क्‍योंकि  एक  आदमी

 अपनी  जान  पर  खेल  कर  दूसरे  की  जान  बचाने  जाता  है  और  उसमें  यदि  उसका  प्राणान्त  हो

 जाता  तो  उसके  आश्रितों  को  कोई  परेशानी  न  इस  बात  को  दृष्टि  में  रखकर  उनका  हैवी

 हंदयोरेंस  सरकार  को  कराना  चाहिए  ।

 इसके  साथ  ही  मैं  यह  निवेदन  भो  करना  चाहता  कि  फाइव  स्टार  होटलों
 सिनेमा  हाउसेस  और  विग  इंडस्ट्रीज  तथा  गवर्नमेंट  के अपने  आफिसेस  में  भी  फायर-फाइटिंग  के

 इक्विपमेंट  पूरी  तादाद  में  नहीं  उनको  भी  लगाया  जाना  इक्विपमेंट  लगे  और

 उनका  इस्तेमाल  यदि  नहीं  आता  तो  भी  उनके  लगे  होने  का  कोई  फायदा  नहीं  इसलिए

 मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  जनसाधारण  को  इस  बात  का  प्रशिक्षण  और  ज्ञान  दिया  जाए  कि  इन

 फायर-फाइटिंग  इक्विपमेंट  का  कैसे  इस्तेमाल  किया  जा  सकता  है  ओर  अग्नि  को  कंसे  बुझा  सकते

 हैं  या  कंसे  अग्नि  को  फंलने  से  रोक  सकते  हैं  ।

 इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  नें  दो-तीन  बातें  और  कहना  चाहता  हूं  ।  यह  तो  ठीक

 है  कि  फायर  सेफ्टी  लंप्सेस  होने  पर  आपने  महीने  की
 सजा  और  50  हजार  रुपये  जुर्माना

 रखा  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  यह  और  भी  ज्यादा  होना  इस  एक्ट  में  जो  कमियां

 उनके  बारे  में  दो-तीन  बातें  मैं  ओर  कहना  चाहता  जो  विधेयक  यहां  पेश  किया  गया

 उसके  सैक्शन  3  सेक्शन  5,  सेक्शन  7,  सेक्शन  8  ओर  सेक्शन  11  के  बारे  में  कहना  चाहता

 सैक्शन  3  में  दिया  है  कि  कोई  अधिकारी  किसी  बिल्डिग  में  निरीक्षण  के  लिए  जा

 सकता  है  और  उस  बिल्डिंग  का  मालिक  या  जो  कि  उसमें  बेठा  वह  उसकी  इकार

 नहीं  कर  सकता  है  ।  लेकिन  इस  बिल  में  यह  नहीं  दिया  कि  अगर  कोई  बिल्डिग  का  मालिक  या

 जिसका  उस  पर  कब्जा  वह  उस  अधिकारी  को  अन्दर  दालिल  न  होने  दे  तो  उसके  लिए  क्या

 श्जा  होगी  इसका  प्राबीजन  भी  होना  बाहिए  ॥  इसमें  लिखा
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 बर्मवाल  सिह

 हम  राक्षभ्न  प्राधिकारी  को  घर  की  जांच  करने  की  अनुमति  देंगे  किन्तु  उन्होंने  यह  नहीं
 बताया  कि  यदि  भवन  के  मालिक  या  जो  उस  भवन  में  कब्जा  किए  बंठा  है  यदि  वह  जांच  न
 करने  दे  तो  उसके  लिए  क्‍या  सजा  होगी  ?

 ]

 |  ५ उसमें  सेफ्टी  दक्विपमेंट्स  प्रापरली  इंस्टाल्ड  नहीं  हैं  तो  बह  उसको  सील  कर  सकता  है
 बिल्डिंग  का  मालिक  या  जो  उस  बिल्डिग  में  कड्जा  किए  बठा  उस  अधिकारी  को  सील  की

 इजाजत  नहीं  देगा  तो  ऐसा  कोई  प्रावीजन  नहीं  है  कि  उसको  क्‍या  सजा  होगी  ?  अगर  सील  लग

 गई  है  तो  वह  उसको  तोड़ेगा  अगर  तोड़ेगा  तो  उसको  क्या  सजा  यह  भी  इसमें

 नहीं  है  ।

 सेक्शन  8  में  अपील  का  प्रावधान  है  ।  इसमें  यह  है  कि  एक  महीने  के  अन्दर  वह  जो

 प्रापर  अथारिटी  है  उसके  पास  अपील  करेगा  ।  लेकिन  यह  नहीं  है  कि  अपील  का  कितने  दिन  में

 निपटारा  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जितने  भी  हमारे  कानून  बनते  हैं  उसमें  अपील  के
 निपटारे  की  स्टेज  पर  बहुत  देर  हो  जाती  इस  बिल  में  यह्‌  भी  होना  चाहिए  कि  उस  अपील

 पर  कितमे  दिन  में  फंसला  हो  जाएगा  ।

 सेक्शन  5  में  लिखा  है  कि  अगर  वह  अधिकारी  किसी  बिल्डिग  को  सेफ  नहीं  पाता  है  या

 ।  अगर

 संक्शन  11  में  पनिशमेंट  की  बात  कही  गई  है  कि  भौफेन्स  के  लिए  पंनल्टी  ।  अगर  भओौफैम्स

 किसी  कम्पनी  से  सम्बन्धित  है  तो  उसको  सजा  मिलेगी  ।  आगे  एक  प्रोवाइजा  दिया  है  कि  अगर

 कम्पनी  का  मालिक  या  डायरेक्टर  यह  साबित  कर  दे  कि  इसका  मुझे  ज्ञान  नहीं  कि  ऐसे  सेफ्टी

 शेजस  नहीं  तो  उत्तको  सजा  नहीं  मिलेगी  ।  मैं  कहता  हूं  कि  यह  जिम्मेदारी  मालिक  पर  डाली

 जाए  नहीं  तो  ऐसा  करके  वह  लोग  बच  जायेंगे  ओर  अपमे  कर्मचारियों  को  इसमें  फंसाते  रहेंगे  ।

 इसलिए  कंपनी  के  मालिकों  पर  इसकी  जिम्मेदारी  ढाली

 भी  मोहस्मव  महफूज  अलो  सां  जनाव  चेय  रमन  मैं  हइस  बिल  के  सिलसिले

 में  दो-तीन  मोटी-मोटी  बातें  कहना  चाहता  काफी  लोगों  ने  इस  पर  बहूस  कर  ली  इसमें

 कोई  शक  नहीं  कि  यह  बिल  अपना  एक  बड़ा  मोकाम  रखता  बहुत  जरूरी  है  ।

 भाजकल  हमारे  मुल्क  में  बड़ो-बड़ी  ऊंची  बिल्डिगें  बन  रही  लोगों  को  ऐसा  हक  है  कि

 लोग  ऊंचे  से  ऊंची  इमारत  चाहे  गबनंमेंट  आफिसेज  होटल  हों  या  सिनेमा  हों  ।  सवाल

 यह  आता  है  कि  अगर  वहां  आग  लग  जाती  है  तो  उसका  कया  हृदय  होगा  ?  उसका  सोचता

 बहुत  जरूरी

 बिल  तो  हम  लोग  पास  कर  लेते  लेकिन  इसं  पर  अंमल  नहीं  होता  ।  बिल  पास  कर
 '

 कागज  पर  ले  आना  आसान
 है

 लेंकिन इस  पर  हमल  नहीं  द्ोता  मैं  भुजारिश
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 कहूंगा  कि  जो  बीज  पास  की  जाए  उस  पर  अमल  होना  चाहिए  ।

 जैसा  कि  अभी  कुछ  लोगों  ने  बताया  और  मैंने  भी  सुना  कि  गोपाल  टावर  में  और
 पिछली  मतंबा  होटल  में  आग  लग  काफी  लोगों  की  जानें  गईं  लेकिन  उन्हें  अभी  तक  कोई
 कम्पेंसेशन  नहीं  दिया  गया  यह  बड़ी  खराब  बात  है  जबकि  उसमें  कुछ  फारन॑स  उनको
 कम्पैंसेशन  तो  मिलना  ही  चाहिए  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  जब  किसी  बिल्डिंग  का  किसी  को  ठेका  दिया  जाता  है  तो  उसके
 ऊपर  जिम्मेदारी  डाली  जाती  है  कि  फला-फलां  इक्विपमेंट  उसके  लिए  एक  सर्टिफिकेट

 जारी  कर  दिया  जाता  वह  सर्टिफिकेट  अफप्तर  लोग  देते  इसमें  कोई  दो  राय  नहीं  कि

 रिवृवत  लेकर  वह  सर्टिफिकेट  दिया  जाता  पैसा  खिलाने  के  बाद  वह  सर्टिफिकेट  तुरन्त  मिल

 जाता  आपका  इस  ओर  घ्यान  जाना  चाहिए  ।  अगर  रिद्वत  लेते  हुए  कोई  पकड़ा  जाए  तो

 उसे  कड़ी  सजा  भी  दी  जानी  चाहिए  ।

 हसके  साथ  ही  एक  मेरा  सुझाव  यह  भी  है  कि  कभी-कभी  सरप्राहज  चेकिंग  भी  हीनी
 जैसा  कि  अभी  एक  माननीय  सदस्य  ने  जानना  चाहा  कि  अगर  कहीं  कोई  आग  लग

 जाए  तो  उस  समय  आग  बुझाने  के  कौन  से  जरिए  होते  सिनेमा-धरों  और  सरकारी

 कार्यालयों  में  आग  बुझाने  की  जो  चीजें  टंगी  रहती  मैं  ऐसा  समझती  हूं  कि  वह  इतनी

 असरदार  नहीं  हैं  जिससे  कि  तुरन्त  आग  बुक  मालम  नहीं  वह  कई  सालों  से  वंसी  की
 बेसी  क्‍यों  टंगी  रहती  हैं  ?  उसकी  चकिंग  करने  वाला  कोई  नहीं  होता  इस  ओर  भी  आपका

 ध्यान  जाना  चाहिए  ।

 आज  यह  बड़ी-बड़ो  इमारतें  और  होटल  आदि  सभी  जगह  बन  रहे  हसलिए  आप
 दिल्‍ली  में  ही  इसका  ध्यान  न  बाकी  जगहों  पर  भी  इन  सब  बातों  की  तरफ  ध्यान  देना

 चाहिए  ।  यह  मोत  और  जिन्दगी  का  सवाल  मेरी  आपसे  गुजारिश  है  कि  आपको  अच्छे  और

 आशधुमिक  किस्म  के  इक्विपमेंट  लगाने  चाहिए  और  जो  लोग  उन  इक्विपमेंट्स  को  डील  करते  हैँ
 उनको  गार्डन  तरीके  की  ट्रेनिंग  भी  दी  जानी  चाहिए  |  इसके  साथ-साथ  बाहर  के  इक्विपमेंट्स
 लगाए  जाएं  तो  काफी  अच्छा  होगा  ।

 इन्हीं  सब  बातों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 क्रो  के०  एस०  राव  :  सभापति  मुझे  प्रससनता  है  कि  मानतीय
 मन्‍्त्री  यह  विधेयक  लाये  यद्यपि  विलम्ब  से  लाये  वास्तभ  में  भूमि  की  कमी  को  देखते  हुए
 विशेषकर  शहरी  क्षेत्रों  में--संभवतः  अनेक  शहरों  और  विशेषकर  दिल्ली  में--हस  विधेयक्र  को
 लाना  आवदयक  हो  गया  था  ।  कई  बार  यह  भी  देखा  जाता  है  कि  विभिन्‍न  शहरों  में  ऊंचे-ऊंचे
 भवन  बनाने  वालों  द्वारा  वरतमान  मार्ग  निर्देशों  का  पालन  नहीं  किया  जाता  जिसके  कारण

 कभी  अत्यधिक  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता  है  तथा  जान  और  माल  की  हानि  होती
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 के०  एस०
 अतः  इस  प्रकार  का  विस्तृत  विधेयक  लाया  जाना  आवश्यक  था  ।  जश्न  मैंने  इसे  पढ़ा  तो  पाया  कि
 इस  काये  के  लिए  निधि  की  उपलब्धता  के  सम्बन्ध  में  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया  यद्यपि

 उन्होंने  कहा  है  कि  प्रदत्त  शक्तियों  के  सम्बन्ध  में  नियम  प्राधिक्रारियों  द्वारा  बनाये  जाएंगे  ।  मेरी

 यह  राय  हैं  कि  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  केवल  तभी  प्राप्त  क्रिया  जा  सकता  है  जब  विधायिका

 द्वारा  स्त्रयं  संबंधित  अधिकारियों  को  पर्याप्त  मार्गनिर्देश  दिए  जाएं  कि  आग  पर  काबू  पाने  के

 लिए  नवीनतम  उपकरणों  की  खरीद  के  लिए  निधि  किस  प्रकार  एकत्रित  की  मेरा  सुकाव
 यह  है  कि  मन्त्री  जी  विद्यमान  भवनों  के  बारे  में  कुछ  - उपबन्ध  दिल्‍ली  में  लगेभग  300

 काम्पलंक्स  जिनका  कुल  क्षेत्र  लगभग  3  लाख  वें  फुट  यदि  प्रति  वर्ग  फुट
 पर  1  रुपया  एकत्रित  करने  का  विधान  बनाया  जाये  तो  उन्हें  प्रतिवर्ष  3  करोड़  रुपये  प्राप्त  होंगे
 जो  कि  न  तो  निर्माताओं  और  न  ही  किरायेदारों  पर  बोझ  होगा  ।  परामशेदात्री  समिति  द्वारा

 1983  में  पता  लगाये  गए  तथ्यों  के  अनुसार  यह  3  करोड़  रुपये  प्रतिवर्ष  की  आवर्ती  आय  पयप्ति

 होगी  ।  उनका  कहना  है  कि  आने  वाले  वर्षों  में  उपकरण  की  खरीद  के  लिए  न्यूनतम  आवश्यकता

 लगभग  8.68  करोड़  रुपये  की  होगी  और  इसे  अब  निर्माणाधीन  भवनों  पर  प्रति  बर्ग  फूट  हुए
 निर्माण  पर  कुछ  शुल्क  लगा  कर  आसानी  से  एकत्रित  किया  जा  सकता

 किक  किक  कक  लक  सकल  कि  कक  कक  कक  शक  कक  कक  कक  लत  की  की  ललित  कक  कक  लक  लकी  लक  कल  का  कक  कक

 इस  उपबन्ध  का  पालन  न  करने  पर  दंड  अत्यन्त  कम  यह  कंहा  जाता  है  कि  यह
 50000  रुपये  जुर्माना  या  छह  माह  की  कंद  है  और  यदि  चेतावनी  दिए  जाने  के  बावजूद  वे  इस
 उपबन्ध  का  उल्लंघन  का  बार-बार  करते  रहें  तो  यह  राशि  3000  रुपये  प्रतिदिन  होगी  ।  इसमें
 बड़े  तथा  छोटे  भवनों  में  कुछ  अंतर  किया  जाना  इस  3000  रुपए  प्रतिदिन  के  जुमनि
 का  निर्धारण  भवन  के  आकार  के  अनुसार  किया  जाना  50000  रुपए  का  जुर्माना  बड़े
 भवनों  के  लिए  अधिक  नहों  होगा  और  इस  प्रकार  के  लोग  इन  उपबन्धों  का  उल्लंघन  करते  रहेंगे
 क्योंकि  जुमनिे  की  राशि  50,000  से  अधिक  नहीं  होगो  ।  इसलिए  दंड  का  निर्धारण  इस  बात
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  किया  जाना  चाहिए  कि  ये  लोग  इन  उपबन्धों  मजाक  बना  रहे  हैं  और
 विधेयक  पारित  होने  के  धाद  भी  ऐसा  करते  रह  सकते  यदि  इन  सब  बातों  को  विधेयक  में
 शामिल  नहीं  किया  जा  सकता  तो  यह  सुनिदिब्रत  किया  जाए  कि  इन्हें  उन  नियमों  में  शामिल
 किया  जाए  जिन्हें  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  द्वारा  प्रत्यायोजित  विधान  के  रूप  में  बनाया
 जाना  है  ।

 एक  अन्य  बात  जो  मैंने  देखी  है  यह  यह  मैं  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  का
 सदस्य  सम्बन्धित  प्राधिकारी  नियम  बनाने  तथा  उन्हें  संसद  के  समक्ष  रखने  में  अत्यधिक
 विलम्ब  कर  रहे  मैं  मनत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  यह  सुनिदयत  करें  कि  संबंधित
 प्राधिकारी  निधि  की  देखभाल  के  लिए  सही  प्रकार  नियम  बनायें  तथा  भवन  निर्माता  और

 किराएदार  अधिनियम  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  न  इस  सम्बन्ध  में  भवन  निर्माण  के  समय

 ही  पूरा  पूरा  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  न  कि  उसे  किराये  पर  देते  समय  ।

 खण्ड  पढ़ते  समय  मैंने  देखा  कि  खण्ड  में  कहा  गया  है  कि  :
 ड़  भरी  मय  रे  ने  सखज भी  इस  अधिनियम  के  अधीन  किसी  सूचना  या  आदेश  की  बावत
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 हा  जप  पफ/भ;2>िपप+

 कोई  आवेदन  या  अन्य  कायेवाही  ग्रहण  नहीं  करेगा***

 यहूं  सही  है  किन्तु  खण्ड  में  कहा  गया  है  कि  :

 मजिस्ट्रेट  से  अगर  कोई  भी  न्यायालय  हस  अधिनियम  के  अधीन
 दण्डतीय  किसी  अपराध  का  विचारण  नहीं  करेगा  ।”

 ये  दोनों  खण्ड  परस्पर  विरोधी  यदि  ऐसा  करने  की  अनुमति  स्थायी
 न्यायालय  को  दे  दी  जाती  है  तो  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  ही  समाप्त  हो  मैं  आशा  करता

 हैं  कि  मन्‍्त्री  जी  खण्ड  13  के  विषय  में  पुनः  विचार  करेंगे  तथा  विधेयक  पारित  करने  से  पहले
 इसमें  आवदयक  संशोधन  करेंगे  अथवा  कम  से  कम  इस  बात  को  नियमों  में  शामिल  कर  लेंगे  ।

 समिति  के  प्रतिवेदन  में  यह्‌  भी  कहा  गया  है  कि  आग  लगाने  की  स्थिति  से  निपटने  के

 लिए  कम  से  कम  प्रारंभिक  प्रशिक्षण  अवश्य  दिया  जाना  चाहिए  |  अब  ऐसा  नहीं  किया  जा  रहा
 और  इसके  परिणामस्वरूप  थोड़ी  बहुत  आग  लगने  की  भी  स्थिति  में  भी  दमकल  आने  तक  काफौ

 नुकसान  हो  चुका  होता  है--क्योंकि  उन्हें  कुछ  मालूम  ही  नहीं  होता  ।

 दूसरे  आग  बुझाने  वॉले  उपकरणों  की  कार्य  कुशलता  की  जांच  संबंधित  प्राधिकारियों

 हारा  समय  समय  पर  की  जानी  चाहिए  जिसके  बिना  केवल  ऐसा  उपकरण  ही  मौजूद  होगा  जो

 कार्य  करने  की  स्थिति  में  न  हो  या  मस्म्मत  होने  वाला  और  जब  आग  लगे  तो  समय  काफी

 महत्वपूर्ण  होता  है  और  उस  समय  उपक  रण  मरम्मत  कराने  की  प्रतीक्षा  नहीं  की  जा  सकती  ।

 यह  भी  नियमों  के  अन्तर्गत  सुनिदिचत  किया  जाना  ये  मभागंनिर्देश  संबंधित  प्राधिकारियों

 को  दिए  जा  सकते  हैं  ।

 जहां  तक  नियम  बनाने  का  प्रदन  एक  तकनीकी  समिति  बनाई  जाये  ताकि  लनियम  इंस
 तरह  बनाये  जो  व्यवहायं  हों  तथा  जिनसे  संबंधित  प्राधिकारी  भवन  निर्माताओं  अथवा
 किरायेदारों  को  परेशान  न  कर  यह  सुनिद्ितवत  किया  जाए  कि  नियम  व्यवहायं  हों  बिना
 किसी  को  परेशान  किए  उनका  उद्देदय  प्राप्त  किया  जा  सके  तथा  कोई  उनसे  अनुचित  लाभ  न
 उठा  सके  ।

 हन  शब्दों  के  साथ  मैं  विभेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  माननीय
 मग्त्री  जी  यह  सुनिद्दिषत  करेंगे  कि  नियमों  को  अविलम्ब  संसद  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया

 थो  पोयूष  तिरको  :  महोदय  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  यह

 बहुत  अच्छा  विधेयक  है  ।

 अनुच्चेद  2  में  लिखा  हैं  कि  दिल्ली  का  अभिप्राय  है  केन्द्र-शासित  प्रदेश  दिल्ली  ।

 हमारे  अस्त्री  महोंदय  अहुमंजिली  इमा  रतों  के  भारे  में  सोच  रहे  हैं  जहां  कंभी  भी  आग  लग  सकती
 मत्त्रालय  अधिकतर  उच्च  लोगों  के  बारे  में  ही  विचार  करता  परन्तु  दिल्ली  का  अर्थ  हैं
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 पीयूष

 सम्पूर्ण  केन्द्र  शासित  दिल्‍ली  प्रदेश  ।  इस  प्रकार  मैं  महोदय  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर
 आकर्षित  फरता  हूं  कि  दिल्‍ली  के  चांदनी  चौक  क्षेत्र  में  ननी  आबादी  वाली  गलियां  हैं  जहां  खुली
 रसोहयां  चलती  हैं  और  बहुत  से  लोगों  को  खाना  मिलता  है  ।  चांदनी  चौक  क्षेत्र  में  आग  लगने

 की  हर  संभावना  इसके  अतिरिक्त  दिल्‍लीं  में  बहुत  सी  भुग्गियां  हैं  जहां  आग  लग  सकती

 आग  इस  बात  को  नहीं  देखती  कि  अभी  बहुमंजिली  इमारत  है  अथवा  एक  भुग्गी  धनी  आवादी

 बाला  क्षेत्र  ह ैअथवा  कम  आबादी  वाला  क्षेत्र  ।  आग  लगने  की  संभावना  हर  जगह  रहती  है  ।

 इस  बात  की  सम्भावना  गन्दी  बस्तियों  में  और  भी  अधिक  है  जहां  आग  बहुत  तेजी  से  फल  सकती

 है  ।  इसलिए  खुली  सड़क  के  पास  वाले  रसोईघरों  और  गली  में  बने  रसोईघरों  जो

 मूलतः  धनी  आवादी  वाले  क्षेत्रों  में  हर सावधानी  बरती  जानी  चाहिए  ।

 क्रापके  अधिकारीगण  व  नगर  पालिका  के  लोगों  को  स्वयं  वहां  स्थिति-देख़ने  के  लिए
 जाना  चाहिए  |  ये  खुली  हुई  रसोइयां  अस्वास्थ्यकर  भी  वहां  हर  समय  आग  लगने  का  डर

 बना  रहता  मैं  इस  बात  को  नहीं  समझता  कि  आप  हसको  रोक  क्‍यों  नहीं  सकते  ।  दिल्‍ली  में

 ये  अधिकतर  लोग  गरीब  हैं  ।  वे  होटलों  में  नहीं  जासे  ।  वे  गलियों  व.सड़कों  पर  बने  होटलों  में

 खाना  खाते  हैं  ।  दिल्‍ली  के  50  प्रतिशत  लोग  ऐसे  होटलों  में  खाना  खाते  हैं  और  आपको  इन

 सभी  बातों  की  जांच  भी  करनी  चाहिए  ।  पुरे  केन्द्र  शासित  प्रदेश  को  इसमें  शामिल  किया  जाना

 आपको  इन  होटलों  पर  कड़ी  निगरानी  रखनी  चाहिए  1  आपको  वहां  जाना  चाहिए
 और  यह  देखना  चाहिए  कि  कोई  ऐसी  घटना  न  हो  पाए  4

 आप  वी०  आई०  क्षेत्र  के  बारे  में  पूछताछ  कर  सकते  वहां  प्रे  समय  पानी  की

 सप्लाई  नहीं  रहती  आप  नार्थ  एवेन्यू  और  साउथ  एबेन्यू  जाइए  आपको  पता  चलेगा  कि  वहां

 झुबह-शाम  केवल  दो-दो  घण्टे  ही  प॑नी  उपलब्ध  होता  यदि  किसी  समय  आग  लग  जाती  है
 तो  ग्रह  पानी  के  आचे  का  इन्तजार  नहीं  करेगी  ।  आपको  यह  देखना  चाहिए  कि  वहां  हर  समय

 पानी  की  सप्लाई  ठीक  रहे  ।  जब  आग  लग  जाती  है  तो  आपको  सम्बन्धित  कर्मियों  को  पर्याप्त
 मात्रा  में  पानी  देना  पड़ता  उस  समय  आप  उन्हें  यमुना  पर  जाकर  पानी  लाने  के  लिए  नहीं

 कह  सकते  ।  आग  इन्तजार  नहीं  करेगी  ओर  सब  कुछ  नष्ट  हो  जाएगा  ।  दिल्‍ली  प्रशासन  को  यह

 सुनिष्चिचित  करना  चाहिए  कि  किसी  भी  घटना  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  पानी  उपलब्ध  रहे
 4

 जहां
 भी  आग  लगने  की  सम्भावना  हो  वहां  हर  जगह  पानी  की  सप्लाई  होनी  आपको  इस
 बात  की  जांच  करनो  चाहिए  कि  प्रत्येक  कोने  को  प्रर्याप्त  पानी  पहुंच  तुरन्त  ही  इसका

 प्रबन्ध  होना  यह  मेरा  सुझाव

 मुर्झें  आशा  है  कि  नए  मंत्री  महोदय  आग  से  नहीं  छेलेंगे  और  इसे  गम  भीरतापूर्वक  लेंगे  ।
 मं  इस  मिशन  में  उनकी  सफलता  की  कामना  करता  हूं  ।  घन्यवाद  ।

 क्री  शास्ता  रास  नायक  :  माननीय  गृह  मे  नत्री  क ेआग  बुकाने  के  प्रयत्नो
 का  निषिचत  रूप  से  स्वागत  है  ।  कोई  व्यक्ति  यह  नहीं  कहता  कि  आग  नहीं  बुकाई  जानी
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 मह  सुझाव  दूंगा  हम  सबको  इसका  स्वागत  करना

 दिल्‍ली  प्रदेश  के  लिए  यह  विधेयक  बनाया  गया  मैं  समझता  हूं  कि  इसका  कारण  यह
 है  दिल्‍ली  में  कोई  विधान  सभा  नहीं  इसी  प्रकार  अन्य  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  में  भी  जैसे

 लक्षद्वीप  अण्डमान  व  निकोवार  जिनकी  अपनी  विधान  सभाएं  नहीं  ही  इस

 अधिनियम  को  लागू  किया  जाना  जब  संसद  केन्द्र-शासित  प्रदेशों  क ेलिए  एक  कामुन
 बमा  रही  है  तो  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  अन्य  केन्द्र-शासित  में  भी  इसे  लागू  किया  जाना

 चाहिए  |

 इस  प्रकार  के  विषय  पर  केवल  दिल्‍ली  के  लिए  ही  एक  विधान  क्‍यों  होना

 हमारे  वरिष्ठ  साथी  श्री  डागा  द्वारा  भी  इस  ओर  संकेत  किया  गया  एक  ही  विधान

 होना  चाहिए  और  यदि  विषय  राज्यों  के  कार्यक्षेत्र  में आता  है  तो  केन्द्र  सरकार  को  इस  विषय
 पर  एक  आदर्श  विधान  बनाना  चाहिए  और  सभी  राज्यों  में  इसे  भेजना  चाहिए  ताकि  वे  भी  इसी

 प्रकार  का  विधान  बना  सकें  ।

 इसके  विपरीत  मैं  सुझाव  दूंगा  एक  राष्ट्रीय  अग्निशमन  सेवा  होनी  चाहिए  जो  आग

 बुझाने  व  हससे  सम्बन्धित  मामलों  की  ब्यवस्था  आग  चाहे  उद्योग  फैक्ट्री  आदि  कहीं
 पर  भी  लगी  तो  आग  बुझाने  की  व्यवस्था  एक  ही  विधान  के  अन्तर्गत  होनी  इसलिए
 मैं  कहता  हूं  कि  राष्ट्रीय  अग्निशमन  सेवा  अत्यन्त  आवद्यक  है  ।

 दूसरे  बहुत  से  स्थानों  पर  अग्निशमन  सेवा  पुलिस-स्टेशनों  से  जुड़ी  हुई  होती  मैं  यह

 अनुरोष  करूंगा  कि  इस  पहलू  की  जांच  को  जानी  चाहिए  और  जहां  भी  अग्निशमन  केन्द्र  एक

 पुलिस-स्टेशन  से  जुड़े  उन्हें  भलग  कर  दैना  चाहिए  और  उन्हें  एक  स्वतन्त्र  प्राधिकरण

 अन्तगंत  जाना  आज  हमारे  पास  हर  जगह  अग्निशमन  केन्द्र  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 एक  ऐसा  समय  आना  धाहिएं  जब
 हम

 प्रत्येक  गांव  में  अग्निशमन  केन्द्र  की  व्यवस्था  करने  योग्य

 हो  सके  ।

 जहां  तक  इस  विधान  का  सम्बन्ध
 है

 आप  धारा  3  (1)  पढ़  सकते  हैं  जिसमें

 लिखा  है  :

 प्राधिकारी  किसी  भवन  के  जिसको  ऊंचाई  उतनी  है  जो  इस

 अधिनियम  के  अधीन  बनाए  गए  नियमों  द्वारा  विनिर्दिष्ट  की  जाएया  परिसर  के

 अधिभोगी  या  कोई  अधिभोगी  नहीं  हैं  तो  उसके  स्वामी  को  तीन  धन्टे  को  सूचना

 देने  के

 ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  यहां  उल्लेलित  ऊंचाई  भवन  के  स्वामी  की  ऊंचाई  इसे  इस

 प्रकार  होना  चाहिए  ऊंचाई  वाली  इमारत  का  आगे  जब  हम  इस  ऊंचाई  के

 पहलू  की  बात  को  नियम  बनाने  वालें  आधिकरण  पर  छोड़  रहे  हैं  तो  ऐसा  लगता  है  कि  हम  उस

 भवन  को  ऊंचाई  नहीं  जानते  जिस  पर  हम  यह  विधान  लागू  करना  चाहते  हैं  क्योंकि  हम  कहते
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 शास्ताराम

 हैं  कि  ऊंचाई  का  निर्धारण  नियमों  द्वारा  यदि  इस  बात  का  निर्धारण  इस  विधेयक  में  हो
 जाता  तो  यह  उचित  बात  होती  ।  अन्य  पहलुओं  को  नियमों  के  लिए  छोड़  दिया  गया  है  परन्तु
 ऊंचाई  की  बात  बिना  उल्लेख  के  नहीं  छोड़ना  चाहिए

 दूसरा  महत्वपूर्ण  पहलू  धारा  3  (3)  में  हैं  और  मैं  उद्धुत  करता  हूं  :

 किसी  भवन  या  मानव  निवास  के  रुप  में  प्रयुकत  किसी  भवन  या  परिसर
 में  उपधारा  (1)  के  अधीन  प्रवेश  किया  जाता  है  तब  अधिभोगी  की  सामाजिक  और
 धाभिक  भावनाओं  का  सम्यक  ध्यान  रखा  जायेगा***ਂ

 क्या  मैं  पूछ  सकता  हुँ  कि  जब  आग  लगती  है  तो  घाभिक  व  अन्य  भावनाओं  का  प्रइन

 कंसे  उठता  है  ?  आग  लगना  एक  आपांतस्थिति  यदि  मेरे  कमरे  में  आग  लगी  हुई  है  और

 उसमें  गीता  है  ओर  आग  बुझाने  वाले  लोग  उसे  हटा  देते  हैं  तो  मैं  यह  नहीं  कहूंगा  कि  इससे  मेरी

 भावनाओं  को  चोट  पहुंची  है  ।

 महोदय  यह  प्रतीत  होता  है  कि  यह  सम्पूर्ण  विधान  इस  अधिनियम  के  अन्तगंत  बने

 नियमों  पर  आधारित  नहीं  साधा  रणतया  हम  अपने  अधिनियम  के  अन्तगंत  ही  नियम  बनाते

 हैं  परन्तु  वर्तमान  विधान  उपनियमों  पर  आधारित  है  जोकि  हमारे  अधिनियम  के  अन्तर्गत  निर्मित

 नहीं  अपितु  पहले  से  ही  विद्यमान  इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत  न  पहले  से  विद्यमान

 उपनियमों  पर  हम  कंसे  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  कर  सकते  हैं  ?  हम  भी  नहीं  जानते  कि  ये

 उपनियम  क्या  उपनियमों  के  आधार  पर  नामांकित  अधिकारी  अपनी  रिपोर्ट  देगा  और

 कारण  बताओ  नोटिस  जारी  करेगा  व  अन्य  कार्यवाही  करेगा  ।  इस  प्रकार  अन्य  उपनियमों  पर

 आश्रित  रहना  ठीक  नहीं  फिर  हम  कह  घुक्रे  हैं  कि  दिल्‍ली  नगर  निगम  1977

 पर्थाप्त  नहीं  और  इसलिए  हम  इस  अधिनियम  का  निर्माण  कर  रहे  उस  अधिनियम  की  क्‍या

 स्थिति  है  ?  यंदि  दिल्ल्ली  नगर  निगम  अधिनियम  और  वतंमान  प्रावधानों  में  कोई  विरोधी

 प्रावधान  है  तो  उस  स्थिति  में  क्या  होगा  |  हमने  दिल्‍ली  नगर  निगम  अधिनियम  को  भी  रह  नहीं

 क्या है  ।

 4.00  भ०  १०

 कारण  बताओ  नोटिस  जारी  करने  की  एक  व्यवस्था  एक  अधिकारी  भवन  के

 स्वामी या  अधिभोगी  को  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  कर  सकता  है  जिसमें  वह  उसे  कुछ  कार्य

 करने  के  लिए  कह  सकता  जब  स्वामी  या  अधिभोगी  को  वह  कार्य  करने  के  लिए  कहा  जाता

 है  तो  यह  बताने  के  लिए  कि  एक  विशेष  कार्य  को  नहीं  किया  गया  हम  उसे  आठ  दिम  का

 समय  भी  नहीं  दे  रहे  इसके  विपरीत  कानून  में  सीधे  ही  अपील  करने  की  «्यवस्था  नोटिस

 जारी  करते  हैं  उसी  समय  अपील  भी  दर्ज  की  जा  सकती  हम  आठ  दिन  का  समय  भी  नहीं दे
 रहे  प्रत्येक  कानून  में  ऐसा  एक  प्राव्नधान

 कक
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 ..  राष्ट्रीय  स्तर  पर  हमारी  अग्निशमन  सेवा  को  शक्तिशाली  बनाया  जाना  चाहिए  ।
 यदि  आग  बुझाने  वाले  कर्मचारी  अच्छा  काय॑  करते  हैं  तो  उन्हें  इनाम  दिया  जाना

 पहले  ही  ऐसा  कर  रहे  हैं  परन्तु  हमें  इस  बारे  में  भौर  अधिक  कार्य  करना  चाहि  यह  एक  जोखिम
 भरा  कार

 और  ड्यूटी  के  लिए  सही  समय  पर  न  आने  वाले  कमंचारियों  को  सजा  दी  जानी  चाहिए
 हो  सकता  है  कि  उन  पर  लायू  होने  वाले  सेवा  नियमों  में  ऐसा  प्रावधान  हो  परन्तु  विधेयक  में
 ऐसा  प्रावधान  नहीं  जो  लोग  अपने  कार्य  में  लापरवाही  करते  हैं  अथवा  समय  पर  नहीं
 पहुंचते  उन्हें  उचित  सजा  दी  जानी  चाहिए  ।

 बोी०  शोभनावोश्वर  राव  )
 :  सभापति  मैं  दिल्‍ली  अग्नि  निवारण

 और  अग्नि-सु  रक्षा  विधेयक  का  स्वागत  करता  वास्तव  में  इसे  बहुत  पहले  प्रस्तुत  किया  जाना

 चाहिए  था  ।  गोपाल  टावर  व  सिद्धार्थ  होटल  से  सम्बन्धित  दर्दनाक  दुर्घटनाएं  स्पष्टत  वर्तेमांन
 विधान  में  कमी  को  सिद्ध  कर  चुको  हैं  ओर  सरकार  द्वारा  विधेयक  को  भ्रस्तुत  करने  की

 आवद्मकता  को  सामने  ला  चुकी

 जहां  तक  विधान  का  सम्बन्ध  है  इस  विधेयक  में  ऐसे  अनेक  प्रावधान  हैं  जोकि  इन

 मंजिली  इमारतों  के  स्वामियों  को आग  लगने  से  रोकने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाने  के  लिए

 मजबूर  करते  हैं  ओर  दंड  उपबन्ध  ऊची  इमारतों.के  मालिकों  व  अधिभोगियों  में  कुछ  अनुशासन
 ला  सकते  हैं

 एक  समाचार-पत्र  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  अगस्त  1985  में  राजधानी  में  220  में  से
 केवल  26  इमारतों  में  अग्नि  सुरक्षा  नियमों  को  लागू  किया  गया  था  |  यह  बात  शहर  में  खराब

 हालत  को  इंगित  करती  अग्ति  निरोधक  नियमों  को  लागू  करने  में  अशासन  अधिक  गम्मीर
 नहीं  वास्तव  में  सिद्धार्थ  होटल  के  जहां  वर्ष  के  आ्रारम्भ  में  भीषण  दुर्घटना  हुई

 यह  आदवासन  कि  वे  ऐसी  कार्यवाही  का  उत्तरदायित्व  एन०डी०  एम०  सी०

 के  अधिकारियों  से  लाइसेन्स  प्राप्त  करने  में  सफल  हो  गए  परन्तु  बाद  में  उन्होंने  उन्हें  लागू

 नहीं  किया  ।

 4,02  न०  १०

 शरद  दिधे  पोठासोन  हुए  ]

 बहुत  से  उदाहरण  कुछ  समय  पहले  एक  जांच  समिति  को  नियुक्त  किया  गया

 और  इसने  स्पष्ट  कहा  है  कि  इन  बहुत  सी  ऊंची  इमारतों  में  बेकल्पिक  जीने  बंटराइजर

 अषए्नि  सूचक  यस्त्र  आदि  नहीं  थे  अथवा  कार्य  नहीं  कर  रहे  सरकार  को  इस  विधान  से

 सन्तुष्टि  का  अनुभव  नहीं  करना  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  से  यह  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  अपने

 प्रयत्नों  को  जारी  रखें  और  इस  बात  की  जांच  करें  कि  जिन  इमारतों  में  अग्नि  निरोधकों  अग्नि

 उपायाँ  में  कमी  पाई  गई  थी  वहां  उनकी  पूरी  व्यवस्था  की  वर्तेमान  दंड  उपबरधों  ैकटा  ः
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 बी०

 के  बावजूद  भी  यदि  मालिक  या  अधिभोगी  उनका  सहयोग  नहीं  देते  तो  मुख्य  अध्विशमन  अधिकारी
 को  अग्नि  निरोधक  को  कार्यान्वित  करने  का  उत्तरदायित्व  लेना  चाहिए  और  मालिकों  से
 उसकी  राशि  वसूल  करनी  चाहिए  ।

 आगे  जब  तक  दिल्‍ली  अग्नि  शमन  सेवा  को  सभी  आधुनिक  उपकरणों  से  सुसज्जित  नहीं
 किया  जाता  तब  तक  यह  विधेयक  अभागे  व्यक्तियों  की  सहायता  नहीं  कर  सकता  ।

 कभी-कभी  बहुमंजिली  इमारतों  के  स्वामी  व  अधिवासी  उन  सभी  निरोधक  उपायों  का

 पालन  करते  हैं  जिनका  पालन  किया  जाना  चाहिए  ।  इसके  बावजूद  भी  यदि  दिल्‍ली  अग्नि  शमक

 सेवा  सुसज्जित  नहीं  है  तो  यह  वास्तव  में  अग्नि  दुर्घटना  का  सामता  करने  वाले  लोगों

 की  सहायता  नहीं  कर  दिल्‍ली  में  लगभग  60  अग्नि  शमन  केन्द्रों  की  भावधयकता

 है  जबकि  वर्तमान  समय  में  केवल  19  अग्निशमन  केन्द्र  दिल्ली  में  और  उनके  पाश्त  केवल  दो

 हाइड्रोलिक  प्लेटफामंस  और  150  फुट  लम्बी  केवल  तीन  सीढ़ियां  दिल्ली  में  बहुत
 सी  कालोनियां  है  जहां  बहुत  सी  बहुमंजिली  ऊंची  इमारतें  इसलिए  निष्दिचत  रूप  से  दिल्ली

 अग्नि  सेवा  और  अधिक  लम्बी  सीढ़ियों  से  सुसज्जित  होनी  चाहिए  ।

 बहुत  बार  ये  अग्नि  शमक  सेवा  के  लोग  दूसरों  को  बचाने  के  प्रयास  में  अपनी  जान

 न्यौछावर  कर  देते  हैं  ।  क्या  यह  हमारा  कर्तंथ्य  नहीं  है  कि  हम  उन्हें  सभी  आवश्यक  सांस  लेने  के
 मास्क  और  अन्य  सामानों  से  सुसज्जित  किससे  उन्हें  वास्तव  में  स्थिति  का  प्रभावशाली

 ढंग  से  सामना  करने  में  सहायता  मिल  सके  ।

 भवन  सम्बन्धी  नियमों  को  सख्ती  से  लागू  किया  जाना  चाहिए  ताकि  जब  भी  ऐसी
 विपत्ति  आए  तो  अग्नि  विभाग  सभी  तरह  से  आग  बुझाने  व  लोगों  को  बचाने  के  लिए  बचाव

 कार्यों  को  जारी  रखने  की  स्थिति  में  हो  ।  बहुमंजिला  भवनों  में  कई  बार  ऐसा  किया  जाता  है
 कि  कई  ओर  से  उसे  बंद  ही  कर  दिया  जाता  है  और  अग्नि  शमन  से  वा  कभियों  को  आग  बुभाने
 के  कार्यों  क ेलिए  अपने  आग  बुझाने  के  उपकरणों  को  रखने  के  लिए  एक  या  दो  किनारे  खुले
 रहे  जाते

 ऊंची  इमारतों  में  रहने  वालों  को  आधारभूत  प्रशिक्षण  दिया  जाना  चाहिए  कि
 कंसे  इन  भवनों  में  रखे  गये  आग  बुकाने  के  उपकरणों  का  प्रयोग  किया  इन  भवनों  में  माग

 बुकाने  के  उपकरणो  को  रखे  जाने  के  बावजूद  कई  बार  इस  उपकरण  का  प्रयोग  नहीं  किया  जाता

 है  क्योंकि  उस  भवन  के  कंब्जाधारी  यह  नहीं  जानते  हैं  कि  आपातकालीन  स्थिति  में  इसका
 प्रयोग  किस  प्रकार  किया  जाये  ।  इसलिए  कब्जाधारियों  को  हस  उपकरण  का  प्रयोग  क्रने  के

 लिए  शिक्षित  एवं  प्रशिक्षित  करने  द्वेतु  कुछ  प्रयत्न  किये  जाते  चाहिए  ।

 अम्ततः  मैं  आपके  जरिए  माननीय  मन्‍्त्री  को  एक  छोटा  सा  सुझाव  देना  भाहुंगा  ।  केन्द्रीय

 सरकार  को  अम्य  शहरों  के  सम्बन्ध  में  भी  वर्तमान  वेघानिक  उपबम्धों  को  लागू  करना  बाहिए
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 उन्हें  केवल  दिल्ली  से  ही  संतुष्ठ  नहीं  होना  चाहिए  ।  हैदराबाद  आदि  कई  अन्य  शहर  भी
 यदि  केन्द्र  दरकार  समझती  है  कि  वर्तमान  वैधानिक  उपबन्ध  इन  सम्बन्धित  राज्यों  के  लिए

 काफी  नही  हैं  तो  मैं  माननीय  मन्त्री  से  अनुरोध  कहूंगा  कि  वे  उचित  विधान  बनाने  के  लिए
 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  पर  दबाव  डालें  ताकि  आग  के  कारण  दुर्घटनाओं  के  शिकार
 किस्मत  लोगों  की  सहायता  की  जा  सके  ।

 गृह  मर्त्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  चिस्तामणि  :  मैं  अपने  सभी
 माननीय  मित्रों  का  जिन्होंने  इस  वाद-वियाद  में  भाग  लिया  है  बहुत  आभारी  उन्होंने  पूरे
 दिल  से  अपना  सहयोग  दिया  है  और  अग्निशमन  सेवा  के  सुधार  हेतु  कई  अच्छे  सुझाव  दिए  हैं
 तथा  जहां  वे  यह  समभते  हैं  कि  कुछ  स्नामियां  वहां  उन्होंने  उन्हें  सुधारने  के  लिए  कई  उपाय

 भी  सुमाए  हैं  ।

 कुल  मिलाकर  16  माननीय  सदस्यों  ने  इस  बाद-विवाद  में  भाग  लिया  है  और  उन्होंने
 विधेयक  में  बहुत  रूचि  दिखाई  यद्यपि  मैं  समकता  था  कि  इस  पर  बोलने  वाले  अधिक  वक्ता

 नहीं  होंगे  ।  मैं  बहुत  खुश  हूं  और  चर्चा  में  भाग  लेने  के  लिए  तथा  बहुत  अच्छे  सुझाव  देने  के  लिए
 मैं  सभी  माननीय  सदस्यों  का  आभारोी  मैं  इस  वाद-विव्राद  में  भाग  लेने  वाले  सभी  माननीय

 सदस्यों  का  आभारी  हूं  ज॑से  कि  हमारे  पक्ष  के  श्री  श्री  सोमनाथ  श्री  राजकुमार
 श्री  कृष्णा  श्री  श्री  आप  जानते  हैं  कि  श्री  डागा  का  दृष्टिकोण
 मोलिक  है  परन्तु  कभी-कभी  यह  इस  विधेयक  की  सीमा  में  नहीं  आता  श्री

 श्री  हरद्रजीत  श्री  श्री  श्री  श्री  के०  एस०  और  विपक्ष
 श्री  वी०  एस०  श्री  महफूज  अली  श्री  पियुष  तिरकी  और  श्री  शास्ताराम  नायक  ।

 शायद  यह  आचाय॑  जी  या  तिरकी  जी  थे  जिन्होंने  कहा  कि  पहले  ही  दिन  मैं  आग  से

 बेल  रहा  परन्तु  मैं  आशा  करता  हूं  कि  माननीय  सदस्यों  की  सद्भावनाओं  तथा

 मनोबल  द्वारा  हम  न  केवल  आग  को  नियंत्रित  कर  पायेंगे  अपितु  आग  बुझा  भी  सकेंगे  ।

 यहां  माननीय  सदस्यों  द्वारा  कुछ  सवाल  उठाए  गए  मैं  उन  सभी  को  यथा  सम्भव

 स्पष्ट  करूंगा  ।  रथा  जी  एवं  अन्य  मित्रों  ने  भी  यह  सुझाव  दिया  है  कि  जब  मुख्य  अग्निशमन

 अधिकारी  द्वारा  सभी  खर्चे  वहन  करने  के  लिए  कोई  भी  अलग  धनराशि  नहीं  रखी  गयी  है  तो

 इस  प्रकार  स्वमाविक  रूप  से  धन  प्राप्त  करने  में  कुछ  कठिनाईयां  हो  सकती  इसलिए  इसके

 लिए  भारत  की  समेकित  निधि  से  धन  लिया  जाना  ठीक  परन्तु  जेसा  कि  आप  जानते

 हैं  भारत  की  समेकित  निधि  से  घन  निकालने  के  लिए  कुछ  नियम  हैं  ।  हम  इस  विधेयक

 में  एक  बार  समेकित  निधि  की  धारणा  को  शामिल  करते  हैं  तो  तब  कया  हमें  राष्ट्रपति  के

 पास  उनकी  सम्मति  के  लिए  फिर  से  जाना  मैंने  पूछ-ताछ  को  है  कि  दिल्ली  में

 नगरपालिका  के  सभी  चार  निकायों  के  पास  पर्याप्त  धनराशि  है  और  जितनी  भी  घनराशि  की

 मुख्य  अग्निशमन  अधिकारी  को  आवदयकता  होती  है  यह  उसे  उपलब्ध  करायी  जायेगी  और  वे
 इस  धनराशि  को  भारत  की  समेकित  निधि  में  से  नहीं  निकालते  वे  इसे  किसी  भी  समय

 आवदयकतानुसार  निकाल  सकते  हैं  ।
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 *ीण्०्०्ग्म्कःिाः:शणशओ  गा  =

 चिस्तासजि  पाणिप्रही  ]

 मैं  प्रसन्‍न  हूं  कि  इस  विधेयक  के  प्रति  सदस्यों  की  इतनी  सद्भावनाएं  हैं  और

 प्रत्येक  सदस्य  चाहता  है  कि  इस  प्रकार  का  विधेयक  अन्य  शहरों  के  लिए  या  संथ  राज्य  क्षेत्रों  के

 लिए  भी  होना  चाहिए  और  इसे  ग्रामीण  क्षेत्रों  पर  भी  विस्तारित  किया  जाना  मुझे
 और  प्रसन्‍नता  होती  यदि  माननीय  सदस्य  एक  बंहुत  व्यापक  विधेयक  लाते  ताकि  पुरे  देश  को

 इसमें  शामिल  किया  जाता  और  केन्द्र  सरकार  को  सभी  राज्यों  एवं  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  मार्गे

 निर्देश  देने  की  पूरी  स्वतन्त्रा  मुझे  इससे  बहुत  प्रसन्‍नता  परन्तु  यदि  वे  इस

 प्रकार  का  विधेयक  चाहते  हैं  तो  यह  माननीय  सदस्यों  पर  निर्मर  वे  स्वयं  ऐसा  कर  सकते  हैं
 और  फिर  हम  इस  विधेयक  पर  यहां  विचार  कर  सकते  परन्तु  इस  समय  यह  केवल  संघ

 राज्य  क्षेत्र  दिल्‍ली  तक  ही  सीमित  है  क्‍योंकि  इस  प्रकार  की  दुर्घटनायें  दिल्‍ली  में  होती  हैं  और

 माननीय  सदस्य  स्वयं  यह  बात  एकदम  चाहते  हैं  कि  इस  प्रकार  का  एक  विधेयक  आना  चाहिए
 ताकि  हम  हो  रही  दुर्घटनाओं  के  मामले  में  सहायता  कर  सकें  |

 दूसरी  बात  जिसका  यहां  जिक्र  किया  गया  वह  विलम्ब  के  बारे  में  यहां
 दोनों  अपीलों  की  प्रक्रियाओं  में  विलम्ब  हो  सकता  इनके  लिए  संक्षिप्त  कार्यवाही  की

 आवश्यकता  जेसा  कि  आप  जानते  हमें  एक  प्रणाली  बिरासत  में  मिली  है  जहां
 आप  किसी  भी  बात  के  लिए  एकदम  या  कह  सकते  एक  माननीय  सदस्य  ने

 सफ्काव  दिया  है  कि  मालिकों  को  तंग  न  किया  यह  भी  इसका  एक  पहलू  है  तथा  यहां  इसका

 मतलब  तंग  न  करने  से  है  और  उन्हें  अपील  करने  का  अवसर  मिलना  चाहिए  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  सुझाव  दिया  है  कि  यदि  एक  बार  आप  एक  अपील  के  लिए

 जाते  हैं  तो  यह  पहली  अपील  होगी  ।  फिर  इसके  बाद  दूसरी  अपील  होगी  और  इस  प्रक्रिया  में

 फिर  देरी  भी  हो  परन्तु  हमें  जो  प्रणाली  विरासत  में  मिली  है  उसके  साथ

 सममभौता  करना  इस  प्रणाली  में  हम  उन्हें  न  तो  अब  तंग  कर  सकते  हैं  और  न  ह्री  किसी

 अन्य  समय  तंग  कर  सकते  में  ।  हम  यह  शर्त  नहीं  रक्त  सकते  हैं  कि  ये  अपीलें  निर्धारित  समय

 सीमा  में  निपटायी  जायें  यद्यपि  हम  चाहते  हैं  कि  अपीलें  शीघ्रता  से  निपटायी  ये  सभी  बातें

 वर्षों  से चली  आ  रही  है  ।  इसलिए  मैं  आशा  करता  हूं  कि
 आप  इस  बात  को  स्वीकार  करेंगे  कि

 अर्धस्थायी  न्यायिक  निकायों  द्वारा  भी  मामलों  के  निपटान  हेतु  कोई  समय  सीमा  निर्धारित  नहीं
 की  गयी  है  ।  मान  लो  हम  यह  कहें  कि  आप  इसे  तीन  या  चार  दिन  में  निपटायें  और  फिर

 नेई  हमारे  पास  आए  और  कद्टे  कि  आप  राज्य  की  न्यायिक  मशीनरी  में  हस्तक्षेप  कर  रहे  हैं  तो

 फिर  आप  क्‍या  करेंगे  ?  अतः  मैं  आशा  करता  हूं  कि  इस  प्रकार  के  मामलों  में  फिर  प्रशासनिक

 न्‍्यायधिकरण  समय-सीमा  की  ओर  विषयेष  ध्यान  इसका  ध्यान  रखा  जायेगा  तथा  मैं

 आशा  करता  हूं  कि  जो  इस  अधिनियम  के  वास्तविक  कार्यकरण  में  जो  इस  प्रकार  का

 समभा  गया  उसे  हम  अनुभव  से  जान  जायेंगे  तथा  फिर  यह  सुनिष्दिचत  करेंगे  कि  हम  इसमें

 क्या  सकते  परन्तु  इस  वक्‍त  मैं  समझता  हूं  कि  वह  काफी
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 एक  और  बात  है  जिसे  श्री  कृष्ण  अय्यर  ने  भी  सुझाया  था  और  बह  भवनों  की  ऊंचाइयों

 के  सम्बन्ध  में  है  ।  यह  पहले  हीं  कहा  गया  है  कि  हमने  भवन  की  परिभाषा  का  विस्तार

 किया  यदि  आप  खण्ड  को  देखें  तो  इसमें  कहा  गया  है  :

 से  अभिप्रेत  है  कोई
 दीबाल  से  दीवाल  या  कोई  अन्य  संरचना  भले  ही  वह  पत्थर  की

 इंटों  की  लकड़ी  की  मिट्ट्री  की  धातु  की  हो  या  किसी  अध्य  पदाथे  से
 बनी  हो  ।'

 ये  विभिम्न  ढांचे  इसके  अन्तर्गत  आ  मैं  आशा  करता  हुं  कि  भवनों  की  ऊंचाइयों  का

 प्रदन  अब  नहीं  उठता  जब  कभी  हम  नियम  बनायें  उस  बकत  ऊंची  इमारतों  की  ऊंचाई  और

 अन्य  बातें  इस  समय  हमने  शामियाना  और  अन्य  ढांचों  से  लेकर  ऊंची  इमारतों

 पर  भी  विचार  किया

 कभी  बी०  एश०  कृष्ण  अम्यर  :  यह  की  दी  गयी  परिभाषा  के

 अभुसार  महीं  इसका  विधेयक  के  खण्ड  3(1)  में
 उल्लेख  है

 निदिष्ट  प्राधिकारी  किसी  भवन  के  कब्जाधारी  या  यदि  कोई  क०जाधारी

 नहीं  है  तो  मालिक  को  तीन  घंटे  का  नोटिस  देने  के  पदचात्‌'*'कर  सकता  है  ।''

 ली  विस्तामणि  पाणिप्रही  :  मैं  आपसे  सहमत  अतः  प्रस्तावित  अधिनियम  के  अन्तगंत

 नियमों  को  बनाते  हुए  इन  बातों  का  रुयाल  रखा

 थी  सोमनाथ  रथ  :  इसका  तात्पयं  क्या  यह  हैं  कि  एक  मवन  विशेष  निर्धारित

 ऊंचाई  से  अधिक  नहीं  होगा  ?

 सी  चिस्तामनि  पाणिप्रहो  :  सण्ड  3  के  प्रावधान  में  उस  बात  का  भी  ध्यान  रखा  गया  है

 जो  श्री  कृष्ण  अय्यर  ने  कही  है  और  इसमें  रथ  जी  द्वारा  उल्लेख  की  गयी  नियम  बनाने  की  शक्ति

 का  भी  ध्यान  रखा  गया

 एक  और  बात  जो  माननोय  सदस्यों  ने  उप-सियमों  आदि  के  सम्बद्ध  में  कही

 सिद्धार्थ  होठल  के  बारे  में  मैंने  श्री  इस्द्रजीत  गुप्त  का  भाषण  सुना  वहू  इस  समय

 यहां  नहीं  उनके  सुररावों  को  हमेशा  गम्भीरता  से  लिया  जाता  लेकिन  वे  किसी  काम  के

 नहीं  हमने  इस  होटल  के  सम्बन्ध  में  उनके  सुझावों  को  नोट  किया  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा

 न्यायाधीश  खन्‍ना  की  अध्यक्षता  में  घटना  की  जांच  करने  के  लिए  आयोग  का  गठन  किया  गया

 आयोग  ने  उपराज्यपाल  को  अपना  प्रतिवेदन  दे  दिया  है  और  यह  दिल्ली  प्रशासन  के

 विचाराधीन  यह  रिपीर्ट  जल्दी  ही  सभा  पटल  पर  रखी  जाएगी  और  इसकी  चर्चा  के  लिए

 अनुमति  हम  इस  पर  चर्चा  कर  सकते
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 चिस्तासलि  पालिभ्हो  ]

 जहां  तक  मुआवजा  देने  का  सम्बन्ध  है  यह  होटल  की  निजी  देनदारी  है  क्योंकि  यह  एक
 भैर  सरकारी  होटल

 जहां  तक  दावा  आयोग  का  गठन  करने  की  बात  इस  सुझाव  पर  विचार  किया  जा
 सकता  हम  एक  दावा  आयोग  गठित  कर  सकते  हैं  तथा  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  जसा  सुझाव
 दिया  इन  बातों  पर  गहराई  से  विचार  किया  जा  सकता

 माननीय  सदस्यों  ने  यह  भी  पूछा  है  कि  क्‍या  दिल्‍ली  के  सभी  गांव  इसके  अन्तर्गत  आते
 समझता  हूं  कि  दिल्ली  के  सभी  गांवों  पर  यह  विधेयक  लागू  होता  आग  की  दुर्घटनायें

 होने  पर  सभी  गांवों  में  अग्निशमन  सेवा  पहले  ही  उपलब्ध  की  जा  रही  जहां  तक
 दिल्‍ली  के  ग्रामों  का  सम्बन्ध  कोई  कठिनाई  की  बात  नहीं

 एक  अन्य  महत्वपूर्ण  मुद्दा  संसद  भवन  में  आग  से  रक्षा  के  उपाय  करने  के  बारे  में  है  ।

 जब  मैं  प्रावकलन  समिति  का  अध्यक्ष  था  तो  हमने  संसद  भवन  के  रख-रखाव  के  बारे  में  सोचा

 समिति  के  माननीय  सदस्यों  ने  आग  से  रक्षा  के  उपायों  में  कुछ  कमियां  तब  केन्द्रीय

 लोक  निर्माण  विभाग  ने  इन्हें  दूर  किया  है  तथा  वे  सतर्क  जहां  तक  आग  से  रक्षा  का  सम्बन्ध
 नार्थ  ब्लाक  में  नजदीक  ही  एक  अग्निशमन  केन्द्र  संसद  भवन  में  एक  अग्निशमन  नल

 प्राथमिक  चिकित्सा  उपलब्ध  आग  बुझाने  वाले  उपकरण  और  यन्त्र  भी  इस  भवन  में  रखे  गए

 लगभग  एक  माह  पहले  केवल  यह  देखने  के  लिए  कि  क्‍या  संसद  भवन  में  व्यग  बुझाने  की

 व्यवस्थायें  पर्याप्त  वहां  अम्यास  के  रूप  में  परीक्षण  किया  गया  था  |

 माननीय  सदस्यों  को  इसके  बारे  में  आशंका  थी  ।  हम  भी  सावधानियां  बरत  रहे

 एक  अन्य  प्रदन  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाया  गया  जैसे  कि  जब  दिल्ली  के  लिए  चार

 स्थानीय  निकाय  मौजूद  तो फिर  यह  विधेयक  यहां  के  लिए  क्‍यों  लाया  गया  ।  जेसा  कि  रावजी रे के  हे

 मे  अभी  कहा  है  कि  दिल्‍ली  में  कई  ऊंची  इमारतें  हैं  जिनके  पास  आग  बुकाने  के  उपकरण

 इसलिए  जनता  के  नुमाइन्दों  ने  तथा  इस  सभा  के  िदस्यों  द्वारा  यह  आवधयक  समझा  गया

 कि  इस  प्रकार  की  आग  से  होने  वाली  दुर्घटनाओं  को  रोकने  हेतु  कड़े  उपायों  को  लागू  करने  के

 लिए  एक  एकीकृत  प्राधिकरण  होना

 विधेयक  के  उद्देशय  और  कारणों  के  कथन  में  यह  स्पष्ट  रूप  से  कहा  गया  है  :

 नगर  निगम  1957  में  अग्नि  सुरक्षा  उपायों  विशेषतया

 बहुमंजिले
 भवनों  प्रवर्तित  कराने  वाले  विद्यमान  अग्नि  निवारण  के  लिए

 आवदयक  उपाय  करने  के  ब  रे  में  भवनों  के  स्वाभियों  को  विवश  करने  के  लिए  अग्नि
 निवारण  प्रवर्तन  अभिकरणों  के  लिए  कापूनी  प्राधिकार  के  अभाव  में  बहुत
 अपर्याप्त  पाए  गए  थे  ।/
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 कि  फਂ  फननफकफफफरां  ां  रा  थ»  -  निधन  मकर लक  कल  इस  की

 अतः  यह  आवदयक  समभा  गया  कि  एक  एकीकृत  प्राधिकरण  हो  तथा  इस  एकीकत  प्राधिकरण
 का  प्रशासक  उपराज्यपाल  हो  ताकि  नियोजित  ढंग  से  ये  सभी  स्थानीय  निकाय  वास्तव  में  इस
 एकीकृत  प्राधिकार  के  अन्तर्गत  इन  आग  दुर्घटनाओं  पर  निगरानी  रख  क्योंकि  दिल्‍ली  में

 और  अधिक  ऊंची  इमारतें  बन  गयी  हैं  ।

 जहां  तक  दिल्‍ली  अग्निशमन  सेवा  को  आधुनिकतम  उपकरंणों  से'सुसज्जित  करने  का
 सवाल  मैं  आशा  .  करता  हूं  कि  वे  सराहनीय  कार्य  कर  रहे  यदि  कभी  हम  यह  सोचें
 कि  वे  बहुत  अच्छा  कार्य  नहीं  कर  रहे  हैं  तब  हमारा  यह  कहना  ठीक  न  होगा  ।  परन्तु  फिर  भी

 कमियां  जेसा  कि  माननीय  सदस्यों  ने  भी  सुमझाव  दिया  हैं  कि  हमें  यह  सुनिद्ितत  करने  के

 लिए  पूरी  कोशिश  करनी  चाहिए  कि  दिल्‍ली  अग्निशमन  सेवा  एक  अत्यन्त  कुशल  अग्निशमन  सेवा
 बन  जाए  क्योंकि  यह  भारत  की  राजधानी  में  जो  भी  कमियां  हैं  उन्हें  हम  दूर  करने  का

 सरसक  प्रयास  करेंगे  ।  माननीय  सदस्यों  ने  जो  कुछ  भी  सुझाव  दिए  हैं  थे  अपने  अनुभव  के  आधार
 पर  दिए  हैं--हम  यह  देखने  का  प्रयास  करेंगे  कि  इसे  राजधानी  में  एक  सबसे  आधुनिक  अग्नि
 शमम-सेवा  बनाया  जाए  और  देश  की  दूसरी  राजधानियों  वाले  शहरों  में  इसका  जनुकरण  किया
 जाना  चाहिए  |  मैं  आशा  करता  हूं  कि  हम  उन  पर  ध्यान  इस  सबके  सिवाय  माननीय
 सदस्यों  द्वारा  दिए  गए  सभी  सुझावों  पर  विचार  किया  जाएगा  और  जो  भी  कमियां  बतायी  गयी

 हम  उनको  कानून  के  तहत  ला  सकते  हैं  और  इसकी  एक  व्यापक  अधिनियम  बनाने  का  प्रयास
 कर  सकते  हैं  ताकि  यह  इस  समय  दिल्‍ली  में  अग्नि  शमन  सेवाओं  में  सुधार  लाने  के  लिए
 सहायता  कर  सके  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  करता  हूं  कि--जेसा  कि  उन्होंने  सवंसम्मति
 से  हस  विधेयक  का  समर्थन  किया  है--वे  इस  विधेयक  को  पारित  करवाने  में  हमारी  सहायता

 मेरे  प्रति  उनके  द्वारा  दिखाए  गए  सहयोग  के  रवंये  के  लिए  मैं  उनका  आभारी  हूं  ।

 सभापति  महोबय  :  प्रइन  यह  है  :

 दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  कुछ  भवनों  और  परिसरों  में  अष्नि  निवारण  और
 अग्नि  सुरक्षा  के  लिए  अधिक  प्रभावी  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 समापति  महोंदय  :  सदन  अब  विधेयक  पर  खण्ड-वार  विचार  करेगा  ।

 खण्ड  2  से  6  में  कोई  भी  संशोधन  नहीं  है  ।

 प्रएन  यह  है  :

 खण्ड  2  से  6  विधेयक  का  अंग  बनें  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।
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 खण्ड  2  से  6  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 सष्ह  7

 उयक्ति  क़म  को  दशा  में  मुर्य  अप्ति  शमल  अधिकारों  को  शक्तियां  ।

 शी  शांताराम  गायक  ,  )  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 5,  पंक्ति  16  जौर  17--

 कार्यंबाही  करेगा  जो  ऐसी  सूचना  के  अनुपालन  के  लिए  आबए्गक  होंਂ
 के  स्थात  पर  में  विनिर्दिष्ट  सुरक्षोपायों  का  स्थानीय  प्राधिकरण  कार्यान्वित

 और  स्थानीय  प्राधिकरण  द्वारा  ऐसे  उपायों  को  कार्यान्वित  करने  पर  वहन
 किया  गया  व्यय  भूरा  जस्व  की  बकाया  राशि  के  रूप  में  अधिभोगी  वसूल  किया  जाए  "

 प्रतिस्थापित  किया  *
 (1)

 अगर  आप  धारा  4  और  6  को  देखें  तो  आप  पायेंगे  कि  हम  इमारत  के  हित  लिए  एक  भ्रधिभोगी

 को  कुछ  मरम्मत  कराने  के  लिए  सूचना  जारी  करते  और  अगर  वह्‌  मरम्मत  नहीं  कराता  है

 तो  कानून  के  अनुसार  जुर्माना  किया  जाता  यहां  पर  धारा  7(1)  इस  प्रकार  है  :

 कार्यवाही  करेगा  जो  ऐसी  सूचना  के  अनुपालन  के  लिए  आवश्यक  हो  ।'

 सेरा  कहने  का  अर्थ  यह  है  ।  कार्यवाही  विनिरददिष्ट  भी  हो  ।  मेरा  संशोधन  1  इस  प्रकार  है
 :

 में  विनिदिशा  रक्षोपायों  को  स्थानीय  प्राधिकरण  द्वारा  कार्यान्वित

 कराएगा  और  स्थानीय  प्राधिकरण  द्वारा  ऐसे  उपायों  को  कार्यान्वित  करने  पर  वहन
 किया  गया  व्यय  भूराजस्व  की  बकाया  राशि  के  रूप  में  अधिभोगी  से  वसूल  किया

 जाएगा  ।/'

 इस  वाक्य  में  ऐसे  जिक्र  किया  गया  है  जैसे  यह  बहुत  बड़ा  कदम  हो  ।  परन्तु  इसका  अर्थ  कुछ  भी

 नहीं  है  ।

 झरो  चिम्तान्मणि  पांलिपग्रहो  :  यह  तो  पहले  से  ही  इसके  देने  का  प्रइन  ही
 नहीं  उठता  ।

 सभापति  महोदम  :  क्‍या  आप  अपने  संशोधन  को  वापस  लेना  चाहते  हैं  ?

 भो  शास्ताराम  नाप्रक  :  महोदय  ।

 समापति  महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य को  अपना  विधेयक  वापस  लेमे  के  लिए  सदन
 की  भनुमति
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 कई  भानभोय  सबस्य  :  महोदय  ।

 सभापति  सहोदय  :  प्रन  यह  है  :

 खण्ड  7  विधेयक  का  अंग  बने  ।”'

 प्रस्ताव  स्वोकृत  हुआ  ।

 खण्ड  7  विधेयक  में  जोड़  दिया

 नया  खण्ड  7  क

 भी  सोमनाथ  रथ  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  22

 पंक्ति  22  के  पद्चात्‌  निम्नलिखित  स्थापित  किया

 “7  क  मुरुय  अग्नि  शमन  अधिकारी  धारा  (7)  की  उपधारा  (2)  में  उल्लिखित

 सभी  व्यय  को  पूरा  कर  इसके  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से  एक  कोष  मुख्य
 अग्नि  शमन  अधिकारी  के  पास  उसके  प्रयोगार्थ  रखा  जाएगा  जो  व्यय  का  वहन  उन

 नियमों  के  अनुसार  जो  विहित  किए  ।'  ***(4)

 भरत  प्रदान  करने  .  के  लिए  मैंने  संशोभ्नन  की  सूचना  दी  है  ताकि  कर्मचारियों  द्वारा  मकानों  को

 गिराने  और  मरम्मत  करते  वक्‍त  किए  गए  खर्ते  को  इस  धन  से  पूरा  किया  जा  सके  ।  माननीय

 मंत्री  कहते  हैं  कि  टूसरी  संस्थाओं  के  पास  पर्याप्त  धन  है  जिससे  खर्च  को  पूरा  किया  जा  सकता

 किन्तु  यह  अच्छा  होता  होता  अगर  जो  धन  मिला  है  उसका  उल्लेख  करते  हुए  वित्तीय  ज्ञापन

 होता  और  कौन-सा  घन  आवश्यक  है  ?  इस  बारे  में  कोई  भी  वित्तीय  ज्ञापन  नहांਂ  है  कि  कौन-सा

 धन  आवद्यक  है  तथा  कौन-सा  धन  उपलब्ध  अगर  माननीय  मन्त्रो  संतुष्ट  हैं  तो  इसे  वापस

 लिया  जा  सकता  मैं  संशोषन  वापस  लेना  भाहता  हूं  ।

 हरी  जिस्तामणि  पाणिभ्रहो  :  खर्चों  का  अन्दाजा  अभी  से  नहीं  लगाया  जा  सकता  ।  धन

 उपलब्ध  है  ।  इसे  मैंने  पहले  स्पष्ट  कर  दिया  आगे  क्या-क्या  खर्चे  उठाए  जायेंगे  अभी  से  नहीं

 सभापति  महोदय  ;  कया  आप  अपना  संशोधन  गापस  लेभा  चाहते  हैं  ?

 श्री  सोभक्राच  रथ  :
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 सभापति  महोदय  :  क्‍या  श्री  सोमनाथ  रथ  द्वारा  रखे  गए  संशोधन  को  वापस  लेने  की

 सभा  की  अनुमति  है  ?
 ह

 कई  भाननोय  सदस्य  :  हां  ।

 संशोधन  संश्या  4  सभा  को  अनसति  वाषस  लिया  गया  ।

 लंड

 सभापति  महोदय  :  खण्ड  8,  माननीय  श्री  शास्ताराम  नायक  द्वारा  दो  संशोषन  दिए  गए

 क्या  आप  उन्हें  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 झरो  शास्ताराम  नाधथक  में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  $,--

 पंक्ति  32  और  33  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया

 के  अपील  अधिकरण  के  आदेश  की  तारीख  से  तीस  दिनों  के

 प्रशासक  से  आवेदन  करेगा  ।'  (2)

 $,--

 पंक्ति  33  के  निम्नलिखित  अंत:स्थापित  किया

 अपील  अधिकरण  का  कोई  भी  आदेश  तब  तक  पुनरीक्षित  नहीं  किया

 जाएगा  जब  तक  कि  विधि  की  कोई  गम्भीर  त्रुटिन  हो  या  ऐसा  करने  की  अन्य
 साधारण  परिस्तियां  न  हों  ।”  (3)

 जब  एक  सूचना  जारी  की  जाती  है  तो  प्रथम  अपील  का  प्रावधान  होता  है  किन्तु  उस  अपील  के
 बाद  एक  और  अपील  का  प्रावधान  भाजकल  हम  द्वितीय  अपील  को  समाप्त
 कर  रहे  हैं  ओर  सिर्फ  एक  कां  प्रावधान  कर  रहे  और  यहां  पर  दो  अपीलों  का  प्रावधान  है  ।

 यह  उचित  नहीं  द्वितीय  अपील  को  पुनरीक्षण  में  बदला  जा  सकता  है  ।

 भो  चिस्तामणि  पाणिप्नही  :  मैंने  पहले  ही  अपीलों  तथा  दूसरी  बातों  को  स्पष्ट  कर  दिया

 कुछ  भी  नया  नहीं  जोड़ा  गया

 सभापति  महोदय  :  कया  आप  अपने  संशोधन  को  बापस  लेना  चाहते  हैं  ?

 थो  शास्तारान  तावक  :  हां  ।

 :  शमापति  महोदय  :  क्‍या  अपना  संशोधन  वापस  लैसे  के  लिए  सदस्य  महोदम  को  सभा  की

 अनुमति  है  ?
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 अनेक  साननोय  सदस्य  :  हां  ।

 संशोधन  संक््या  2  तथा  3  सभा  की  अनुमति  बापस  लिए  गए  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 खंड  8  विधेयक  का  अंग  बने  ।/”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  8  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  9  से  16  तक  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 खंड  1,  अधितियमम  सूत्र  तथा  विवेयक  का  पूरा  ताम  विधेयक  में  जोड़  विए  गए  ।

 झो  चिस्तामणनि  पाणिप्रही  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 विधेयक  पारित  किया  जाए  1”

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्थोक्ृत  हुमा  ।

 >  4.28  भ०  प०

 झनुदानों  भ्रनुप्रक  को  मांग  1986-87*

 सभापति  महोदय  :  अब  वर्ष  1986-87  के  बजट  के  सम्बन्ध  में  अनुवानों
 की  अनुपूरक  मांगों  पर  चर्चा  तथा  मतदान

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 कार्य-सूची  के  स्तम्भ  2  में  दिखाई  गई  निम्नलिखित  मांगों  के  सम्बन्ध  में

 31  1987  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  संदाय  के  दौरान  होने  वाले  छ्चों  को

 अदा  करने  के  लिए  कार्य  सूची  के  स्तम्भ  3  में  दिखाई  गई  राशियों
 स ेअनधिक  सम्बन्धित

 अनुपूरक  राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जायें--मांग  संख्या  |,

 3  से  12,  ।4  और  16  ।
 आए  ++

 किरामराााकक

 कराष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  प्रस्तुत  ।
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 लोक  सभा  को  स्वोकृति  के  लिए  प्रस्तुत  वर्ष  1986-87  के  लिए  अगनुदानों  को

 अनुपूरक  मांगों

 जग  भांग  का  सदन  की स्थीकृति के

 संक्या  प्रस्तुत  अनुदान  को  भांग

 को  राशि

 छः
 ||

 3३

 रुपये

 1.  रेलवे  बोर्ड  70,00,000

 3,  रेलों  पर  सामान्य  अधीक्षण  और  सेवाएं  55,85,34,000

 4.  रेलपथ  और  निर्माणों  की  मरम्मत  ओर  अनुरक्षण  80,93,33,000

 5.  रेल  इंजनों  की  मरम्मत  और  अनुरक्षण  .
 ह

 43,74,79,000

 6.  सवारी  और  माल  डिब्बों  की  मरम्मत  और  अनुरक्षण  66,64,44,000

 7.  संयंत्र  और  उपस्करों  की  मरम्मत  और  अनुरक्षण  43,58,43,000

 8.  परिचालन  व्यय---बल  स्टाक  और  उपस्कर  62,23,18,000

 9,  ब्यय--यातायात  105,01,3  2,000

 10.  परिचालन  व्यय-इंधन  1,29,61,000

 11.  कर्मचारी  कल्याण  और  सुविधाएं  27,38,19,000

 12.  विविध  संचालन  धप्रम  32,61,37,000

 14.  निधियों  में  विनियोग  70,00,00,000

 16.  निर्माण  ओर  बदलाव

 अन्य  ब्यय  42,00,000

 सभाषति  महोदय  :  श्री  भट्टम  श्रीराम  मूर्ति  चर्चा  आरम्भ  कि

 झी  भट्ठम  भी  राम  मूस्ति  :  वर्तमान  वित्तीय  ब्ष  के  दौरान  320
 करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  आय  जुटाने  के  विचार  से  सरकार  का  भाड़े  की  दरों  में  15  प्रतिशत

 बढ्धि  करने  का  इरादा  एक  पूरे  साल  में  वे  1000  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्ति
 में  सक्षम  रहे  ।  यह  एक  बहुत  बड़ी  धनराशि  है--एक  ठोस  धनराशि  ।  भोर  अप्रत्याशित  रूप  से
 और  बगर  किसी  ओचित्य  के  सरकार  ने  इतनी  बढ़ी  धनराशि  को  प्राल्त  करते  के  लिए  अनुपूरक
 बजट  का  सहारा
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 जैसा  मैंने  पहले  कहा  है  और  मैं  दोहराता  हूं  यह  बहुत  खतरनाक  और  बहुत  अनुपयुक्त
 है  बात  और  इसका  समर्थन  नहीं  किया  जा  सकता  ।  वेतन  आयोग  की  रिपोर्ट  में  को  गई  सिफा  रशों
 को  लागू  करने  के  परिणामस्वरूप  बजट  में  69  करोड़  रुपये  की  बचत  अन्ततः  415  करोड़  रुपये
 के  घाटे  में  बदल  गयी  320  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  आय  वसूल  करने  का  प्रयास
 किया  गया  यहां  तक  कि  320  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्ति  के  पदचात  भी  यह
 घाटा  95  करोड़  रुपये  तक  होने  की  सम्भावना  वर्तमान  वित्त  वर्ष  के  दौरान  मंहगाई  भत्तों
 में  प्रौर  बढ़ोतरी  हो  सकती  है  जिससे  घाटे  में  भी  वृद्धि  हो  सकती  है  ।

 रेल  विभाग  की  वित्तीय  मामलों  की  वर्तमान  स्थिति  यह  रेलवे  का  राजस्व  उसकी
 विस्तार  की  आवदयकताओं  और  आधुनिकोकरण  के  अनुरूप  नहीं  रेलवे  को  बजट  सम्बन्धी
 व्यवस्था  और  वित्तीय  प्रशासन  को  चुस्त  बनाना  विकास  गतिविधियों  तथा  विस्तार
 कार्यों  के लिए  रेलवे  को  अपने  संसाधन  जटाना  आज  की  मांग  गाड़ियों  आदि  के

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  20000  कि०  मी०  पीटरी  के  नवीनीकरण  तथा  3400
 किलोमीटर  मार्ग  के  विद्युतिकरण  के  लिए  12334  करोड़  रुपये  की  अवध्यकता

 यह  संदेहास्पद  है  कि  आने  वाले  वर्षों  में  क्या  रेलवे  योजना  खर्च  का  50  प्रतिशत  अन्दर  के

 संसाधनों  से  जुटा  पाएगा  या  नहीं  ।  संक्षेप  यह  रेलवे  राजस्व  की  स्थिति

 अब  मैं  बजट  पर  आता  ऐसा  कहा  गया  है  कि  अतिरिक्त  रेलवे  कर्मंच्रारियों  के

 वेतन  पेकट  में  बढ़ोतरी  के  कारण  अतिरिक्त  ख  को  पूरा  करने  के  लिए  लगाया  गया  वेतन

 आयोग  की  सिफारिशें  उचित  समय  पर  आयी  वास्तव  बेतत  आयोग  ने  अपनी  रिपोर्ट

 पेश  करने  में  असाधारण  देरी  की  यह  कोई  अप्रत्याशित  बात  नहीं  यह  हैरान  करने  की
 बात  नहीं  सरकार  को  बजट  में  ही  इसका  प्रावधान  करना  चाहिए  किन्तु  ऐसा

 नहीं  किया  फिर  से  मैं  उत्पादकता  के  साथ  जुड़े  बोनस  का  जिक्र  करता  हूं  ।  इस  मद  के

 अनुपूरक  मांगों  में  33  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  यह  स्पष्टतया  एक  नई

 घारणा  नहीं  क्‍या  आप  इसका  अनुमान  नहीं  लगा  सके  ?  मंत्री  महोदय  ने  दावा  किया  है  कि

 उत्पादकता  बढ़ी  है  और  इसका  श्रेय  लेने  का  दावा  भी  किया  भगर  ऐसी  बात  थी  इस
 धनराशि  का  प्रावधान  मूल  बजट  में  ही  क्‍यों  नहीं  किया  गया  ?  कया  यह  भूल  नहीं  क्‍या

 रेलवे  बोर्ड  से  इस  आकस्मिक  व्यय  की  ओर  ध्यान  देने  की  अपेक्षा  नहीं  की  जा  सकती  ?  इसे

 पहले  क्यों  नहीं  किया  गया  ?

 इसके  दूसरी  मद  पेंशन  कोष  में  योगदान  करने  की  यह  लगभग  70  करोड़  रु

 इस  धनराशि  का  भी  अनुमान  लगाया  जा  सकता  था  ।

 हम  मंहगाई  भत्ते  पर  आते  प्रथम  अप्रैल  को  स्वीकृत  किए  गए  मंहगाई  भत्ते  का

 अर्थ  है  25  करोड़  रुपये  का  अतिरिक्त  बोझ  ।  अनुपूरक  मांगों  को  तैयार  करते  समय  मंहगाई
 भत्ते  की  बढ़ोतरी  को  ध्यान  में  नहीं  रखा  मैं  नहीं  जानता  कि  ऐसा  क्‍यों  हुआ  ।  इस  बारे

 में  भी  रेलवे  ओडं  द्वारा  पूर्वानुमान  लगाया  जा  सकता  ऐसा  लगता  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  एक
 अविरल  धूल  करने  या  ऐसी  आदत  बन  जाने  जेसी  बात  वास्तव  बजट  के  स्फीतिकारी
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 >--++>ततलनननत  नीली  ननननननीन-+-ाा  सज  सफसफऊफ

 भदठस  भोरास

 स्वभाव  के  कारण  मूल्यों  में  बढ़ोतरी  निदिचत  है  तथा  उसे  निष्प्रभावित  करने  के  लिए  उन्‍हें

 मंहगाई  भत्ता  देना  होगा  |  ऐसी  परिस्थिति  के  लिए  आपको  तैयार  रहना  यह  कोई  नई

 स्थिति  नहीं  है जिसका  आप  सामना  कर  रहे  मैं  गम्भीरत।पूर्वक  अनुभव  करता  हूं  कि

 बजट  पेश  करते  इसकी  बारीकी  से  जांच  की  जानी  चाहिए  थी  ।  बजट  लापरवाही  तथा

 अनाड़ी  तरीके  से  जल्दी-जल्दी  में  तैयार  किया  गया  है  न  कि  वेशानिक  भौर  सुव्यवस्थित  तरीके

 से  ।  सभी  कुछ  अस्थायी  आधार  पर  किया  गया  है  ।

 मन्‍्त्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  शुल्क  की  दरों  तथा  भाड़े  की  दरों  में  वृद्धि  करके  उन्हें

 ऐसी  परिस्थितियों  जो  उनके  नियंत्रण  से  बाहर  थी  अतिरिक्त  राजस्व  जुटाना  क्‍या

 परिस्थितियां  उनके  नियंत्रण  तथा  समभ  से  बाहर  हैं  ?  वे  कौन  सी  बातें  हैं  जो  उनके  नियंत्रण  से

 बाहर  हैं  ?  वया  भविष्य  मंहगाई  भत्ता  तथा  संशोधित  वेतन  मान  जैसी  बातों  का

 पहले  से  पता  नहीं  था  ?  बजट  में  नीति  निर्धारण  भी  अन्तनिहित  यह  केवल  एक  लेखा-जोखा

 रखने  की  प्रक्रिया  नहीं  यह  जोड़ने  घटाने  की  प्रक्रिया  नहीं  बजट  में  आनों  तथा

 वैसों  मे ंसरकारी  नीति  बतायी  जानी  अब  सरकारी  नीति  क्या  है  ?  कुछ  समय  पधूब
 सरकार  ने  यह  दृष्टिकोण  अपनाया  था  कि  अप्रत्यक्ष  करों  को  समाप्त  किया  उन्हें  छोड़
 दिया  जाए  तथा  जहां  तक  हो  सके  ।  उन्हें  न  लगाया  जाए  क्योंकि  अप्रत्यक्ष  कर  उस  नई  नीति  के

 ढांचे  के विरत  है  जिसकी  सरकार  ने  सदन  में  तथा  बाहर  भी  घोषणा  की  मुझे  नहीं  मालूम
 कि  वित्त  मंत्री  द्वारा  घोषित  नीति  तथा  रेल  मंत्री  द्वारा  अपनायी  गई  नीतियों  में  कोई  सामंजस्य

 ये  दोनों  बातें  कभी  असामंजस्यपूर्ण  कभी  समानान्तर  तथा  कभी  विपरीत  दिशा  में  जाती

 दिखाई  देती  मनन्‍्त्री  महोदय  ने  अपने  भाषण  में  एक  खास  व्यय  अर्थात्‌  कर-ढांचा  का

 आऔचित्यकरण  पर  ठीक  ही  जोर  डाला  लेकिन  मुझे  निवेदन  करना  है  कि  यह  फिर  भी  नहीं
 किया  गया  ।  यह  भी  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  ।  जो  भी  अब  किया  गया  है  वह्‌  अस्थायी  तौर

 पर  एक  अवैज्ञानिक  तरीके  से  किया  गया  मैं  वेज्ञानिक  आधार  पर  एक  विवेकपूर्ण

 संरचना  का  स्वागत  +रूगा  ।  इसका  अध्ययन  किया  जाए  ।  त्रिशेषज्ञ  इसका  अध्ययन  करे  और

 एक  रिपोर्ट  दें  जो  भविष्य  में  लाभप्रद  हो  ।  इसलिए  विवेकपूर्ण  समय  की  आवद्यकता

 है  |  मैं  पूर्णतया  सहमत  हूं  कि  यदि  ऐसा  कोई  तरीका  काई  गहन  अध्ययन  किया  गया  है  तो

 वास्तव  में  सहायता  मिलेगी  ।  यह  मन्त्री  महोदय  द्वारा  किया  जाना  यह  मेरा  सुझाव  है  ।

 न्त्री  महोदय  ने  कहा  कि  90  प्रतिशत  यात्री  इससे  ५भावित  नहीं  है  ।  ठीक  प्रभावित

 नहीं  लेकिन  उन्होंने  और  भी  ज्यादती  को  है  ठीक  है  उन्होंने  यात्रियों  को  स्पर्श  नहीं  किया
 लेकिन  उन्होंने  आम  आदमी  को  स्पर्श  किया  है  क्‍योंकि  इसका  मुद्रास्फीतिका  रक  प्रभाव  पड़ेगा
 इससे  सभी  उपभोक्ता  वस्तुएं  की  मूल्य  वृद्धि  होगी  तथा  इस  प्रकार  प्रत्येक  उपभोक्ता  की  आय
 पर  प्रभाव  पड़ेगा  |  मैं  चाहता  हूं  कि  मन्त्री  महोदय  वर्तमान  उपाय  की  जटिलताओं  को

 -  रेल  द्वारा  भाड़ों  में  वृद्धि  का  परिणाम  यह  होगा  कि  कमी  वाले  इलाकों  में  उपभोक्ताओं  को  तथा
 सीमेंट  इकाइयों  को  कोयला  अधिक  मूल्य  पर  इस्पात  संयंत्रों  को  श्वानों  और  संयंत्रों  से
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 कच्चे  माल  को  आने  और  ले  जाने  में  भारी  थ्र्चा  उठाना  पड़ेगा  |  इसी  तरह  बाद  में  इसका  प्रभाव
 के  प्रष  णप  गी  पड़े  |  ग्रे  ञ  वे  कक  जेसे  उत्प  डे तैयार  माल  के  प्रषण  पर  भी  सीमेंट  और  उवंरक  जैसे  त्पादनों  की  ढलाई और  भी

 बा  न

 अधिक  मंहगी  हो  जाएगी  ।  अन्य  प्रशासनिक  खर्चे  भी  बिजली  बोर्ड  को  भी  अपनी  शुल्क
 दरों  में  संशोधन  करना  पड़ेगा  ।  इस्पात  और  कोयले  के  दाम  बढ़  जाएंगे  ।  अत्यधिक  प|  रवहन
 लागत  से  निदिचत  रूप  से  ढोए  जा  रहे  सामान  की  मूल्यों  पर  भी  प्रभाव  मेर
 निवेदन  है  कि  कराधान  के  इस  अप्रत्यक्ष  तरीके  से  वास्तविक  यात्री  ही  प्रभावित  नहीं  होंगे  बल्कि
 आम  आदमी  तथा  सबको  जो  इस  देश  में  रहने  वाले  सभी  प्रभावित  होंगे  ।

 अतः  अब  इसे  किसी  भी  प्रकार  ओचित्यपूर्ण  नहीं  ठहराया  जा  सकता  है  यहां  तक  कि
 उन  मानदंडों  के  आधार  पर  भी  नहीं  जो  उन्होंने  अपमे  लिए  निर्धारित  किए  हैं  या  इस  घोषणा  के

 आधार  पर  भो  नहीं  कि  वे  प्रत्यक्ष  कर  नहीं  लगायेंगे  ।

 मंत्री  जी  द्वारा  यह  भी  घोषणा  की  गई  थी  कि  यह  सब  वेतन  आयोग  की  सिफारिश्षों  के

 कारण  उत्परन  अतिरिक्त  मांग  तथा  कमंचारियों  की  आवद्यकताओं  को  पूरा  करने  के  उद्देश्य  से
 किया  गया  इसका  मतलब  क्‍या  है  ?  जब  भी  आप  कर्मचारियों  का  वेतन  बढ़ाते  आप
 स्पष्ट  रूप  से  यह  कहते  हैं  कि  इस  राशि  को  पूरा  करने  के  लिए  आप  साघारण  व्यक्ति  पर  कर
 लगाना  चाहते  मोटे  तौर  वेतन  का  अतिरिक्त  बोझ  आम  आदमी  को  वहन  करना  पड़ता

 है  भौर  उस  राशि  का  निर्धारण  आप  करते  इसका  मतलब  यह  हुआ  कि  आप  क्षमेचारियों
 के  प्रति  लोगों  में  घृणा  उत्पन्न  करना  चाहते  मान  लीजिए  कि  यही  रवंये  यदि  केन्द्र  सरकार

 एवं  राज्य  सरकारों  द्वारा  अपना  लिया  जाये  तो  उसका  क्या  प्रभाव  होगा  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  तीसरे  वेतन  आयोग  का  भी  ।

 क्रो  भदृहम  भ्ीरापमूरति  :  आपके  पास  एक  उदाहरण  इसलिए  अब  आप  इसे  जारी
 रख  सकते  एक  मिनट  के  लिए  मान  लें  कि  जो  कुछ  सरकारी  कर्मचारियों  को  दिया  जाता  है
 और  उस  उद्देंदय  से  जो  व्यय  किया

 जाता  है  उसके  लिए  कुछ  शुल्क  लगाना  होगा  ।  यह

 पूर्ण  आप  समाज  के  एक  वर्ग  को  दूसरे  वर्ग  के  विरुद्ध  खड़ा  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  बाबवराब  सिधिया  :  यह  अतिशयोक्ति  बढ़ा-वढ़ा  कर  मत

 शो  भठटम  अ्र।राम  सति  :  हो
 सकता

 है  आपका  इरादा  यह  न  किन्तु  आपके  काम
 का  परिणाम  तो  यही  मैं  यही  कह  रहा  हूं  ।  बहरहाल  यह  कोई  अच्छी  बात  नहीं  है  ।

 का

 अब  सेवा  शर्तों  की  बात  सेव।-शर्ते  अच्छी  नहीं  रेलवे  कर्मचारियों  को  16  घंटे
 प्रतिदिन  काम  करने  पर  मजबूर  किया  जा  रहा  दक्षिण  भारत  में  माल्गाड़ियों  को  गा  के
 बिना  हो  चलाया  जा  रहा  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  उपक्रमों  में  कमंचारियों  को  समान  कार्य
 के  समान  बोतस  तथा  समान  बेतन

 आदि  देना
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 जा  का  +-

 भट्ठस  भोराम

 मैं  एक  और  महत्वपूर्ण  बात  कहना  चाहता  वित्त  मंत्री  जी  ने  ने  अपनी  खुली  बंठकों

 में  कुछ  रियायतें  देने  की  घोषणा  की  रेल  मंत्रालय  द्वारा  उन  सबका  विनियोजन  किया  जा

 रहा  है  ओर  जो  रियायतें  वित्त  मंत्री  जी  दे  रहे  वे  सब  रेल  मंत्रालय  द्वारा  वापिस  ली  जा  रही
 इसलिए  मेरा  यह  सुभाव  है  कि  रेलवे  तथा  केन्द्रीय  बजट  व्यवस्था  में  बेहतर  समन्वय  होना

 जहां  तक  परिणाम  का  सम्बन्ध  जो  शुल्क  लगाए  गए  हैं  वे  केरद्रीय  मंत्रालय  द्वारा

 लगाए  गए  कर  से  अलग  नहीं  मांगे  रखते  समय  अनुपूरक  मांगों  को  दोबारा  म  दोहरायें  ।  एक

 ही  अनुपूरक  मांग  होनी  सरकार  द्वारा  मूल्य-निर्धारण  सहित  करों  की  योजना  वर्ष  के

 प्रारम्भ  में  ही बना  ली  जानी  चाहिए  ।

 अब  मैं  अक्सर  होने  वाली  रेल-दुर्घटनाओं  का  हवाला  मेरे  पास  हर  माह  के  आंकड़े

 हैं  और  दुर्घटना  स्कोर  बोर्ड  उपलब्ध  अप्रेल
 से  दिसम्बर  1984  तक  592  रेल  दुर्घटनायें

 1985  में  यह  संख्या  596  पिछले  दो  दशकों  में  आंकड़े  स्वयं  सरकार  द्वारा  दिए  गए
 यह  संख्या  लगभग

 बड़ी  लाइन  पर  59.2  प्रतिशत  दुषघंटनायें  मीटर  लाइन  तथा  छोटी  लाइन  पर

 38.4  प्रतिशत  दुर्घटनायें  हुईं  ।

 रेलवे  सुरक्षा  आयुक्त  के  1984-85  के  प्रतिवेदन  सें  कहा  गया  है  कि  इन  सभी

 दर्घटनाओं  का  मुख्य  कारण  मनुष्य  की  असफलता  इसके  लिए  उन्होंने  181  सिफारिशें

 की  मुझे  मालम  नहीं  कि  सरकार  द्वारा  इन  स्तिफारिशों  पर  कया  कार्यवाहीं  की  गई  है  और

 अच्छा  होगा  यदि  मंत्री  जी  इस  सम्बन्ध  में  की  गई  कार्यवाही  अथवा  प्रस्तावित  कार्य  बाही  पर

 कुछ  प्रकाश  डालें  ।

 मैं  एक  या  दो  उन  पहलुओं  पर  आता  हूं  जो  हमारे  क्षेत्र  के  बारे  में

 कोटोपलली  काकीनाडा  रेलवे  लाइन  एक  पुरानी  रेल  लाइन  है  और  दूसरे  विषव  युद्ध  के  दौरान

 इसका  प्रयोग  बन्द  कर  दिया  गया  ।  अब  इसे  पुनः  शुरू  करना  होगा  ।  कृपया  इस  पर  शीक्र

 कार्यवाही  करें'*ਂ  (
 *'

 क्षो  बो०  तुलसोराम
 :  सभापति  मंत्री  जी  बात  कर  रहे  थे

 बया  बात  कर  रहे  उनको  सुनने  वहां  पर  भी  ट्रेन  बना  दी  उनको  सुनने

 दीजिए  ।  मंत्री  जी  नहीं  सुनते  हैं  और
 वे  भी  नहीं  सुनते  हैं  ।  आप  क्‍या  बोल  रहे  कम

 से  कम  सुनने  की  ताकत  नहीं  रखते
 तो  किए  लिए  बेठे  हैं  सुन  बे  कया  बोल  रहे

 की  साधबराव  सिंधिया  :  हममें  दोनों  को  सुनने  को  ताकत
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 भी  बो०  तुलसीराम :  इतनी  बड़ी  ताकत  होती  तो  पता  नहीं  क्‍या  हो  जाता।'**

 )  हि

 समापति  भहोवय  :  कृपया  शांत  रहें  ।

 क्रो  भट्टम  भोराममूर्ति  :  इससे  कुछ  अन्तर  नहीं  पड़ता  ।  उनके  दो  हाथों  की  तरह  दो

 कान  हैं  और  वे  दोनों  ओर  की  बात  सुन  सकते  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  मुझे  उनके  बात
 करने  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  मुझे  आशा  है  कि  आप  मेरी  बातों  को  नोट  कर  लेंगे  ।

 अन्त  में  बात  यह  है  कि  तेनाली-विजयवाड़ा  गुंट्र  लाइन  भी  अभी  पूरी  नहीं
 की  गई  है  ।  बजट  में  भी  इसके  लिए  कुछ  राशि  दी  गई  थी  ।  किन्तु  कार्य  शीघ्रता  से  नहीं  किया

 गया  ।  इसलिए  मैं  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  करें  ।

 जहां  तक  विशाखापत्तनम  का  सम्बन्ध  विशाखापत्तनम  जैसे  बड़े  शहर  के  लिए  शहर
 के  मध्य  में  स्थित  सड़क-रेलवे  पुल  का  काफी  महत्व  होता  अतः  शहर  के  मध्य  में  एक

 उपरिपुल  का  होना  आवदयक  है  ।  राज्य  सरकार  ने  भी  कुछ  अनुदान  देना  स्वीकर  किया  है  और
 उसके  बावजूद  लम्बे  असें  से  यह  मामला  लम्बित  है  और  इसलिए  मैं  मंत्री  जी

 से  इस  सम्बन्ध  में

 कुछ  कार्यवाही  करने  का  अनुरोध  करता

 ]

 शो  उमाकांत  प्रश्न  :  सभापति  इस  पर  बहुत  लम्बी  बहस  करने  की

 गुंजाइश  नहीं  लेकिन  एक  अवसर  मिला  है  और  विभाग  के  कामों  की  समीक्षा  हो  जाती  है
 और  कुछ  भपनी  बातें  कह  दी  जाती  हैं  ।

 रेल  मंत्री  जी  ने  जो  अनुदान  की  मांगे  प्रस्तुत  की  उसमें  अपने  संक्षिप्त  भाषण

 में  कुछ  बड़ी  महत्वपूर्ण  बातें  कही  जो  कि  बड़ी  उत्साहवर्धंक  इन्होंने  काम  की  समीक्षा

 करते  हुए  कहा  है  कि  चाल  वर्ष  में  ढहुलाई  का  लक्ष्य  267  मिलियन  टन  लेकिन  सितम्बर  तक

 रेल  ने  128.4  मिलियन  टन  की  ढुलाई  कर  यानी  कि  इस  अवधि  के  लिए  जो  लक्ष्य

 उससे  एक  मिलियन  टन  अधिक  ।  यह  बहुत  ही  उत्साहवर्धक  बात  है  ।  ढुलाई  का  जो  लक्ष्य  रखा

 इनका  कहना  मुझे  आशा  है  कि  सत्य  भी  कि  बर्ष  के  अन्त  तक  बजट  में  जो  ढुलाई
 का  लक्ष्य  रखा  गया  उससे  तीन  मिलिनयन  टन  दढुलाई  अधिक  होगी  ।  यह  बहुत  ही
 योग्य  कदम  है  ओर  प्रशंसनीय  काम  ट्रेनों  की  गति  में  भी  सुधार  हुआ  रेल  विभाग  देश

 के  विकास  का  एक  बहुत  बड़ा  आधारभूत  ढांचा  भारत  सरकार  का  एक  बहुत  बड़ा  संस्थान

 देश  का  विकास  निर्मर  करता  जब  रेलवे  के  कार्यकलापों  में  सुधार  हो  ।  जब  सुधार
 तो  विकास  की  गति  तेज  होगी  ।

 रेलों  की  गति  में  सुधार  हुआ  है  भौर  जो  संसाधन  जो  ढांचा  उसके  अस्तर्गंत  हमारे
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 युवा  राज्य  मत्री  श्री  माधवराव  ने  बड़ा  परिश्रम  करके  काम  को  आगे  बढ़ाया  है  और
 इन्होंने  एक  प्रशंसनीय  काम  किया  इन्होंने  कुछ  कर  लगाए  हैं  और  उसके  सम्बन्ध  में  जो

 स्पष्टीकरण  दिया  वह  बहुत  ही  उपयुक्त  वेतन  आयोग  की  सिफारिशें  भी  आई  हैं  और

 इनका  रेल  विभाग  एक  बहुत  बड़ा  संस्थान  इसमें  17,  18  लाख  कर्मचारी  ऐसा  मेरा

 अनुमान  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  लागू  होने  के  कारण  462  करोड़  रुपये  का  खर्च

 उस  पर  33  करोड़  प्रोडक्टिविटी  बोनस  देना  होगा  और  70  करोड़  रुपये  पेंशन  के  लिए
 देने  पड़ेंगे  ।  इस  तरह  से  520  करोड़  रुपये  का  खर्थ  बढ़ेगा  ।  यह  खर्च  वर्ष  के  बीच  में  पड़  गया

 है  और  प्रारम्भिक  वर्ष  के  बजट  में  जो  अन्तर  बढ़  गया  उसको  कम  करने  के  लिए  इन्होंने  बहुत
 बुद्धिमानी  से  काम  किया  इन्होंने  केवल  पा्सेल  पर  ओर  सामान  के  बुकिंग  पर  15  प्रतिशत  का

 टेक्स  लगा  कर  इस  घाटे  के  अन्तर  को  कम  किया  फिर  भी  95  करोड़  रुपये  का  अन्तर

 रहेगा  ।  यह  इतना  बड़ा  संस्थान  है  और  इतना  अन्तर  तो  रहेगा  ही  ।  इन्होंने  बुद्धिमानी  से  यह्‌
 काम  किया  है  कि  पंसेन्जर  भाड़े  में  कोई  वृद्धि  नहीं  की  इसका  हम  स्वागत  करते  हैं  और
 इसके  लिए  इनको  धन्यवाद  देते  करोड़ों  यात्री  रेलों  पर  चढ़ते  हैं  और  उनके  ऊपर
 इन्होंने  बोझ  को  नहीं  बढ़ाया  है  ।  इसके  लिए  रेल  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  और  बधाई  ।

 यह  अवसर  है  जबकि  हम  रेलों  से  सम्बन्बित  अपनी  समस्याओं  को  भी  कहें  और

 कुछ  अपनी  मांगों  को  भी  बताएं  ।  जैसा  कि  मैंने  निवेदन  किया  कि  रेलवेज  विकास  का  बहुत  बढ़ा
 आधार  जिस  क्षेत्र  में  रेलवे  लाइन  जाती  उसका  विकास  तेजी  से  होता  शीघ्रता  से

 होता  है  और  यह  बात  रेल  मंत्री  जी  के  मस्तिष्क  में  और  रेलवे  विभाग  के  मस्तिष्क  में  अवदय

 होगी  कि  देश  के  जो  पिछड़े  हुए  इलाके  जो  बंकवर्ड  एरियाज  उनको  रेलवेज  से  जोड़ा
 पता  नहीं  इनकी  वित्तीय  स्थिति  कंसी  है  परन्तु  जेसा  कहा  जाता  जैसा  सुना  जाता  है

 और  हम  इस  सदन  में  सुनते  हैं  कि  इनकी  वित्तीय  स्थिति  इतनी  इतनी  शक्शिाली  और

 इतनी  मजबूत  नहीं  है  कि  हम  लोगों  की  आकांक्षाओं  को  ये  जल्दी  से  जल्दी  पूरा  किन्तु  एक
 खाका  इनके  दिमाग  में  रहना  चाहिए  कि  देश  के  जो  पिछड़े  हुए  क्षेत्र  जब  तक  वे  रेलों  से  जुड़ें
 नहीं  उनका  विकास  नहीं  होगा  ।  इस  संदर्भ  में  मैं  सारे  देश  की  बात  नहीं  कहता  ।  सारे  देश
 की  बात  तो  रेल  मंत्री  जी  के  दिमाग  में  होगी  और  सातवीं  और  आठवीं  पंचवर्षीय  योजनाओं  में
 उनके  दिमाग  में  उनके  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  होंगे  ।  जिस  क्षेत्र  से  मैं  सम्बन्धित  उस  क्षेत्र  के  बारे
 में  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।  उत्तर  मध्य  प्रदेश  और  तीनों  सीमान्‍्त  प्रदेश
 उत्तर  मध्य  प्रदेश  और  इन  तीनों  से  जो  जुड़े  हुए  इलांके  बे  हैं  पूर्वी  उत्तर
 पष्दिचम  बिहार  ओर  उत्तरी  मध्य  प्रदेश  ।  ये  बहुत  ही  पिछड़े  हुए  इलाके  हैं  और  इनके  बारे  में
 मंत्री  जी  जानते  रेलवे  की  कमी  के  कारण  ये  और  भी  पिछड़ते  चले  जा  रहे  इसलिए
 उस  दिशा  में  मैं  मंत्री  जो  से  निवेदन  करूंगा  कि  वे  आगे  इनके  बारे  में  ध्यान  दें  ।  एक  तो  मंत्री  जी
 के  प्रदेश  की  बात  रीवा  ओर  सीधी  जिले  हमारे  जिले  से  सटे  हुए  हैं  और  रीवा  और  सीधी
 का  जो  मुख्यालय  वह  रेलवे  से  जुड़ा  नहीं  उनको  रेलवे  से  जोड़ा  ऐसा  मेरा  निवेदन
 है  ।  मैं  चाहूंगा  कि  सतना  से  रीवा  और  रीवा  से  भदोई  को  जोड़ा  जाए  ओर
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 वहां  से  गोरखपुर  होते  और  बिहार  होते  आसाम  में  गोहाटी  से
 इसको  मिलाया  जाए  ।  इससे  मध्य  प्रदेश  के  उत्तर  प्रदेश  के  और  विहार  के  क्षेत्र  असम  से  सीधे  जुड़
 जाएंगे  ओर  उनका  विकास  हो  इतना  लाभ  उन  क्षेत्रों  को  हो  अप  सतन्‍्ग  से

 सीधी  होकर  सिंगरौली  को  जोड़  दें  और  सतना  से  रीवा  होकर  भदोही  को  जोड़
 दिया  यह  लाईन  भदोही  से  गोरखपुर  होते  वहां  से  बिहार  होते

 हुए  असम  तक  चली  जाएगी  ।  इन  इलाकों  के  विकास  के  लिए  यह  लाईन  बड़ी  आवश्यक  है  ।

 लखनऊ  से  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  को  एक  लाईन  जाती  है  जो  बस्ती  होते
 ओर  गोरखपुर  होते  हुए  असम  जाती  मेरी  मांग  है  कि  इस  लाईन  को  बड़ी  लाईन  किया

 जाए  |  बनारस  से  वहां  से  गोरखपुर  बड़ी  लाईन  का  काम  शुरू  हुआ  उसे

 पूरा  किया  वाराणसी  ओर  इलाहाबाद  उत्तर  प्रदेश  के  दो  महत्वपूर्ण  शहर  इन  दोनों
 शहरों  को  मिलाने  वाली  जो  छोटी  लाईन  है  उसको  बड़ी  लाईन  किया  इसकी  मांग  हमने
 पहले  भी  की  फिर  कर  रहे  हैं  कि  इसको  बड़ी  लाईन  बना

 श्रीमन्‌  हमारी  रेलों  के  ट्रेक  पुराने  उनको  नया  करना  जेसा  कि  अभी  वक्‍ता
 महोदय  ने  कहा  था  कि  रेलवे  के  ट्रेक  को  नया  बनाना  हम  शताब्दी  में  जा  रहे
 हमारी  जो  रेलवे  की  प्रणाली  है  वह  भी  शताब्दी  में  जाने  वाली  बनायी  आप  इस
 दिशा  में  कार्य  करते  योजना  बनाते  होंगे  ।

 हमारे  क्षेत्र  से  सम्बन्धित  दो  मांगे  श्रीमन्‌  एक  पुरानी  गाड़ी  कलकत्ता  से  दिल्‍ली  और
 दिल्‍ली  से  हावड़ा  11  अप  ओर  12  डाऊन  हमारे  अंचल  से  गुजरती  यह  बड़ी  पुरानी  गाड़ी
 है  ।  इसकी  हालत  बड़ी  खराब  है  |  इसके  डिब्बे  ख़राब  फाटक  खराब  बाथरूम  भौर  लेट्रीन

 बहुत  खराब  हो  चुके  इसी  प्रकार  से  एक  बहुत  पुरानी  गाड़ी  है  जो  मिर्जापुर  से  लखनऊ  जाती
 |  और  एक  गाड़ी  चोपन  से  मिर्जापुर  जाती  इन  गाड़ियों  की  कडीशन  भी  बहुत  खराब

 हन  गाड़ियों  की  कंडीशन  को  भी  आप

 ये  जो  पुरानी  गाड़ियां  है  एनके  सम्बन्ध  में  मैं  आपसे  मिल  चुका  हूं  और  इनकी  कंडीशन
 मैं  आपको  बता  चुका  हूं  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  मिर्जापुर  एक  महत्वपूर्ण  रेलवे  स्टेशन  पिछले  ब्ष  वहां  से  होकर  एक
 गाड़ी  असम  के  लिए  जाती  थी  ।  वह  बंद  हो  गयी  अब  उसे  दूसरी  लाईन  पर  चलाया  गया

 वह  गाड़ो  चार  दिन  भदोही  लाईन  पर  भौर  चार  दिन  मिर्जापुर  लाईन  पर  चलायी  रही
 पहले  जो  गाड़ी  चलती  थी  उसमें  बार  सो  किलोमीटर  का  रेस्ट्रिक्शन  नहीं  था  और  कोई  सुपर
 चार्ज  भी  नहीं  लगता  उत्तर  प्रदेश  में  इलाहाबाद  एक  राजधानी  नगर  वहां  उच्च

 ए०  जी०  पेंशन  पुलिस  शिक्षा

 है  ।  मिर्जापुर  से  प्रतिदिन  लगभग  15  हजार  कर्मचारी  काम  करने  के  लिए  इलाहाबाद  और

 कामपुर  जाते  हैं  क्योंकि  इलाहाबाद  और  कानपुर  में  रहने  की  जगहें  नहीं  हमने  ऐसा
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 उम्माकास्त

 आपसे  निवेदन  किया  था  कि  इनकी  सुविधा  के  लिए  नयी  नौलांचल  एक्सप्रेस  में  और  कालका  मेल
 से  चार  सौ  किलो  मीटर  की  रेस्ट्रिकशन  और  सुपर  चार्ज  हटा  इलाहाबाद  और  बनारस  को

 जोड़ने  वाली  नयी  रेल  चला  दें  |  इससे  मिर्जापुर  के  यात्रियों  को  इलाहाबाद  और  कानपुर
 जाने  में  सुविधा  हो  जाएगी  ।

 आशा  है  मंत्री  जी  हमारी  और  हमारे  क्षेत्र  की  भावनाओं  को  ध्यान  में  रखते  हमारी  .

 छोटी-छोटी  मांगों  पर  ध्यान  देंगे  और  उन्हें  पूरा  करेंगे  ।

 न  शब्दों  के  साथ  में  मंत्री  जी  को  भी  धन्यवाद  और  आपको  भी  धन्यवाद  ।

 4.58  ज्ञ०  प०

 महोदय  पीठासोन

 ]
 झो  बक्कस  पुरधोत्तमन  :  मैं  हमारे  ओजस्वी  युवा  मन्त्री  श्री  माधवराव  सिंधिया

 द्वारा  रेलवे  ख्  के  लिए  प्रस्तुत  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।  मुझे  विश्वास
 है  कि  कोई  यह  कहकर  इसकी  आलोचना  नहीं  कर  सकता  है  कि  यह  खर्च  परिहायय  है  भथवा  यह

 केवल  अपव्यय  है  ।

 मेरे  तेलगू  देशम  के  मित्र  ने  आलोचना  की  है  कि  अनुपूरक  मांगे  प्रत्याशित  मांगों  जैसी

 हैं  और  इसे  मूल  बजट  में  शामिल  किया  जा  सकता  था  लेकिन  उन्होंने  यह  नहीं  कहा  है  कि  यह
 एक  निरथंक  खर्च  है  ।  यह  एक  परिहाय॑  खर्च  अतः  मैं  सोचता  हूं  कि  अनुपूरक  मांगों  का

 मुख्य  प्रयोग  रखरखाव  मरम्मत  करने  और  कमंचारियों  के  लाभ  भौर  अन्य  सुख-सुविधाओं  के

 लिए  हम  अतिरिक्त  राजस्व  के  इस  प्रस्ताव  को  लाने  के  लिए  मन्त्री  पर  आरोप  नहीं  लगा

 सकते  हैं  क्योंकि  चोथे  वेतन  आयोग  द्वारा  क्रियान्वित  सिफारिशों  के  परिणामस्वरूप  महंगाई  भत्ते

 की  उत्पादकता  से  सम्बन्धित  बोनस  का  मुगतान  से  अतिरिक्त  खर्चा  लगभग  520  करोड़
 रुपये  आता  इसके  70  करोड़  रुपये  सेवानिवृत  निधि  में  भ्रंशथदान  के  लिए  आवश्यक

 तेलगू  देशम  के  मेरे  मित्र  ने  अतिरिक्‍त  राजस्व  के  इन  प्रावधानों  की  आलोचना  की

 लेकिन  उन्होंने  यह  नहीं  कहा  इस  अतिरिक्त  खर्च  को  किस  तरह  पूरा  किया  जायेगा  जो  विशेष

 रूप  से  कमंचारियों  के  लाभ  के  लिए  रखा  गया  उन्होंने  कमंचारियों  की  मांगों  की  आलोचना

 नहीं  की  है  लेकिन  इसके  साथ-साथ  उन्होंने  यह  सुझाव  नहीं  दिया  कि  रेलवे  मन्त्री  को  इन  सब
 लर्चों  को  पूरा  करने  के  लिए  राजस्व  को  किस  तरह  बढ़ाना

 5.00  भ०  प०

 फिर  भी  मैं  मन्त्री  जी  को  बधाई  देता  हूं ए  ह्‌  है  में  वृद्धि  जबकि

 इसमें  काफी  अन्तर  है  जिसे  पूरा  नहीं  किया  गया  कड़ी  जांच  और  बिना  टिकट  के  यात्रियों

 248



 4.
 21  1908  अनुदानों  की  अनुप्रक  मांगें  1986-87

 न  की oe  को  ऑॉजज-++

 को  पकड़कर  काफी  राजस्व  बढ़ाया  जा  सकता  यह  कहने  पर  आप  मुझे  क्षमा  करेंगे कि  दक्षिण
 भारत  के  मुकाबले  उत्तर  भारत  में  बिना  टिकट  यात्रा  करने  वाले  यात्री  अधिक  मैं  गय॑  के
 साथ  कह  सकता  हूं  कि  मेरे  केरल  राज्य  में  बिना  टिकट  यात्री  बहुत  कम  हैं  और  यात्री  भी  बहुत
 अनुशासित  हैं  ।  मेरे  राज्य  में  कोई  भी  व्यक्ति  रेलगाड़ी  की  छत  पर  यात्रा  नहीं  करता  रेलगाड़ी
 के  अन्दर  भी  यात्री  अभद्र  व्यवहार  नहीं  करते  हैं  लेकिन  ऐसी  बात  सब  जगह  नहीं  है  ।  राजमार्गों
 पर  बड़ी-बड़ी  डकंतियां  और  लूटपाट  आदि  की  घटनाएं  आजकल  रेलगाड़ियों  में  सामान्य  बात

 हो  गई  है  ।  लम्बी  दूरी  तक  जाने  वाली  रेलगाड़ियों  में  विशेषतया  जो  केरल  और  दक्षिण  से  आती

 यात्रियों  के साथ  दिल  दहला  देने  वाली  महिलाओं  से  छेड़खानी  होती  है  ओर  उन्हें
 अनावश्यक  तंग  किया  जाता  वे  अधिकारियों  से शिकायत  करती  हैं  लेकिन  बहुत  से  अधिकारी
 यात्रियों  को  भिड़क  देते  हैं  ।  वे  हमारे  पास  आते  हैं  और  हमें  दुःखद  घटनाओं  के  बारे  में  बताते

 हैं  लेकिन  वे  क्या  कर  सकते  हैं  ?  इसलिए  मंत्री  जी  से  मेरा  निवेदन  है  कि  इन  सब  बातों  को
 रोकने  के  लिए  वे  कठोर  कार्यवाही

 हाल  ही  मलयालम  दैनिक  का  एक  कर्मचारी  कई  दिनों  से

 लापता  था  ।  उसका  बक्सा  रेलगाड़ी  में  मिला  था  ।  कई  दिनों  बाद  जब  वह  तो  उसने  हमें
 कई  कहानियां  सुनाई  कि  दूसरे  साथी  यात्रियों  के  साथ  उसे  किस  प्रकार  की  कठिनाइयों  का

 सामना  करना  पड़ा  उसे  और  उसकी  चीजों  को  किस  प्रकार  बाहुर  फैंक  दिया  ।  टाइम्स  आफ

 इंडिया  में  सशस्त्र  बदमाशों  द्वारा  यात्रियों  को  लूटे  जाने  के  बारे  में  एक  रिपोर्ट  मैं  उद्धुत
 करता  हूं  नवम्बर  पूर्वी  रेलवे  के  प्रवक्ता  के  अनुसार  घातक  हथियारों  से

 लेस  लगभग  पांच  युवा  बदमाशों  ने  यहां  से  लगभग  50  किमी०  दूर  शिकारा  रेलवे  स्टेशन  के

 मजदीक  रविवार  को  जबलपुर-नागपुर  रेलगाड़ी  के  द्वितीय  श्रेणी  के  आठ  यात्रियों  को  लूट  लिया

 समाचार  पत्रों  में  इस  प्रकार  के  समाचार  प्रतिदिन  आते  लम्बी  दूरी  की  रेलगाड़ियों  में  ऐसे

 बदमाश  घुसकर  यात्रियों  के  साथ  बहुत  बुरा  व्यवहार  करते  कुछ  यात्रियों  को  आरक्षित  डिब्बे

 से  निकाल  दिया  जाता  है  कुछ  बदमाश  बिना  टिकट  डिब्बों  में  घुस  जाते  हैं  और  लम्बी  दूरी  के

 लिए  आरक्षित  यात्रियों  की  सीटों  पर  बंठ  जाते  अतः  मेरा  नम्न  निवेदन  है  कि  सरकार  को

 रेलगाड़ियों  में  इस  तरह  की  दुःखद  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  कठोर  कदम  उठाने

 नये  रेलवे  विधेयक  जिसे  संयुक्त  समिति  को  भेजा  गया  कुछ  उपबन्ध  वास्तब  में

 बहुत  अच्छे  हैं  विशेषतया  इसमें  और  अधिक  अपराध  समाविष्ड  किए  गए  हैं  और  कठोर  दण्ड  का

 प्रावधान  किया  गया  इससे  बदमाशों  के  साथ  निपटने  में  कुछ  हृद  तक  मदद  मिल  सकेगी  ।

 मैं  रेलगाड़ियों  में  दक्षिण  के  लोगों  के  अनुभव  के  बारे  में  विस्तार  में  नहीं  जा  रहा  हूं  ।

 सिधिया  साहब  हमारी  मुरुण  शिकायत  यह  केरल  के  लोगों  की  आपके  मन्‍्त्रालय  के

 विरुद्ध  शिकायत  वास्तबिक  क्‍योंकि  हम  रेलवे  विभाग  द्वारा  उपेक्षित  किए  जाते  हैं  ।  स्वतंत्रता

 के  40  वर्षों  के  पदचात्‌  हमें  केवल  एर्नाकुल्लम  से  त्रिवेन्द्रम  तक  की  बड़ी  लाइन  प्राप्त  हुई  है  और

 उसके  बाद  कन्याकुमारी  तक  लाइन  बढ़ाई  गई  है  जो  तमिलनाडु  में  हम  अतिरिक्त  लाइमों
 के  लिए  बार-बार  कहते  रहे  हैं  जैसे  कि  मेरे  मित्र  ने  कहा  है--अतिरिक्त  लाइनों  का  अर्थ  हमारे
 राज्य  के  विकास  के  लिए  अधिक  गुंजाइश  उपलब्ध  होना  है  ।  लेकिन  हम  उपेक्षित
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 बक्‍कम
 वर्ष  1979-80  में  एरनाकुलम  से  अलप्पी  तक  नई  रेल  लाइन  के  निर्माण  को  स्वीकृति

 दी  गई  तथा  कायें  आरम्भ  किया  गया  था  और  1982-83  में  इस  लाईन  के  कामांगुलम  तक
 विस्तार  को  भी  स्वीकृति  दी  गई  इस  अतिरिक्त  लाईन  की  सम्पूर्ण  लम्बाई  100
 मीटर  से  कम  मैं  माननीय  रेल  मन्त्री  से  अनुरोध  करता  हूं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  करने  का  प्रयास  यहां  पर  कुछ
 ऐसे  माननीय  सदस्य  भी  हैं  जो  आज  ही  बोलना  चाहते  हैं  ।

 शो  अक्‍्कसम  पुरुषोत्तमन  :  मैं  माननीय  मन्त्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  लाइन  को

 जल्दी  पूरा  किया  जाए  क्योंकि  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  इसी  वर्ष  अतिरिक्त  धनराशि  आबंटित
 की  जानी  वर्तमान  वर्ष  के  वजट  से  आबंटित  किए  गए  4  करोड़  रुपये  पूर्णतया  समाप्त

 हो  चुके  इसलिए  कृपया  वर्तमान  वर्ष  के  लिए  कुछ  और  धन  आबंटित  किया

 हमारी  राज्य  सरकार  के  अनेक  निवेदक  लम्बित  पड़े  मुख्य  निवेदन  हमारे  राज्य  में

 रेलवे  के  विद्युतीकरण  के  बारे  में  है|  मैं  जानता  हूं  कि  केरल  सरकार  ने  सस्ती  दर  पर  बिजली

 देने  का  प्रस्ताव  किया  संसद  सदस्यों  के  सम्मेलन  में  मुख्य  मन्त्री  ने  हमें  रेल  मन्त्री  को  यह
 जानकारी  देने  के  लिए  कहा  कि  केरल  सरकार  रियायती  दर  पर  बिजली  देने  के  लिए  तंयार

 मुख्य  मन्त्री  ने  केरल  के  सभी  संसद  सदस्यों  को  यह  बताया  इसलिए  मैं  माननीय  मन्त्री  से

 इस  बारे  में  भी  तुरन्त  कदम  उठाने  के  अनुरोध  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  करें  ।

 थो  बफ्कम  पुरथोत्तमत्‌  :  मेरे  राज्य  की  अनेक  मांगे  क्योंकि  मेरे  पास  समय  नहीं

 इसलिए  उनको  बिस्तार  से  नहीं  बता  पाऊंगा  ।  किन्तु  मैं  आपको  बता  देता  हूं  कि  हमारे  राज्य  में

 इस  बात  के  लिए  रेलवे  की  बहुत  अधिक  आलोचना  है  कि  रेलवे  द्वारा  हमारी  अवहेलना  की  गई

 है  ।  रेल  बजट  के  आने  के  केरल  भें  रेलवे  के  त्रिकास  के  लिए  कम  धन  के  आबंटन  के  बारे

 में  लगभग  सभी  समाचार  पत्र  हर  वर्ष  सम्पादकीय  लिखते  वे  उनके  सम्पादकीय

 लेखों  में  हमारी  अर्थात्‌  संसद  सदस्यों  की  आलोचना  करते  हम  आपके  सामने  अपनी  सभी

 मांगें  रख  रहे  किन्तु  कुछ  नहीं  होता  ।  इस  माननीय  श्री  सिन्धिया  माफ  करना  कि

 बड़ी  अनिच्छा  ओर  दुख  के  साथ  मुमे  यह  कहना  पड़ता  है  कि  अगर  केरल  में  रेलवे  के  विकांस  के

 लिए  उचित  आवंटन  नहीं  किया  गया  तो  हमें  आपके  सरकारी  के  साममे  सत्याग्रह  करने
 के  लिए  बाध्य  होना  पड़ेगा  ।  *  ्  हर

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  तब  सभी  माननीय  संसद  सदस्य  उनके  घर  केः  साममे  .।
 का

 श्रो  स्लाथवराब  सिस्थिया  :  मैं  उनके  अपने  निवास  स्थान  के  अन्दर  सत्याग्रह  के  लिए
 निमस्त्रण  देना  भाहूंगा  ।  .

 द
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 तन  न  न  —_——_———

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  फिर  आपके  घर  में  उन  सभी  के  लिए  जगह  नहीं  होगी  क्योंकि  सभी
 540  संसद  सदस्य  आपके  घर  पर  आयेंगे  ।

 मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  5.30  म०प०  पर  हम  आधे  घंटे  की  बहस  शुरू  करने  जा  रहे
 जो  सदस्य  रेल  मन्त्रालय  की  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  पर  बहस  में  भाग  लेना  चाहते  मैं

 आज  उनको  सिर्फ  पांच  मिनट  ही  दूंगा  ।  अगर  वे  कल  बोलना  चाहते  हैं  तो  उनको  पर्याप्त  समय
 मिल  सकता  ।  इस  जिसका  भी  नाम  लिया  वह  कृपया  पांच  मिनट  ही  ले  ।

 अब  माननीय  श्री  वी०  एस०  क्ृष्ण  अय्यर  बोलेंगे  । अगर  वह  आज  हो  बोलना  चाहते  हैं
 तो  सिर्फ  पांच  मिनट  ही  समय  बहुत  कम  है  और  दूसरे  सदस्य  भी  बोलना  चाहते

 क्री  बो०  एस०  कृष्ण  भय्यर  :  उपाध्यक्ष  मैं  इन  अनुपूरक
 मांगों  का  विरोध  करता  हूं  ।  जब  माननीय  रेल  मन्त्री  न ेभाषण  आरम्भ  किया  तो

 मैंने  सोचा  था  कि  वह  कुछ  रियायतों  के  साथ  आयेंगे  और  उनका  स्वागत  किया  किन्तु
 ऐसा  नहीं  होना  था  ।  मैं  उनको  धन्यवाद  देना  चाहता  किन्तु  जब  मैंने  उनके  भाषण  का

 अन्तिम  भाग  बड़े  घ्यान  से  सुना  दूसरे  माननीय  सदत्यों  के  साथ-साथ  मुझे  भी  बड़ी  निराशा
 हर
 gt

 युधा  और  गतिशील  मन्त्री  ने  भारत  के  लोगों  पर  एकदम  1000  करोड़  रुपये  के  कर

 थोंप  दिए  |  ऐसा  पहले  कभाो  नहीं  हुआ  माननीय  सदस्यों  ने  हसके  प्रभाव  को  महसूस

 नहीं  किया  इसका  पता  विसम्बर  या  जनवरी  के  महीने  में  चलेगा  ।

 मेरे  पास  कुछ  आंकड़े  हैं  जो  रेलवे  ने  पिछले  दस  वर्षों  में  थोंपे  यह  इतना  अधिक

 कभी  नहीं  था  जितना  अधिक  माननीय  मन्त्री  द्वारा  अब  करने  का  प्रयास  किया  गया  यहां
 तक  कि  1985-86  में  भी  यह  495  करोड़  रुपये  वर्तमान  वर्ष  1986-87  में  यह  76

 क  रोड़  रुपये  माननीय  मन्त्री  ने  बड़ी  सफाई  पेश  करते  हुए  जनता  पर  भारी  बोझ  डाला

 मैंने  सोचा  था  कि  वह  वास्तव  में  कार्यक्षम  यहां  तक  कि  अब  भी  मैं  उनकी  प्रशंसा  करता

 हूँ  ।  मैंने  सोचा-था  कि  उत्तम  प्रबन्ध  से  वह  अन्तर  को  पूरा  कर  हमें  पता  था  कि  रेलबे

 कमंचारियों  के  वेतन  पुनरीक्षण  खर्चा  और  बढ़  जायेगा  ।  हमने  सोचा  था  कि  मन्त्री  जी  अपने

 बतुर  और  उत्तम  प्रबन्ध  से  खर्चे  को  पूरा  कर  किन्तु  दुर्भाग्यवश  ऐसा  नहीं

 इसका  क्‍या  असर  होगा  ?  इससे  सभी  आवश्यक  वस्तुओ  जेसे  ब्ाधद्यान्त

 आदि  के  मूल्य  बहुत  जल्दी  बढ़  जायेंगे  ।  मैं  इसका  विरोध  करता

 बह  1000  करोड़  रुपये  के  कर  भार  को  उचित  नहीं  ठहूरा  सकते  क्‍योंकि  कर्मचारियों

 के  वेतन  पनरीक्षण  की  वजह  से  अतिरिक्त  खर्च  सिर्फ  500  करोड़  रुपये  किन्तु  उन्होंने

 1000  करोड़  रुपये  के  अतिरिक्त  कर  क्‍यों  लगाए  हैं  ?  मैं  नहीं  जानता  कि  वित्तीय

 मीति  से  उनका  कया  तात्पय  क्‍या  म्रह  अगले  बजट  के  लिए  एक  संकेत  है  कि  जिसमें  आप

 कुछ  और  अधिक  कर  लगाने  जा  रहे  इसलिए  मैं  इसका  विरोध  करता  हूँ

 asi
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 बो०  एस०  क्रुष्ण

 मैं  एक-दो  बातें  और  कहना  चाहता  हूं  ।  समय  की  कमी  के  कारण  मैं  सीधा  अपने  राज्य
 के  बारे  में  चर्चा  करूंगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :.  आप  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  की  भी  चर्ना  कर  सकते

 क्रो  थो०  एस०  कृष्ण  अग्यर  :  रेलवे  का  विकास  सम्तोषजनक  नहीं  यह  आशा  के

 अनुरूप  नहीं  हमें  पता  है  कि  यह  वित्तीय  दबाव  के  कारण  हम  जानते  हैं  कि  योजना
 «

 आयोग  का  रुख  रेल  मन्त्रालय  के  प्रति  बड़ा  कठोर  रहा  इसलिए  समस्त  सदन  ने  एक  साथ
 मांग  की  कि  रेलवे  के  लिए  पर्याप्त  धन  का  प्रबन्ध  किया  जाना  इसका  परिणाम  गया
 निकला  ?  पिछली  से  योजनाओं  में******

 उपाध्यक्ष  महोश्य  :  संक्षेप  में  कहने  का  प्रयास  इसलिए  मैंने  शुरू  में  ही
 बता  दिया  था  कि  आप  कल  बोल  सकते  हैं  ।

 हो  थी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  इसके  लिए  चार  घंटे  आबंटित  किए  गए  आप

 को  पता  ही  है  कि  आमतौर  पर  मैं  बहुत  संक्षेप  म ेबोलता  1950  और  1960  के  दशकों  के

 दौरान  योजना  आयोग  द्वारा  15  प्रतिशत  आबंटन  किया  जाता  था  जबकि  अब  यह  सि्फ

 7  प्रतिक्षत  मेरे  विचार  में  समस्त  सदन  मेरी  इस  बात  से  सहमत  होगा  कि  योजना  आयोग

 को  यह  देखने  के  लिए  आगे  आना  घाहिए  कि  रेलवै  को  पर्याप्त  धन  आबंटित  किया  जाए  ।  रेलवे

 का  भविष्य  बहुत  अन्धकारमय  रेल  बजट  बहस  के  दोरान  जवाब  देते  समय  माननीय

 श्री  बंसीलाल  ने  कहा  था  कि  चालू  पटरी  नवीनीकरण  परियोजनाओं  के  लिए  1500  करोड़  रुपये

 की  आवद्यकता  है  किन्तु  बजट  में  सिर्फ  350  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  इसी  तरह  गेज

 परिवर्तन  के  लिए  800  करोड़  रुपये  की  घनराशि  की  आवश्यकता  है  जबकि  150  करोड़  रुपये

 प्रदान  किए  गए  हैं  ।

 अगर  मैं  अपने  राज्य  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहता  हूं  तो  मैं  अपना  कत्तेव्य  पूरा

 नहीं  करता  ।  श्री  वक्‍क्रम्‌  पुरुषोत्तमन्‌  केरल  के  प्रति  किए  जा  रहे  अन्याय  के  बारे  में  बोले  किन्तु

 मैं  कहता  हूं  कि  कर्नाटक  राज्य  के  प्ताथ  बहुत  बड़ा  अन्याय  किया  गया  कर्नाटक  एक  उपेक्षित

 राज्य  रहा  रेल  मन्त्रो  ने  कहा  है  कि  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  को  प्राथमिकता  दी

 मैं  एक-दो  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  ।  एक  तो  बगलौर---मंसू  र  बड़ी  लाइन  को  बदलने  का  है  |

 इसके  लिए  25  करोड़  रुपये  की  आवद्यकता  है  किन्तु  वर्तमान  वर्ष  :  में  आपने  सिर्फ  49  लाख

 रुपये  का  प्रावधान  किया  हाल  ही  में  बंगलोर  में  कांग्रेस  कार्यालय  बंठक  में  मन्त्री  जी  ने

 घोषणा  की  है  कि  50  लाख  रुपये  का  प्रबन्ध  और  किया  हम  इसका  स्वागत  करते  हैं

 किम्तु  इस  गाते  से  इस  योजना  को  पूरा  होने  में  25  वर्ष  लग  जायेंगे  और  इस  पर  40  करोड़

 रुपये  की  लागत  आयेगी  ।  इसी  तरह  चित्रदुर्गा--रामदुर्गा  नई  लाइन  के  लिए  बहुत  कम  घत  का

 प्रावधान  किया  गया
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 अन्त  में  नए  कार्यों  के  लिए  मैं  एक  दो  सुझाव  देता  आजकल  के  हालातों  के

 सातवीं  तथा  आठवीं  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  दौरान  कोई  भी  नया  कार्य  आरम्भ  नहीं  किया  जा

 सकता  किन्तु  यहां  पर  कुछ  नई  योजनाएं  हैं  जिनका  पूरा  होना  बहुत  आवश्यक  एक

 हुबली  रेल  लाइन  है  क्‍योंकि  हाल  ही  में  माननीय  प्रधान  मन्त्री  ने  कारवार  नौसेना  अडडे  की

 आधा  रशिला  रखी  अगर  यहां  रेल  सेवा  नहीं  है  तो  इसका  नौसेनिक  अड्डे  पर  क्‍या  प्रभाव

 पड़ेगा  ।  आपको  देखना  चाहिए  कि  इस  लाइन  को  जल्दी  बनाया  इसके  बाद  दो  शब्द

 जलारपेट--बंगलोर  रेल  लाइन  के  बारे  में  ।  यह  बड़े  खेद  की  बात  है  कि  इस  योजना  के  लिए
 घन  का  आबंटन  नहीं  किया  गया  है  जबकि  उत्तर  रेलवे  ने  विद्युतीकरण  के  लिए  प्रदान  किए  गए

 160  करोड़  रुपये  वापस  कर  दिए
 रे

 बंगलौर  शहर  के  लिए  द्वुतगामी  परिवहन  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  हमारे  माननीय  मुख्य
 मन्त्री  ने  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  हाल  ही  में  आपसे  बातचीत  की  थी  |  बंगलौर  अब  एक

 अस्तर्राष्ट्रीय  नगर  बन  गया  है  ओर  इसके  लिए  परिवहन  व्यवस्था  अनिवायं  है  ।  आप  कृपया  फिर

 से  इस  बारे  में  मुख्य  मन्त्री  से बातचीत  करें  और  सुनिद्चित  करें  कि  इसे  लागू  किया  जाए  और

 इसके  लिए  पर्याप्त  घन  आबंटित  किया  जाए  ।

 ]

 भो  जुधार  सिंह  )  :  उपाध्यक्ष  सबसे  पहले  मैं  माननीय  रेलवे  मन्त्री

 को  इस  बात  के  लिए  बधाई  देना  चाहता  हूं  कि  इनके  कार्यकाल  में  पिछले  दो  सालों  से  रेलवेज

 के  प्रति  जनता  की  फीलिंग  में  परिवर्तन  आया  है  ।,  अब  लोग  यह  समभने  लगे  हैं  कि  रेलवेज  के

 कार्य-संचालन  में  इम्प्रूवमेंट  हो  रहा  रेलवे  का  एडमिनिस्ट्रेशन  सुधर  रहा  सरकार  के

 किसी  विभाग  के  प्रति  पब्लिक  में  कान्फीडेंस  पैदा  हो  जाना  इस  बात  का  परिचायक  है  कि  रेलवे

 हमारे  देश  में  उल्लेक्षनीय  प्रगति  कर  रही  है  भोर  उसका  कार्य-संचालन  अच्छी  तरह  चल  रहा

 रेलवे  में  इस  इम्प्रूबमेंट  का  श्रेय  हमारे  वर्तमान  रेलवे  मन्त्री  जी  को  जाता  जिनकी

 रेक्शन  में  रेलबे  ने  प्रगति  की

 इस  समय  रेलवेज  से  सम्बन्धित  सप्ल्लीमैंटटी  डिमाण्डस  सदन  के  सामने  विचार  और

 पारण  के  लिए  लाई  गई  इसके  पीछे  मेन  मकसद  यही  है  कि  चोथे  वेतन  आयोग  की

 रिशों  के  अनुसरण  में  रेलवे  को  अपने  कमंचारियों  को  नये  वेतनमान  देने  के लिए  462  करोड़

 रुपये  की  आवद्यकता  होगी  और  उसके  लिए  आवश्यक  व्यवस्था  करने  हेतु  ही  इसमें  कुछ  प्रावधान

 किए  गए  उपाध्यक्ष  यह  टैक्स  लगाया  जाना  इनेविटेबल  था  ओर  पे-कमीशन  की

 रिकमैण्डेशन्स  को  मानने  के  रेलवे  को  उचित  प्रावधान  करने  हो  कुछ  कदम  उठाने  थे

 मंगर  हम  इसके  साथ-साथ  यह  अपेक्षा  भी  करते  हैं  कि  जिन  कारणों  से  टंक्स  बढ़ाया  गया

 है  या  लगाया  गया  उस  एजेन्सी  में  एफीशियेंसी  यदि  रेलवेज  के  किसी  विभाग  में

 एफीशियेंसी  की  कमी  रहती  है  तो  जनता  को  ऐसा  महसूस  होगा  कि  ये  टैक्स  लगाकर  उनके  साथ

 अन्याय  हुआ  है  क्‍योंकि  अब  हर  आदमी  के  दिमाग  में  यह  बात  आ  गई  है  कि  462  करोड़  या
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 बार

 590  करोड़  का  जो  रेलवे  पर  बड़ेन  आया  वह  मेनली  कर्मचारियों  की  तनख्वाह  बढ़ाने  की

 बजह से  ही  आया
 !

 अब  लोग  उनसे  अपेक्षा  करते  हैं  कि  उनकी  परफा  रमेंस  में  और  भी  ज्यादा  तरक्की  होगी
 मैं  उम्मीद  करता  हूं  कि  इस  दिशा  में  माननीय  मन्त्री  जी  पूरी  कोशिश  करेंगे  और  भेरे  पूर्व  सदस्यों

 में  अपने  भाषण  के  अन्दर  जो  कमियां  बताई  उनको  आप  दूर  करने  का  प्रयत्न

 मैं  अपने  क्षेत्र  से  सम्बन्धित  जो  मांगें  रेलवे  के  बारे  में  हैं  और  जो  कमियां  उसकी

 ओर  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  उपाध्यक्ष  सबसे  बड़ी  व  पहली  बात

 तो  यह  है  कि  अभी  पिछले  दिनों  में  दो  रेलगाड़ियां  कम  कर  दी  गई  हैं  -  एक  देहरादून  एक्सप्रेस

 और  दूसरी  जनता  एक्सप्रेस  ।  हमारे  इस  ट्रेक  देहली  से  कोटा  देहरादून  एक्सप्रेस  एक

 ऐसी  एक्सप्रेस  ट्रेन  जिससे  साधारण  आदमी  ट्रेवल  करते  थे  ।  दूसरी  जितनी  भी  द्रेन्स  हैं  वे

 सब  फास्ट  और  लौंग  डिस्टंन्स  ट्रेन्स  उनमें  साधारण  आदमी  ट्रेवल  नहीं  करते  हैं  क्योंकि  उनको

 इनमें  फैसिलिटी  नहीं  है  ।  कोटा  से  देहली  तक  ट्रेफिक  बढ़  जाने  के  कारण  बहुत  दिनों  से  ही

 रही  है  कि  एक  एडोशनल  ट्रेन  चलाई  क्‍योंकि  वहां  पर  बहुत  ट्रेफिक  जनरेट  हो  गया

 और  उसके  मुताबिक  ट्रेन  कम  वहां  ट्रेन  की  कमी  को  देखते  हुए  एक  एडीशनल  ट्रेन  चलाने  की

 बात  वह  तो  नहीं  चलाई  बल्कि  जो  चल  रही  देहरादून  एक्सप्रेस  वह  भी  बन्द  कर  दी  ।

 इससे  लोगों  के  दिमाग  में  बड़ी  परेशानी  और  एजीटेशन  है  ।  इसलिए  मेरा  आपसे  अमुरोध  है  कि

 अगर  वाकई  कोई  ट्रेन  बन्द  करना  आपके  लिए  अनिवार्य  हो  गया  तो  उसके  स्थान  पर  कोई

 दूसरी  ट्रेन  बन्द  कर  मगर  इस  देहरादून  एक्सप्रेस  को  बन्द  मत  कीजिए  क्योंकि  यह  ट्रेन

 वहां  आम  आदमी  के  काम  आने  वाली  ट्रेन  इसके  बन्द  होने  से  वहां  के  लोगों  के  विमागों  में

 बड़ी  एजीटेशन  हो  रही  है  ।  व  अशांति  का  वातावरण  बन  गया  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि

 इस  ट्रेन  को  फिर  से  चालू  कर  दिया  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मन्त्री  महोदय  के  ध्यान  में  एक  बात  यह  भी

 लाना  चाहता  हूं  कि  रेल  में  सेकिड  क्लास  जिन  डिब्बों  में  रिजर्वेशन  नहीं  होती  उनमें

 बैठने  में  बहुत  मुश्किल  होती  बहुत  क्राउडेड  ट्रेनें  चलती  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  सेकिड

 क्लास  के  पंसेंजर  को  भी  कोई  चेयरकार  जैसी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  जिसमें  वह  थोड़ा  सा

 एक्स्ट्रा  चार्ज  देकर  के  चल  सके  ।  अभी  तो  यह  हालत  है  कि  डिब्बे  में  घुसने  के  लिए  कुएती  करनी

 पड़ती  है  और  मेरे  जेसा  बूढ़ा  आदमी  तो  बहुत  मुष्टिकल  में  ही  भरढ़  पाता  है

 यदि  आप  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  कर  सकें  जिसमें लोग  कुछ  अतिरिक्त  श्रभार  देकर
 द्वितीय  दर्ज  में  सीट  प्राप्त कर

 कि
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 तो  इससे  लोगों  को  बहुत  कुछ  रिलौफ  मिलेगी  ।

 उपाध्यक्ष  रामगंज  मण्डी  एक  ऐसी  जगह  है  जहां  से  काफी  ट्रेफिक  है  बहुत  बड़ो सण्डी  उस  स्थान  को  अगर  फास्ट  ट्रेन  से  जोड़ने  की  व्यवस्था  कर  तो  बहुत  अभ्छा  होगा  ।
 वहां  के  लोगों  को  इससे  बड़ी  सुविधा  मिलेग्री  ।  इसलिए  मुझे  आप  पर  विदवास  है  कि  आप  इस

 है

 बारे में कुछ व्यवस्था करेंगे । उपाध्यक्ष अन्त मैं एक बात कहकर समाप्त करता कोटा क्षेत्र में । बहुत पुरानी लाइन जो माननीय मन्त्री जी की कांस्टीट्यूएंसी में जाती है---कोटा-वीना लाइन । जब से यह लाइन बनी तब से आज तक इसके ऊपर कोई काये नहीं हुआ कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है ।। ट्रेक्स भी पुरानी गाड़ियां बड़ी स्लो चलती हैं ड्यों में डिब्बों की कंडीशन बहुत खराब उस डूट पर कुछ स्टेशन्स बहुत लौंग डिस्टेंस पर यातायात के लिए सड़क भी बहुत कम इसलिए मेरा निवेदन है कि उस रूट पर एक या दो स्टेशन ओर नए खोलें ताकि वहां के लोगों को परेशानी का कम सामना करना पड़े । हमने एक केशोली स्टेशन के लिए निवेदन किया अगर आप हस पर विचार इसे दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी । उपाध्यक्ष आपने मुझे बोलने का समय इसके लिए मैं आपका धम्यवाद करता के *झोी एस० भहालिगम : उपाध्यक्ष अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक की ओर से माननीय रेल मंत्री द्वारा हस माननीय सक्ष् में प्रस्तुत की गईं रेलवे अनुदानों की अनुपूरक मांगों का मैं समर्थन करता मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता प्नन् इस देश में लगभग लाख गांव इनमें से लगभग 80 प्रतिशत गांवों में परिवहन विशेषकर रेल परिवहन प्रणाली उपलब्ध नहीं हमारे देश का तेजी से विकास हो रहा है किन्तु यह दुःख की बात है कि हमारे गांवों में समुचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और उनमें अधिकांश गांव रेल से नहीं जुड़े हुए इन परिस्थितियों में यह आश के से की आ सकती है कि गांव के लोग प्रगति कर सके ? इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री महोदव का ध्यान राष्ट्रीय परिवहन समिति के प्रतिबेदश की ओर आकर्षित करना चाहूंगा । इसः प्रतिवेदन में गया कि परिवहन सुविधाओं के मामलों में पिछड़े और उपेक्षित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी इसलिए इन इलाकों के विकास को सर्वाधिक लज-+ ह *मूलत तमिल में दिये गये भाषण में अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपास्तर । ता न 253
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 एम०  सहालिगम  ]

 महत्व  दिया  जाना  चाहिए  और  यह  तभी  सम्भव  हो  सकेगा  जबकि  इन  पिछड़े  इलाकों  में  रहने
 वालों  की  परिवहन  सुविधायें  उपलब्ध  कराई  किन्तु  सरकार  ने  राष्ट्रीय  परिवहन  समिति
 की  सिफारिशों  पर  सही  ढंग  से  विचार  नहीं  किया  सरकार  को  जनता  के  लिए  काये  करना

 चाहिए  और  सरकार  को  उनके  हितों  का  सबसे  अधिक  ध्यान  रखना  किन्तु  ऐसा  नहीं
 किया  जा  रहा  किसी  विशेष  क्षेत्र  के  लिए  कोई  योजना  बनाते  समय  केवल  लाभ  और  हानि
 की  ओर  ध्यान  दिया  जाता  मुझे  सरकार  का  ऐसा  रवंया  देखकर  दुःख  होता  है  ।

 वर्तमान  अनुपूरक  बजट  में  सरकार  ने  भाड़ा  दरें  बढ़ाकर  315  करोड़  रुपये  की

 अतिरिक्त  आय  जुटाने  का  प्रस्ताव  रखा  मैं  प्रकार  को  यह  चेतावनी  देना  चाहता  हूं  कि  इस

 प्रकार  आड़े  की  दरें  बढ़ाने  का  प्रभाव  केवल  निर्धभ  और  सामान्य  वर्ग  के  लोगों  पर  मैं

 यह  कहना  चाहूंगा  कि  चतुर्थ  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  परिणामस्वरूप  स्टाफ  को  अतिरिक्त

 वेतन  और  मंहगाई  भत्ते  का  भुगतान  करने  के  लिए  रेल  विभाग  को  इस  प्रकार  के  उपाय  नहीं
 अपनाने  मेरा  सुझाव  है  कि  रेलवे  अनावश्यक  ख्बें  कम  कर  सकती  है  ओर  विभिन्‍न

 स्‍तर  पर  यत्र-तत्र  व्याप्त  ज्रष्टाचार  को  रोक  सकती  रेलवे  लगातार  मालभाड़ा  और  किराया

 बढ़ाती  जा  रही  किन्तु  इसके  साथ  ही  यात्रियों  से  जो  किराया  लिया  जाता  उसके  अनुरूप

 उन्हें  सुविधायें  नहीं  दी  जा  रही  यह  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  रेल  डिब्बों  का  रखरखाव

 समुचित  ढंग  से  नहीं  किया  जाता  सीटें  या  तो  दूटी  होती  हैं  अथवा  उनका  कुशन  कटा  हुआ

 होता  लम्बी  दूरी  की  गाड़ियों  में  पेय  जल  और  पंखों  की  सुविधा  निद्िचत  रूप  से  उपलब्ध

 नहीं  होती  शौचालय  गंदे  होते  हैं  जिसका  कारण  यह  है  कि  शौचालय  के  नल  प्रायः  सूखे  रहते
 विदेशों  में  रेलगाड़ियों  में  सभी  प्रकार  की  आधुनिक  सुविधाएं  उपलब्ध  होती  हैं  और  वे  तेज

 चलती  हैं  ।  हमारे  देश  में  आये  दिन  रेल  दुष्षटनायें  होती  रहती

 गत  35  वर्षों  से  दक्षिण  रेलवे  उपेक्षित  रही  है  और  इतने  वर्षों  के  अन्तराल  में  तमिलनाडु
 के  किसी  भी  भाग  में  कोई  नई  रेल  लाईन  नहीं  बिछाई  गई  पुराने  रेल  इंजिन  ही  इस्तेमाल  में

 पुराने  इंजिनों  के  स्थान  पर  आधुनिक  इंजिनों  का  इस्तेमाल  किया  जाना

 डिन्डोगल  और  करूर  के  बीच  मीटर  गेज  लाइन  को  बड़ी  लाईन  में  बदलने  का  काम  बहुत  समय

 पहले  प्रारम्भ  किया  गया  था  परन्तु  धनाभाव  के  कारण  उसे  पूरा  करने  में  बहुत  अधिक  देरो  हो

 रही  इसलिए  माननीय  मंत्री  महोदय  से  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  कार्य  क ेलिए  और  अधिक

 राशि  आबंटित  की  जाये  ताकि  यह  कार्य  यथा-शीघ्र  पूरा  हो  जाये  ।

 मेरे  निर्वाचन  नागापद्टनम  में  मनन्‍्नारंगुड़ी  और  निडामंगलय  के  बीच  एक
 रेल  लाईन  हैं  और  लगभग  एक  दशक  पूर्व  पता  नहीं  किस  कारणवश  इन  दो  स्टेशतों  के  बीच  में

 चलने  वाली  रेलगाड़ी  को  पूर्णतः  बंद  कर  दिया  गया  गत  दो  वर्षों  से  इन  दोनों  स्टेशनों  के  बीच

 रेलगाड़ियां  फिर  से  चलाने  का  अनुरोध  मैं  रेल  रन्त्री  से बराबर  करता  रहा  माननीय  मस्त्री

 महोदय  द्वारा  मुझे  यह  उत्तर  दिया  गया  है  कि  इस  लाईन  पर  रेलगाड़ी  चलाना  आथिक  दृष्टि  से

 लाभप्रद  नहीं  होगी  ।  इस  संबंध  में  मैं  यह  बताना  चाहूंगा  कि  यह  स्थिति  10  या  15  बर्षो  से
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 चल  रही  है  और  इस  दौरान  उस  क्षेत्र  का  कोई  विकास  नहीं  हुआ  मैं  आपको  अभी-अभी
 बता  चूका  हूं  कि  मन्‍नारगुडी  एक  विशाल  थ्यापारिक  केन्द्र  है  और  लघु  उद्योगपतियों
 ओर  उपभोक्ताओं  का  मन्‍्नारगुढी  से  काम  पड़ता  रहता  मन्‍्नारणुडी  में  भारतीय  खाद्य
 निगम  का  भी  एक  गोदाम  वहां  तमिलनाडु  नागरिक  आपूर्ति  निगम  का  चावल  मिल  भी
 भारतीय  खाद्य  निगम  ओर  मन्‍्नारगुडो  के  चावल  मिल  का  खाद्यान्न  निडामंगलय  तक  लारियों

 ओऔर  ट्रकों  से  पहुंचाया  जाता  है  जहां  से  रेल  द्वारा  वह  राज्य  के  अन्य  भागों  को  भेजा  जाता  है  ।

 वहां  पामन्‍नी  उवंरक  नामक  एक  उर्वरक  कारखाना  भी  उवंरकों  की  ढुलाई  भी  ट्रकों  द्वारा

 की  जाती  इस  प्रकार  मन्‍नारगुडी  के  सरकारी  और  गेर  सरकारो  क्षेत्र  के  उच्चमों  द्वारा

 परिवहन  प्रभार  के  रूप  में  करोड़ों  रुपया  लारी  और  ट्रक  मालिकों  को  अदा  करना  पड़ता

 यह  विशाल  राशि  रेल  विभाग  को  प्राप्त  हो  सकती  यदि  रेलवे  पहले  से  बिछी  रेल  लाईन  पर

 रेल  चलाना  आरम्भ  कर  उस  क्षेत्र  के  हाई  स्कूल  और  कालेज  के  विद्यार्थियों  को  बसों  से

 आना-जाना  पड़ता  है|

 रेलवे  ने  तिरूथुराईपुंडी  ओर  वेदअरण्यम  के  बीच  चलने  वाली  दो  सवारो

 गाड़ियों  को  बंद  कर  दिया  चूंकि  जनता  को  इससे  बहुत  अधिक  परेशानी  हो  रही  अतः

 माननीय  मन्त्री  महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  इन  गाड़ियों  का  फिर  से  चालू  किया  इसी

 प्रकार  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  से  मैं  पुनः  अनुरोध  करता  हूं  कि  नागापटिनम  और  मद्रास  के

 बीच  चलने  वाली  गाड़ियों  को  फिर  से  घालू  किया  जाये  ।  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  भी

 अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  वेदारण्यम  और  नागापटिनम  के  बीच  नई  लाईन  बिदाने  के  बारे  में

 विचार  हस  क्षेत्र  में  रहने  बालों  की  यह  बहुत  समय  से  चली  आ  रही  मांग  इससे

 समुद्री  तट  पर  रहने  वाले  मछुआरों  ओर  किसानों  को  मुख्य  रूप  से  सहायता  महोदय

 लिखुवारूर  में  लगभग  10  वर्ष  पूर्व  ऊपरी  पुल  का  निर्माण  कार्य  आरम्भ  किया  गया  इस

 छोटे  से  कार्य  को  पूरा  करने  में  अनावद्यक  देरी  हुई  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  से  मेरा  अनुरोध

 है  कि  इस  छोटे  से  कार्य  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  शीघ्र  पूरा  करवाने  के  लिए  अपेक्षित

 कदम  उठाये  जायें  जिससे  इस  क्षेत्र  के  लोगों  को  हो  रही  परेशानी  दूर  हो  सके  ।

 अन्त  में  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  मेरा  पह  अनुरोध  है  कि  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  के  लोगों

 की  सभी  मांगों  पर  सहानुभूतिपूर्वंक  विचार  किया  जाये  जिससे  देश  का  चहुंमुख्ी  विकास  हो  सके  ।

 रेलबे  की  अनुपूरक  मांगों  पर  बोलने  का  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  मैं  उपाध्यक्ष  महोदय  को

 धष्यवाद  देता  हूं  ।
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 3.30  भ०  १०

 झाधे  घभ्टेਂ  की  चर्चा

 हिस्दुस्तान  पेपर  लिगस  लिसिटेड  को  हुआ  घाटा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  आधे  घण्टे  की  चर्चा  करेंगे

 श्री  सुरेश  कुरूप  ।

 थी  सुरेश  कुरप  :  मुझे  इस  बात  की  प्रसन्नता  है  कि  हिन्दुस्तान  पेपर
 लिगस  के  कार्यकरण  के  विषय  पर  चर्चा  करने  का  अवसर  आ  पहुचा  प्रो०  श्री  के०वी०  थामस

 हारा  हिन्दुस्तान  पेपर  निगम  के  कार्यकरण  के  बारे  में  उठाये  गये  प्रदन  का  4  नवम्बर  को  उत्तर

 दैते  हुए  माननीय  उद्योग  मन्‍्त्री  ने  बताया  था  कि  31.3.1985  तक  इस  यूनिट  को  136.31

 कजोड़  रपने  कर  घाटा  हो  चुका  उनका  यह  भी  अनुमान  है  कि  3  वर्ष  के  दौरान  116.71

 करोड़  रुपये  का  नुकसान  हुआ  हस  प्रकार  के  भारी  नुकसान  होने  के  मुख्य  कारण  उनके
 निगम  का  लाभकारी  स्थान  स्थित  स  रुण  एककों  का  अधिग्रहण  किया

 तथा  बिज़ली  की  कटौती  है  किस्तु  इसका  एक  मुख्य  कारण  नहीं  बताया  गया  उन्होंने

 उल्कका  उस्लेश  नहीं  किया  मैं  यह  कहना  घाहूंगा  कि  उप्तका  मुख्य  कारण  कुप्रबन्ध  और

 इअकृट्यचार  है.जो  हिन्दुस्तान  पेपर  निगम  में  व्याप्त  हिन्दुस्तान  पेपर  निगम  का  एक  प्रमुख

 यूलिट  मेरे  विर्वाचन  क्षेत्र  कोट्टायम  में  मैं  नहीं  जानता  हिन्दुस्तान  पेपर  निगम  के  अन्य

 शूमिट  किस  प्रकार  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  किन्तु  इस  यूनिट  के  बारे  में  मुझे  कुछ  जानकारी  है  क्‍योंकि

 इश्च  यूनिठ  में  मैं  एक  कर्मचारी  संध  का  पदाधिकारी  था  भौर  उस  पद  की  हैसियत  से  ही  मैं

 छिलबुह्ताएम  पेपर  निमम  की  इस  यूनिट  में  चल  रही  भारी  गलतियों  के  बारे  में  सम्बन्धित  मन्त्री

 को  लिशा  था  ।

 उद्योग  मन्त्री  तथा  सरकारी  उद्यम  दोनों  ही  मन्त्रियों  के  प्रति  मेरे  मन

 में:भद्धान  आदर  और  श्रद्धा  का  भाव  है  ओर  मुर्के  आशा  है  कि  वह  इस  पर  बहुत  ही  गंभी

 विचार  मैं  हिन्दुस्तान  पेपर  निगम  की  कोट्टायम  यूनिट  के  बारे  में  दो  या  तीन

 कहना  चाहता  हूं  जिसके  बारे  में  मनन्‍्त्री  महोदय  को  पहले  मी  लिख  चुका  हिन्दुस्तान
 वैपर  निगम  को  कोट्टायम  यूनिट  जिसे  हिस्दुस्तान  न्यूजप्रिन्ट  लिमिटेड  के  नाम  से  भी  जाना

 जाता  है  टाइवों  संयंत्र  में कच्चे  माल  के  रूप  में  इस्तेमाल  होने  वाले  जले  हुए  पत्थर-चूना  की

 सप्लाई  के  लिए  मध्य  प्रदेश  की  एक  फर्म  के  साथ  ठेका  किया  केरल  के  बारे  में  जानने  बालों

 को  यह  बात  भली  भांति  विदित  है  कि  केरल  में  जला  हुआ  गोला  चूना  बहुतायत  में  पाया  जाता

 है  जो  जले  हुए  पत्थर-चूने  के  समान  ही  होता  केरल  में  कच्चा  माल  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध

 स्थानीय  सप्लाईकर्ता  से  खरोदने  के  बजाय  कम्पनी  के  प्रबन्धकों  ने  मध्य  प्रदेश  से  पत्थर-चूना  .

 खरीदता  पसन्द  इसके  अतिरिक्त  मेरी  समझ  में  यह  बात  भी  नहीं  आई  कि  उन्होंने  उसे
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 अध्य  प्रदेश  से  क्यों  यदि  वे  लोग  जला  हुआ  पत्थर  चूना  ही  इस्तेमाल  करने  को  इसने
 थे  तो  उसे  वे  तमिलनाडु  अथवा  आन्ध्र  प्रदेश  जैसे  पड़ोसी  प्रदेशों  से  भी  खरीद  सकते  थे  ।

 किन्तु  ऐसा  करने  के  बजाय  उन्होंने  मध्य  प्रदेश  जाकर  वहां  की  एक  फर्म  को  इस  जले  हुए  फ्त्थर
 थूने  की  सप्लाई  के  लिए  ठेका  देना  उपयुक्त  किन्तु  सभी  पंजीकृत  कम्मचारी  संधों  हॉरा
 शिकायत  किए  जाने  तथा  इसका  विरोध  किए  जाने  पर  बहुत  समय  पदष्चात्‌  प्रबन्धकों  ने  इसको
 बापिस  किन्तु  सम्बन्धित  व्यक्ति  अर्थात्‌  तत्कालीन  मुख्य  कार्यकारी  अधिकारी  जिसने  यह
 ठेका  दिया  उसे  मन्ड्या  पेपर  कम्पनी  का  प्रभारी  अधिकारी  बनाकर  स्थानान्तरित  कर  दिया
 गया  उसके  खिलाफ  न  तो  कोई  कार्यवाही  की  गई  और  न  कोई  जांच-पड़ताल  नहीं  की
 मन्‍्त्री  महोदय  को  शायद  यह  पता  न  इस  कांड  के  लिए  जो  व्यक्ति  उत्तरदायी  थे  आाज
 भी  निगम  के  उच्च  पदों  पर  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 एक  और  बात  मेरे  विचार  से  श्री  तिवारी  को  उसके  बारे  में  पता  मैंने  उसके  बारे
 में  उससे  बात  भी  की  यह  बात  सेवा  निवृस  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  अधिकारियों  को
 कम्पनी  का  सलाहकर्त्ता  के  रूप  में  नियुक्त  करने  की  कम्पनी  ने  त्रिबेस्द्रम  में  एक  सभ्यर्क
 अधिकारी  नियुक्त  किया  हुआ  है--मुझे  नहीं  पता  कि  हसका  कया  प्रयोजन  है  और  बह  कण्प्नी
 को  क्या  सेवा  प्रदान  कर  रहा  लगभग  15  वर्ष  पूर्व  सेवा  निवृत  हुए  इस  भारतीय  प्रशान्तिक
 अधिकारी  को  त्रिवेन्द्रम  कार्यालय  में  बहुत  अधिक  वेतन  पर  परामशंदाता  या  सलाहकार  अथवा

 हसी  प्रकार  के  किसी  पद  पर  नियुक्त  किया  गया  था  ।

 मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  यह  मांग  करता  हूं  कि  इस  अधिकारी  के  कार्यकरण  और  वहू  कम्पनी
 सै  कितना  वेतन  लेता  के  बारे  में  प्री  छान-बीन  की  अन्त  मेरा  यह  विचार  है  कि

 मन्त्री  के  अनुदेश  पर  प्रबन्ध  मण्डल  उसकी  सेवाएं  समाप्त  करने  को  तैयार  था  ।  किस्मु
 भजेदार  बात  यह  है  कि  वह  कम्पनी  से  हटने  को  त॑यार  नहीं  वहू  अन्य  व्यक्ति  को  प्रमार
 भहीं  देगा  ।  कम्पनी  को  छोड़ने  का  आदेश  मिलने  के  बाद  भी  वह  अभी  तक  उन  सुविधाओं  का

 उपयोग  कर  रहा  है  जो  कम्पनी  ने  उसे  प्रदान  की  यह  सब  कंसे  हो  रहा  है  ?  त्रिवेत्रम  में

 छस  प्रकार  के  सम्पक  अधिकारी  की  क्‍या  आवध्यकता  वह  वहां  क्‍या  कर  रहा  है  ?  बह  वहां
 स्म्पर्क  का  क्‍या  कारय्ये  कर  रहा  है  ?

 एक  और  बात  दो  वर्ष  पहले  हिन्दुस्तान  न्यूजप्रिट  कारपोरेशन  द्वारा  मध्य  प्रदेश  के
 ग्वालियर  की  एक  फर्म  को  पेपर  पोडरिक  नाम  की  एक  वस्तु  का  आडंर  दिया  गया  था  और  बहु
 फर्म  उसे  सप्लाई  कर  रही  है  ।

 किन्तु  पेपर  मशीन  विभाग  की  ज्ञात  हुआ  कि  इसमें  कार्बन  का  अंश  बहुल  अधिक  था  औद

 इसलिए  यह  कम्पनी  के  लिए  बेकार  था  ।  उन्होंने  यह  निर्णय  लिया  कि  कम्पनी  को  बह  वस्तु  गहीं
 शरीदनी  किन्तु  तभी  मध्य  प्रदेश  की  उस  फर्म  का  मालिक  प्रथवा  सम्बद  व्यक्ति

 कम्पनी  में  भाया  और  अधिकारियों  से  मिला  तथा  निर्णय  बदल  दिया  गया  और

 कम्पनी  ने  सारी  की  सारी  सप्लाई  खरीदने  का  निर्णय  लिया  जबकि  कम्पनी  के  तकनीकी  विधाव

 में  मध्य  प्रदेश  स ेइंस  शप्लाई  को  न  खरीदने  की  सिफारिश  स्पष्ट  रुप  से  की  थी  ।
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 सुरेश

 अब  दौरों  का  मामला  लिया  कम्पनी  के  अधिकारी  प्रायः  दोरा  करते  रहते  हैं  मैं
 यह  मानने  को  तंयार  नहीं  हूं  कि  ये  दौरे  कम्पनी  की  सेवा  के  हित  में  किये  जाते  कम्पनी  के

 शीर्षस्थ  कार्यकारी  अधिकारी  आये  दिन  दौरा  करते  हैं--मु्के  नहीं  पता  कि  इसका  क्या  प्रयोजन

 होता  अथवा  वे  क्या  करते  हैं  या  इन  दोरे  से  वे  कम्पनी  की  कोई  सेवा  कर  रहे  हैं--जबकि

 कम्पनी  के  कार्यालय  में  रह  कर  कम्पनी  के  कार्यों  की  देख-रेख  करके  वे  कम्पनी  को  अधिक

 उपयोगीसेवा  प्रदान  कर  सकते  थे  ।

 मैं  एक  घटना  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  जो  कम्पनी  में  2  या  3  सप्ताह  पूर्व  ही  घटी

 थी  और  उसमें  एक  श्रमिक  घातक  रूप  से  धायल  हो  गया  था  ।  ऐम्बुलेंस  की  बात  इस

 कम्पनी  के  पास  ऐसा  कोई  वाहन  तक  न  था  जो  घायल  श्रमिक  को  पास  के  अस्पताल  तक  पहुंथा
 देता  ।

 जब  श्रमिक  प्रबन्ध  निदेशक  के  पास  पहुंचे  और  उन्होंने  उससे  घातक  रूप  से  घायल  उस

 श्रमिक  को  अस्पताल  ले  जाने  के  लिए  किसी  वाहन  का  प्रबन्ध  करने  के  लिए  कहा  तो  उन्होंने
 उसका  प्रबन्ध  करने  से  इनकार  कर  उस  श्रमिक  की  अस्पताल  में  मृत्यु  हो  यह
 घटना  लगभग  तीन  सप्ताह  पूर्व  ही  घटी

 हिन्दुस्तान  पेपर  निगम  में  सितम्बर  के  महीने  में  हड़ताल  हुई  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र
 से  मैंने  श्री  तिबारी  जी  को  टेलीफोन  किया  था  और  उनसे  हड़ताल  के  बारे  में  बातबीत  की  थी  ।

 यह  हड़ताल  प्रबन्ध  मण्डल  के  अड्ियल  रवंये  के  कारण  हुई  मैं  इस  सभा  को  आदवासन  दे
 सकता  हूं  कि  पांच  युनिटों  में  से  एक  यही  य्रूनिट  ऐसी  है  जहां  आपको  श्रमिकों  का  पूरा-पूरा
 सहयोग  मिल  सकता  मुझे  आशा  है  कि  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  इस  बात  से  इनकार  नहीं
 करेगे  ।  हड़ताल  इसलिए  हुई  थी  कि  प्रबन्धकों  ने  श्रमिकों  को  बोनस  देने  से  इनकार  कर  दिया
 जिसके  वे  हकदार  थे  |  इस  कारखाने  में  उत्पादन  1982  में  आरम्भ  हो  गया  और  चार  वर्ष
 बीत  गए  थे  तथा  20  दिन  का  बोनस  देने  की  श्रमिकों  की  वेद्य  मांग  जिसे  स्वीकार  नहीं  किया
 गया  ओर  कारखाना  बन्द  हो  गया  ।  मेरे  विचार  से  मन्त्री  महोदय  के  हस्तक्षेप  करने  से  हड़ताल
 खत्म  की  गई  मुझे  नहीं  पता  कि  बे  लोग  किस  प्रकार  का  प्रबन्ध  तकनीक  अपना  रहे  हैं
 जिसके  कारण  श्रमिकों  को  हड़ताल  करनी  पड़ती

 जहां  तक  मेरा  सीमित  ज्ञान  पांच  यूनिटों  में  से  नागालंण्ड  यूनिट  में  सबसे  अधिक
 घाटा  हुआ  है  ।  मुझे  नहीं  पता  कि  नागारल॑ण्ड  यूनिट  के  बारे  में  मन्त्री  महोदय  ने  व्यक्तिगत  रूप
 से  कोई  छान-बीन  कराई  है  अथवा  वहां  क्या  हुआ  है  ?  आइचये  की  वात  यह  है  कि  जबकि

 पूरे  देश  के  गर  सरकारी  कागज  मिलों  को  बहुत  अधिक  लाभ  हो  रहा  है  वहीं  इस  नामी  सरकारी

 उपक्रम  जो  भारत  सरकार  के  अधीन  कार्यरत  उत्तरोत्तर  भारी  धाटा  हो  रहा  है  मुझे
 मन्त्री  महोदय  की  प्रशासनिक  योग्यता  ओर  उनकी  ईमानदारी  पर  पूरा  भरोसा  मेरा  उनसे

 अनुरोध  है  कि  इन  यूनिटों  के  देनिक  कार्यकरण  विशेषकर  केरल  यूनिट  के  कार्यकरण  की
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 उच्च  स्तरीय  जांच  पड़ताल  कराई  जहां  उच्च  कार्यकारी  पदाधिकारियों  की  धांघली  चल

 रही  मेरी  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  एकमात्र  यही  मांग  है  कि  इन  पांचों  यूनिटों  के  कार्यकरण
 की  जांच  पड़ताल  करवाई  जाए  तथा  इस  बात  का  पता  लगाथा  कि  जहां  भारी  घाटा  हो

 रहा  उसका  क्‍या  कारण  है  और  उसका  क्‍या  ब्यौरा  है  एवं  इसके  लिए  कोन  दोषी  हैं  ।

 चकज्ज

 उद्योग  मस्त्राखय  में  सरकारों  उच्चम  विभाग  में  राज्य  भम्त्री  के०  के०  :

 उपाध्यक्ष  महोदय  मेरे  मित्र  श्री  सुरेश  कुरूप  ने  हिन्दुस्तान  पेपर  निगम  और  विशेषकर  हिन्दुस्तान

 न्यूजप्रिंट  के  बारे  में  कुछ  मुद्दे  उठाए  यह  सच  है  कि  कतिपय  कारणों  से  हिन्दुस्तान  पेपर

 निगम  को  घाटा  हुआ  है  ।  उनमें  से  अनेक  कारणों  पर  उन्होंने  स्वयं  ही  प्रकाश  डाला  है  यथा  इन

 एककों  का  गलत  स्थानों  पर  स्थित  कच्चे  माल  की  अनुपलब्धता  इन  क्षेत्रों  जहां  ये

 एकक  स्थित  बुनियादी  सुविधाओं  का  अभाव  होगा  ।

 5.44  म०  १०

 शरद  दिधे  पीठासोन

 उदाहरण  के  तौर  पर  असम के  दो  यूनिटों  को  उद्धत  किया  जा  सकता  हम  इस  बात
 का  पता  लगा  रहे  हैं  कि  किस  क्षेत्र  में  सरकारी  प्रयास  की  आवश्यकता  है  तथा  हमारे  प्रयास

 अधिकाधिक  रूप  से  जारी  हैं  जिससे  कि  इन  यूनिटों  का  घाटा  कम  हो  सके  ।  उन्होंने  नागालेंड
 यूनिट  का  उल्लेख  किया  मुख्य  मंत्री  और  सम्बन्धित  अधिकारियों  से  हमारी  दो  बंठक  हो
 चकी  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  कदम  उठाए  जा  च॒के  हैं  तथा  बुनियादी  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने

 तथा  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कुछ  प्रक्रियाएं  अपनाई  जा  रही  हैं  कि  नागालैंड  यूनि
 को  राकोत  वनों  से  कच्चा  माल  प्राप्त  हो  सके  |

 जहां  तक  कोट्टायम  यूनिट  का  सम्बन्ध  उसके  बारे  में  हमें  समय-समय  पर  श्रमिक

 संघों  तथा  संसद  विशेषकर  श्री  कुरुप  और  प्रो०  थामस  से  शिकायतें  मिलती  रही

 हमने  उनसे  टरकाने  के  प्रयास  नहीं  किए  भऔौर  इस  सम्बन्ध  में  तत्काल  आवहयक  कदम

 उठाए  हैं  ।

 मेरा  विचार  है  कि  उन्होंने  जो  मुद्दे  उठाए  हैं  उन्हें  एक-एक  करके  लिया  उन्होंने
 जो  पहला  मुद्दा  कुप्रबन्ध  के  बारे  में  उठाया  वह  सही  नहीं  हिन्दुस्तान  न्यूजप्रिट

 कोट्टायम  यूनिट  में  प्रबन्ध  को  कुप्रबन्ध  नहीं  कहा  जा  सकता  यह  यूनिट  1982  में  बालू
 हुआ  था  और  तब  से  उसकी  क्षमता  का  उपयोग  सर्वाधिक  रहा  उसकी  क्षमता  का  उपयोग

 आमतौर  पर  3०  प्र०  रा०  रहा  है  और  1985-86  में  वह  बढ़कर  988  हो  गई  थी  ।  डिन्‍्तु  कुछ
 आधा  र-भूत  असुविधाओं  के  कारण  यह  यूनिट  बराबर  नुकसान  उठाता  रहा  है  किन्तु  इसका  घाटा

 त्तरोत्तर  कम  होता  रहा  क्षमता  का  प्रयोग  बहुत  अधिक  होने  के  बावजूद  भी  नुकसान  क्यों

 रहा  है  और  उसके  कया  कारण  रहे  उसके  क्‍या  सम्बन्ध  में  मैं  आंकड़े  प्रस्तुत  करूंगा  ।  जो  कारण

 उनके  बारे  में  श्री  कुरुप  को  भी  पता
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 सर्व  दुर्भाग्यवश  उत्पादन  कम  होने  का  मुख्य  कारण  राज्य  सरकार  द्वाराअग

 यूनिटों  को  बिजली  की  सप्लाई  में  कटौती  करना  तदन्तर  कोट्टायम  यूनिट  में  कच्चे  माल  की

 उपलब्धता  की  भी  समस्या  बनी  हुई  इसके  लिए  कच्चे  माल  के  रूप  में  मूल  रूप  से  बांस  और

 सरकंडे  की  आवष्यकता  पड़ती  है  और  1974  के  समभोते  के  अनुसार  इस  यूनिट  को  उनकी

 सप्लाई  राज्य  सरकार  द्वारा  की  जामी  किन्तु  सरकंडा  तथा  अन्य  कष्चा  माल  यथा  बक्स

 की  यथेष्ट  सप्लाई  नहीं  की  जा  सकी  थी  ।  हाल  के  महीनों  में  ही  हमने  रास््य  संश्कर
 के  प्राधिकारियों  तथा  स्वयं  मुख्य  मन्त्री  से  बात-चीत  की  थी  तब  मुख्य  मन्तरी  ने  हस  मामले  में
 गहरी  दिलचस्पी  दिखाई  सरकंडा  उत्पादन  करने  वाले  उस  मूल  वन  थोत्र  की  परिणि

 को  बढ़ा  दिया  गया  है  जो  नरकल  सरकंडा  और  बांस  की  सप्लाई  करता  ओर  जो  इसके  नी
 अपेक्षित  मूलतया  सस्ता  कच्चा  माल  है  और  हाल  ही  में  सरकंडा  और  बांस  की  आपूर्ति  बढ़े  गईं
 है  क्योंकि  यह  कच्चा  माल  वहां  सस्ता  अतः  इस  क्षेत्र  में  भी  हमने  कदम  उठाए  हैं  ।

 दूसरा  अपेक्षित  कच्चा  माल  वह  है  यूकलिप्टस  ।  आरम्भ  इसके  लिए  भी  राज्य
 सरकार  ने  7000  हेक्टेयर  क्षेत्र  में  यूकलिप्टस  के  वक्षलत  गाने  और  उसकी  सप्लाई  करने  का
 आदइवासन  दिया  इसके  बाद  इसमें  6000  हेक्टेयर  क्षेत्र  और  दुर्भाग्यवश  केश
 2,000  हेक्टेयर  क्षेत्र  में  वक्ष  लगाए  गए  और  मुझे  विष्वास  है  कि  गूदे  की  उत्पादम
 पर्याप्त  मात्रा  में  बढ़  जाएगी  ।  इसलिए  मेरा  यह  विदवास  है  कि  कम्पनी  किसी  प्रकार

 कुप्रबन्ध  की  आशंका  करना  अथवा  आरोप  लगाना  ठीक  नहीं  वास्तव  श्री  कुरप  आछुत
 समभदा र  व्यक्ति  हैं  और  जब  कभी  वह  ऐसे  मामलों  के  बारे  में  हमें  बताते  हैं  तव  उनके
 की  ओर  तथा  उनके  द्वारा  बताये  तथ्यों  की  तरफ़  हम  तत्काल  पर्याप्त  ष्यान  देते  हैं  ।  बह  मेले
 इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  वास्तव  में  इन  तीन  वर्षों  के  दौरान  कम्पनी  के  वित्तीय
 निष्पादन  में  सुधार  हुआ  निम्नांकित  तथ्य  को  भुठलाया  नहीं  जा  सकता  कम्पनी  को
 198  2-83  के  दौरान  4.62  करोड़  रुपये  1983-84  में  10.73  करोड़  रुपए
 1984-85  5  में  8.66  करोड़  रुपये  का  और  1985-86  में  99  लाख  रुपए  का  घाटा  हुआ  ।  इस

 प्रकार  वित्तीय  कार्य  निष्पादन  अच्छा  होता  गया  घाटा  निरन्तर  कम  होता  गया  है  कि
 आशिक  रूप  से  चुनोतियों  का  मुकाबला  करने  लगी  आध्िक  नुकसान  होने  के  कारण  भी  हम
 सबको  पता  उसका  भी  उससे  सम्बस्ध  इससे  पता  चलता  है  कि  नुकसान  होने  का  एक
 सबसे  बड़ा  कारण  कच्चे  माल  की  सप्लाई  अब  निदियत  रूप  से  इसमें  सुधार  हुआ
 नुकसान  में  कभी  आई  यदि  माननीय  सदस्य  चाहते  हैं  कि  मैं  ओर  आंकड़े  प्रस्तुत  करू  तो  मैं
 ऐसा  करवे  को  तेयार  कच्चे  माल  की  सप्लाई  के  बारे  में  उन्हें  कुछ  गलतफहमी  है  ।  ठीक
 यदि  कच्चा  माल  स्थानीय  ढौर  पर  उपलब्ध  तो  कम्पनी  के  लिए  यह  आवद्यक  नहीं  है  कि
 वह  राज्य  से  बाहर  से  कृज्चा  माल  मंगबाये  |  किन्तु  यह  पाया  गया  है  कि  सप्लायरों  में  संघ
 बनाने  की  गलत  प्रबृत्ति  विद्यमान  हम  चाहते  हैं  कि  कच्चे  माल  की  सप्लाई  के  मामले  मैं
 कम्पनी  की  ग्रेर  सरकारी  ज्ोतों  पर  कम  से  कम  रहना  पड़े  ।  इसीलिए  हम  इस  बात  के

 लिए  सर्वाधिक  प्रयत्नशील  है  कि  केरल  सरकार  बांस  और  यूकलिप्टस  वृक्ष  जेसे  कच्चे

 a
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 माल  की  सप्लाई  करने  को  राजी  हो  उदाहरण  के  तौर  भारी  मात्रा  में  यूकलिप्टस
 के  वृक्षों  को  लगाने  के  लिए  हिस्दुस्तान  पेपर  निगम  और  केरल  सरकार  ने  एक  संयुक्त  योजना
 तैभार  की  है  जिससे  मूल  कच्चे  माल  की  सप्लाई  हमेशा  ही  पर्याप्त  मात्रा  में  ्घ  हो  सके
 थौर  गेर  सरकारी  सप्लायरों  पर  आश्वित  रहने  का  अवसर  ही  न  आये  ।  श्री  कुरुप  निष्पक्ष  व्यक्ति
 हैं  भौर  वह  इस  तथ्य  को  निष्पक्ष  रूप  से  देखेंगे  कि  स्थानीय  ठेकेदारों  में  कक्ष्षा  माल  सप्लाई
 करने  के  मामले  में  संध  बनाने  की  प्रवृत्ति  है  और  वे  कम्पती  अपनी  शर्तें  मनवाने  के  लिए
 ब्रिवल  करते  हैं  |

 डा०  बसा  सामस्त  दक्षिण  :  इसमें  आपके  अधिकारियों  की
 गांड

 फ्रोौ०-के०  के०  तिवारी  :  यदि  इसमें  कहीं  भी  अधिकारियों  की  साठन-गांठ  तो  उन्हें
 बाला)नहीं  जायेगा  ।

 डा०  वत्ता  सामंत  :  अभी  गत  चार-पांच  वर्षों  में  नये  यूनिट  बने  हैं  और  जिनके  पास  नई
 मशीनरी  वे  सभी  पर्याप्त  लाभ  कमा  रहे  किन्तु  यदि  इस  यूनिट  को  नुकसान  हो  रहा  है
 तो  उस्तका  का  रण  कुप्रबन्ध  और  आपके  अधिकारियों  में  व्याप्त  भ्रष्टाचार

 भरी  जे०  वेंग्ल  राव  :  क|गज  उद्योग  में  लगभग  सभी  इकाईयां  घाटे  में  चल

 आजकल  कागज  उद्योग  की  हालत  बहुत  खराब

 फ्रो०  के०  के०  तिबारो  :  मुझे  यह  कहते  हुए  लेद  है  कि  डा०  दत्ता  सामंत  के  साथ  संबंध

 के  बावजूद  जो  इकाईयां  लाभ  कमा  रही  उसका  श्रेय  डा०  दत्ता  सामंत  को  न  जाकर  उन

 इकरईग्रों  को  जाता
 ह

 डा०  बसा  सामंत  :  आपको  सदन  में  उत्तर  देने  से  पहले  सारी  स्थिति  का  अध्ययम  करना

 बाहिंए  |  यह  तो  आपके  वेसे  उत्तर  हैं  जो  आप  हमेशा  देते  आ  रहे  हैं  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारो  :  मैंने  अध्ययन  किया  इसलिए  मैं  मुद्ेबार  उत्तर  दे  रहा  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  डा०  दत्ता  सामंत  आपका  नाम  आधे  घंटे  की  चर्चा  में  भाग  लेने

 बालों  को  सूचो  में  नहीं  इसलिए  कृपया  व्यवधान  मत  डालिए  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारो  :  इस  उनमें  उत्पादक-संघ  बनाने  की  प्रवृत्ति  थी

 फिर  वे  कंपनी  को  सरकण्डों  की  आपूर्ति  स्वीकार  करने  के  लिए  बाध्य  करते  थे'**

 )  ।  कृपया  मेरी  बात  सुनिए  ।  मैं  आपको  तथ्य  तथा  आंकड़ें  बता  रहा  आप  अपना

 धैके  क्यों  खो  रहे  उदाहरण  के  तौर  बांस  के  लिए  हमें  असम  जाना  पड़ा  ।  क्‍यों  जाना

 क्‍योंकि  स्थातीय  ठेकेदारों  ने  एक  संघ  बना  लिया  था  ओर  वे  कम्पनी  को  1200  रुपये

 प्रति  टन  के  हिसाब  से  बांस  की  आपूर्ति  कर  रहे  थे  और  अब  असम  से  लाने  की  लागत  जिसमें
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 के०  के०  तिवारी ]

 दुलाई  का  खर्च  भी  शामिल  कम  होकर  750  रुपये  प्रति  टन  रह  गयी  इसी

 उन्होंने  दूसरी  वस्तुओं  का  जिक्र  किया  मैं  उनको  मुहेवार  ले  रहा  सबसे  पहले  हम
 प्रथन्धक  को  लेते  हैं  ।  हो  सकता  है  जहां-तहां  गलतियां  हुई  होंगी  और  हम  गलतियों  को  देखने  के

 लिए  तेयार  हैं  किन्तु  सारा  दोष  प्रबन्ध-वर्ग  पर  नहीं  लगाया  जा  सकता  क्योंकि  बिजली  की

 इकाई  में  औद्योगिक  अशान्ति  और  कच्चे  माल  की  ऊंची  कीमत  आदि  सभी  बातें
 जत्तरदायी  इन  सबने  घाटे  में  और  वृद्धि  की  कुल  जैसे  कि  आप  मुझसे

 सहमत  सरकण्ड  की  पिराई  में  वृद्धि  के  खुले  बाजार  से  गूदे  की

 प्राप्ति  और  उसकी  लागत  उतनी  ही  कम  हो  गयी  ।  वर्ष  1984-85  में  हम  40000  मीट्रिक
 ढन  बांस  का  उपयोग  कर  रहे  हमने  इसे  कम  करके  केवल  21000  मीट्रिक  टन  किया

 शागत  1200  रुपये  प्रति  टन  से  कम  होकर  750  रुपये  प्रति  टन  हो  गयी  इसी

 इसहा ऊस  गूदा  उत्पादन  के  सम्बन्ध  हम  कच्चे  माल  के  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  कंपनी  को

 आत्मनिर्मर  बनाने  के  लिए  अपनी  क्षमती  का  विकास  कर  रहे  हम  आयातित  गूदे  पर  हमारी
 निर्मरता  को  कम  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  इसो  वजह  से  उत्तम  प्रबन्ध  के  माध्यम  से  इनहाऊस

 शूदा  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  वर्ष  1984-85  इनहाऊस  गूदा  उत्पादन  46037  टन  था

 भौर  अब  1985-86  में  यह  69,000  टन  तक  चला  गया  इसी  तरह  आयातित  गूदा  पर

 हमारी  निर्मरता  कम  हो  गयी  वर्ष  1983-84  आयातित  गूदे  की  मात्रा  46  प्रतिशत

 और  1984-85  में  इसे  26  प्रतिशत  तक  नीचे  लाया  गया  ।  और  वर्ष  1985-86  हमारे
 कच्चे  माल  में  हम  इस  आयातित  गदे  की  मात्रा  कम  करके  सिर्फ  6  प्रतिशत  तक  ले  आए  हैं  ।

 प्रसंगवश  यहां  पर  एक  तुलना  करना  ठीक  ही  होगा  ।  मैसूर  पेपर  मील्स  लिमिटेड  और  तमिलनाड़्‌

 न्यूजप्रिट  एंड  पेपर  लिमिटेड  भी  राज्य  के  क्षेत्र  में  क्रियाशील  उनके  आयातित  गूदे  की  मात्रा

 35  से  40  प्रतिशत  तक  है  जबकि  हमने  इसे  6  प्रतिशत  तक  कम  कर  दिया  यह  उत्तम

 संसाधनों  का  सही  उपयोग  और  इसमें  शामिल  सभी  पहलुओं  की  सावधानीपूर्वक  छानबीन  को

 प्रकट  करता  है  ।  सामान  कच्चे  माल  की  वित्तीय  उपलब्धता  इत्यादि

 के  क्षेत्रों  में  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  हुए  जंसा  कि  तथ्यों  तथा  आंकड़ों  से  सिद्ध  होता  है'*****
 ।  वे  उत्तरोत्तर  लाभ  जैसे  कि  मैंने  कहा  हमारी  कच्चे  माल  की  आपूर्ति

 पर  निर्मरता  कम  हो  गयी  है  और  अब  बिजली  पर  भी  आते  आपको  याद  होगा  कि  यहां  पर

 बिजली  की  बहुत  अधिक  कमी  थी  ।

 rE  ्ृणणणछणछणणणाण

 6.00  ध०  प०

 वर्ष  1982  से  बिजली  को  कमी  बहुत  अधिक  रही  केवल  हाल  ही  कुछ  महीनों
 के  बाद  विद्यत  बोर्ड  द्वारा  बिजली  की  आपूर्ति  उपलब्ध  कराई  गई  किन्तु  बिजली  की  दर  बढ़

 गई  है  ।  बिजली  की  बढ़ी  हुई  दर  से  ही  सिर्फ  4  करोड़  रुपये  की  लागत  आ  इसका

 सामना  करने  के  लिए  हमने  टब्नो-जनरेटर  स्थापित  किए  हैं  और  हम  उस  पर  निर्मरता  कम  करते

 का  प्रयास  कर  रहे  किन्तु  इकाई  में  रक्षित  विद्युत  उत्पादन  पूर्णकालिक  बिजली  आपूर्ति  की

 जगह  नहीं  ले  सकता  ।
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 माननीय  श्री  कुरूप  ने  कुछ  और  मुद्दे  उठाए  मैं  इस  बात  से  प्रसन्न  हूं  कि  उन्होंने  इन
 सभी  मुद्दों  को  उठाया  जला  हुआ  चूने  का  ओर  जली  हुई  चने  की  शैल  की  आपूर्ति
 स्थानीय  स्तर  पर  भी  होती  थी  किन्तु  एक  खास  चरण  पर  इसकी  बहुत  कम  मात्रा  में  सप्लाई
 होने  लगी  ।  और  अन्ततः  यह  रुक  इस  आपातकालीन  आधार  पर  हमने  तमिलनाड
 आन्ध्र  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  से  भी  आपूर्ति  प्राप्त  यह  कहना  कि  हम  पड़ोसी  राज्यों  से

 ऐसी  आपूर्ति  पर  निर्मर  नहीं  रहे  तथ्यों  पर  भाधारित  नहीं

 सेवानिवृत  आई०  ए०  एस०  अधिकारी  का  जहां  तक  सम्बन्ध  है  मैं  कह  सकता  हूं  कि

 कम्पनी  में  उसकी  तियुक्ति  तब  की  गई  थी  जब  वह  सेवानिवृत  नहीं  हुआ  था  वह  केरल  सरकार

 की  सक्रिय  सेवा  में  थे  |  तत्पदचात्‌  उसकी  कम्पती  में  नियुक्त  कर  दी  गई  क्योंकि  हमें  स्थानीय

 सरकार  के  साथ  सतत्‌  क्रिया  की  आवश्यकता  थी  उदाहरण  के  तौर  पर  कच्चे  माल  की

 आपूर्ति  ।  इसके  बाद  स्थानीय  नदी  पर  राज्य  सरकार  द्वारा  रोकबांध  का  निर्माण  किया  जाना

 था  ।  कित्तु  अब  तक  ऐसा  नहीं  क्रिया  गया  सैकड़ों  ऐसी  समस्याएं  हैं  जिनके  लिए  कम्पनी

 स्थानीय  सरकार  पर  निर्मर  है  ।  ऐसा  हर  जगह  होता  एक  अनुभवी  अधिकारी  श्री  विदवनाथ

 नायक  के  सरकार  के  साथ  अच्छे  सम्बन्ध  थे  |  वह  सेवानिवृति  के  बाद  भी  काम  करते  रहे  ।  सेवा

 निवृति  के  पंदचात्‌  उसे  1500/-  रुपये  के  नियत  बेतन  पर  रखा  पहले  उसे  1000/-  रुपये

 पर  तथा  बाद  1500/-  रुपये  पर  रखा  गया  ।  क्योंकि  मेरे  माननीय  साथी  श्री  कुरूप  समेत  उसका

 काफी  विरोध  किया  गया  इसलिए  उसकी  सेवाएं  समाप्त  कर  दी  गई  अब  वह  कम्पनी  में

 नहीं  माननीय  श्री  कुरूप  यह्‌  जो  आरोप  लगाया  गया  है  कि  उसने  अपने  पास  अभी  भी

 कार  रखी  हुई  है  और  अन्य  सुविधाओं  का  उपभोग  कर  रहे  सच  नहीं  आप  इसे  प्रमाणित

 कर  सकते  कार  वापस  ले  ली  गई  है  और  जो  टेलीफोन  बिल  शेष  वह  उन्होंने  दे  दिया

 मेरे  विचार  में  बे  इन  आरोपों  पर  विचार  करेंगे  तथा  इन्हें  वापस  ले  लेंगे  ।

 जहां  तक  रसायनों  का  सम्बन्ध  कुछ  अनियमितताएं  ध्यान  में  आई  हैं  और

 मामला  मंडल  स्तर  तक  गया  ।  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  इसके  लिए  प्रयन्धक  वर्ग  या  सरकार

 जिम्मेदार  थी  और  हमने  इसे  रफा-दफा  करने  की  कोशिश  की  वर्ष  |  985  के  अस्त  में  इस

 मामले  को  मंडल  के  ध्यान  में  लाया  गया  था  और  तुरन्त  ही  कम्पनी  के  सम्बन्धित  सतर्कता

 कारी  ने  तत्कालीन  कार्यवाहक  मुख्य  कायेकारी  से सभी  मामलों  की  विस्तृत  जांच  करवाई  जिसे

 अब  कर्नाटक  में  माडिया  इकाई  में  स्थानास्तरित  कर  दिया  इस  पर  मंडल  ने  विचार  किया

 और  अपनी  सिफारिशों  के  साथ  मामले  को  सरकार  के  पास  भेज  दिया  गया  मैं  वादा  करता

 हूं  कि  सरकार  का  किसी  बात  को  छिपाने  या  भ्रष्टाचार  और  कुप्रबन्ध  को  क्षमा  करने  का  कोई

 इरादा  नहीं  मामला  हमारे  पास  आ  गया  है  ।  इसे  सरकार  के  ध्यान  में  लाया  गया  है  ।  हम

 इसके  सभी  पहलुओं  को  देख  रहे  हैं  और  यदि  अधिकारी  वास्तव  में  वोषी  पाया  गया  तो  तुरन्त

 कार्यवाही  की

 तत्पदचात्‌  उस  दुर्भाग्यपूर्ण  दुर्भटना  के  बारे  उस  समय  उद्योग  में  जो  पम्बूलेंस

 की  यह  खराब  किन्तु  कम्पनी  के  अधिकारियों
 ने

 उसको  देखभाल  वह  घायल  हो  गया
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 था  इसलिए  उसे  तुरन्त  नजदीकी  अस्पताल  में  पहुंचाया  गया  और  वहां  उसकी  अच्छी  तरह  से
 देखभाल  की  गई  थी  और  उसके  उपयुक्त  इलाज  के  लिए  प्रबन्धक  वर्ग  द्वारा  उसको  धन  भी  दिया
 शया  था  किन्तु  दृर्भाग्वश  घाव  गम्भीर  हो  जाने  से  वह  चल  बसा  |  प्रबन्धक  वर्ग  का  इसमें  कोई
 हाथ  नहीं  है  और  दुर्घटनाएं  दुर्भाग्यवश  होती  ही  रहती  किन्तु  वे  होती  हैं  '****

 कॉ्पिणण-णा:छलकचलि)+  “तपततत>+-न_8ल._>_“_].औ०>०>>“ौ्तहहत्ननननन्‍नहनन्‍हहत....

 क्रो  सुरेश  कुरूप  :  उन्होंने  पर्याप्त  सावधानी  बरतनी  चाहिए  इतनी  बड़ी  कम्पनी  में

 जहां  पर  श्रमिकों  का  हमेशा  दुषंटनाग्रस्त  होने  का  भंदेशा  रहता  कम  से  कम  एक  ऐम्बुलेंस
 गाड़ी  तो  हमेशा  तेयार  रहनी  चाहिए  ।

 सभाषति  महोक्षय  :  आपने  पहले  ही  अपनी  बात  कह  दी  है  ।

 प्रो०  के०  तिवारो  :  उस  दिन  ऐम्बुलंस  गाड़ी  खराब  थी  किन्तु  दूसरे
 वाहन  जेसे  एक  जीप  और  एक  कार  उपलब्ध  थे  और  घायल  श्रमिक  को  तुरन्त  अस्पताल  पहुंचा
 दिया  गया  था  |

 भो  शुरेश  कुरूप  :  कोई  भी  वाहन  उपलब्ध  नहीं  यहां  तक  कि  एक  भी  वाहन  वहां

 पर  महीं  था  ।

 प्रो०  के०  के०  लिथधारी  :  बाहन  वहां  पर  उपलब्ध  था  ।  उसे  तुरन्त  ही  अस्पताल  में  पहुंचा
 दिया  गया  और  उसके  बाद  कुछ  हिंसा  और  अनुशासनहीनता  की

 घटनाएं  ।  अधिकारियों  के  साथ  हिंसात्मक  व्यवहार  किया  गया  तथा  गालियां  दी  गई  जो

 अल्याधिक  अनुचित  और  अनावश्यक  इसके  लिए  उन  लोगों  के  विरुद्ध  अनुशासनाक्र्मक

 वाही  की  गई  है  जो  हिंसात्मक  कार्य  करने  और  कम्पनी  की  सम्पत्ति  को  नुकसान  पहुंचाने  के  लिए

 उत्तरदायी  थे  ।  वि

 अब  हम  बोनस  के  मामले  पर  आते  हैं  जो  माननीय  श्री  कुरूप  ने  उठाया  वह  जानते

 हैं  कि  जब  इस  मामले  पर,बातचीत  चल  रही  थी  तो  हम  राज्य  सरकार
 के

 प्राधिकारियों  के  पास

 गए  थे  ।  जब  प्रस्तावित  हड़ताल  आरम्भ  की  जाते  वाली  थी  तो  मैं  स्वयं  माननीय  मुख्य  मन्‍्त्री  से

 मिला  था  और  उनसे  अनुरोध  किया  था  कि  वह  प्रबन्धक  वर्ग  तथा  कमंचारियों  में  अपने  प्रभाव

 का  हस्तेमाल  करें  और  बगैर  किसी  हड़ताल  के  कोई  समझौता  किया  जांए  क्‍योंकि  इस  हड़ताल

 के  कारण  काफी  नुकसान  हुआ  हड़ताल  के  इस  थोड़े  से  समय  के  दौरान  भी  हमें  4000  ढन

 के  उत्पादन  का  नुकसान  हुआ  इस  हड़ताल  की  जरूरत  नहीं  थी  क्योंकि  बातचीत

 बल  रही  मैं  आपको  बता  दूं  कि  वास्तव  में  5  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  बोनस

 नियम  के  अधीन  कर्ंचारी  बोनस  के  हकदार  नहीं  फिर  भी  प्रबन्धक  मुख्य  मन्त्री  और  श्रम

 मम्जी  और  केरल  सरकार  के  श्रम  अधिकारियों  क्री  मध्यस्थता  की  वजह  से  प्रत्येक  कमंचारी  को

 750|-  रुपये  की  राशि  अग्रिम  के  रूप  में  देने
 के  लिए  तैयार  हो  गए  हैं  भौर  इस  अग्रिम  राशि  का

 समायोजन  निर्धारित  उत्पादन  प्रोत्साहन  में  किया  जिसके  लिए  कमंचारी  सहमत  हो  गए
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 हैं  और  सरकारी  उद्यम  ब्यूरो  के  परामर्श  से  उत्पादन  प्रोत्साहन  का  एक  फार्मूला  त॑यार  किया  जा

 रहा  इस  बोनस  के  इस  मामले  पर  भी  सहमति  हो  गई  अब  किसी  भी  शिकायत

 का  कोई  कारण  नहीं  माननीय  श्री  कुरूप  मैं  श्रापसे  निवेदन  करता  हूं  कि  आपके  सथा  उस
 क्षेत्र  के  दूसरे  प्रतिनिधियों  के  प्रभाव  का  भी  उपयोग  किया  जाए  ।

 झो  हरोश  राबत  :  माननीय  श्री  दत्ता  सामन्‍्त  भी  ।

 प्रो०  के०  के०  तिथारी  :  श्री  दत्ता  सामन्‍त  इसके  प्रति  इतने  उत्साही  नहीं
 जैसा  कि  आप  जानते  हैं  कि  सरकार  ने  दोषी  पाए  जाने  वालों  को  कभी  संरक्षण  नहीं  दिया

 )

 डा०  दसा  सामंत  :  इतने  अधिक  उत्पादन  के  साथ  इसको  लाभ  होना  चाहिए  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  वे  संगठत  भी  सरकार  की  सूक्ष्म  छानबीन  के  अधीन

 हैं  मौर  हम  कदम  उठा  रहे

 सभावति  महोदय  :  आप  माननीय  भी  कुरूप  के  तर्कों  का  उत्तर  दें  किन्तु  औरों  का

 ह

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  मेरे  माननीय  साथी  श्री  कुरूप  मेरी  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि

 जो  कुछ  हम  करते  हैं  वह  बहुत  अच्छा  करते  हैं  ओर  क्षमता  का  उपयोग  धीरे-धीरे  बढ़ता  णा

 रहा  है  ।

 1986-87  6-87  के  लिए  हमें  यह  आशा  थी  कि  हम  निर्धारित  क्षमता  अर्थात्‌  80,000  टन

 का  शत  प्रतिशत  इस्तेमाल  कर  पायेंगे  ।  लेकिन  इस  दुभष्यिपूर्ण  हड़ताल  तथा  लगातार  बिजली

 की  कटोती  के  कारण  उत्पादन  में  काफी  कमी  हुई  लेकिन  हम  अधिक  से  अधिक  प्रयत्न  कर

 रहे  हैं  और  यह  भी  अच्छा  है  कि  श्री  कुरूप  ने  इस  विषय  को  अअस्तुत  किया  है  और  सम्बन्धित

 विषय  पर  प्रकाश  डाला  है  ।  हम  इसके  सभी  सम्बन्धित  पहलुओं  की  जांच  कर  रहे  हैं  और  मैं
 उनको  विद्वास  दिला  सकता  हूं  कि  यह  इकाई  लगातार  विकास  करेगी  और  आने  वाले  वर्षों  में

 सारी  हानि  समाप्त  हो,जाएगी  तथा  निइच्चय  ही  पर्याप्त  विकास  करके  लाभ  की  ओर  बढ़ेगी  और
 लाभप्रदता  एवं  संचालन  क्षमता  में  सुधार  होगा  मैं  आपका  आभारी  हूं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इस
 से  श्री  कुरूप  सन्तुष्ट  हुए  होंगे  ।

 ]

 भ्रो  बृद्धिचिसा  जन  )  :  समापति  मैं  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  प्रइन  पूछना

 धाहूंगा  ।  मन्‍्त्री  जी  ने  जो  प्रश्न  का  जवाब  दिया  है  उसमें  1983-84  में  30.77  करोड़  का  लॉस

 1984-85 5  में  34.27  करोड़  का  लॉस  और  1985-86  में  51.67  करोड़  का  लॉस  बताया

 यह  लॉप  बराबर  बढ़ता  जा  रहा  आपने  जो  कारण  बताए  हैं  मैं  मानता  हूं  इसमें  मिस
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 बृद्धि  गा
 हु

 मेनेज़मेंट  अवश्य  सम्मिलित  आपने  जो  लासेज  बताए  हैं  इस  सालों  में  कितना  प्रोडक्शन  हुआ
 इसके  भी  आंकड़े  प्रस्तुत  करें  ताकि  अच्छी  तरह  से  खुलना  की  जा  सके  ।  हिन्दुस्तान  पेपर
 रेशन  के  अन्तगंत  जो  यूनिट्स  कार्य  कर  रही  हैं  उनमें  से कोई  ऐसी  भी  यूनिट  है  जो  लाभ  में  जा

 रही  है  और  कितनी  यूनिट्स  सिक  यूनिट्स  हैं  जो आपने  इस  निगम  के  अन्तर्गत  दी  कौन-सी
 राज्य  सरकार  ने  इन  यूनिट्स  की  पावर  कट  करके  इसे  लॉस  पहुंचाया  इस  सम्बन्ध  में  भी
 कारो  क्योंकि  जो  पब्लिक  अण्डरटेकिंग  होती  है  राज्य  सरकार  उसमें  पावर  कट

 नहीं  उसका  ध्यान  रखती  इसके  बारे  में  भी  आप  प्रकाश  अन्त  जो

 इन्फ्रास्ट्रक्चर  है  उसकी  फेसिलिटीज  में  आपने  इन  यूनिट्स  में  क्या  सुविधाएं  मुहैया  कराई

 ——  न  --  भा नम

 ]

 क्रो  शोभगाड्रोश्यर  राव  :  सभापति  मनन्‍्त्री  महोदय  का  उत्तर
 समन्‍्तोषजनक  नहीं  है  ।  मैं  यह्‌  कहना  चाहुंगा  कि  खासतौर  से  जब  निजि  इकाइहयां  उन

 वर्षों  के  दौरान  भारी  लाभ  कमा  रही  थी  और  ऐसे  समय  में  जब  कि  हमारा  देश  करोड़ों  रुपयों

 की  लागत  की  लुगदी  और  रद्वी  कागज  विदेशों  से आयात  कर  रहा  उससे  हिन्दुस्तान  कागज

 निगम  पेपर  कारपोरेशन  को  नुकसान  हो  रहा  मैं  मन्त्री  महोदय  के  ध्यान  में

 लाना  चाहूंगा  कि  एक  चीनी  मिल  तमिलनाडु  में  हाल  ही  में  गस्‍ने  की  खोई  से  कागज  का  उत्पादन

 करने  जो  मुख्य  उत्पादन  है  के  उद्देश्य  से  स्थापित  की  गई  जब  कि  चीनी  और  अल्कोहल  इसके

 सह-उत्पाद  इन  परिस्थितियों  में  यह  हैरानी  की  बात  है  कि  मांड्या  पेपर  मिल  जिसका

 हिन्दुस्तान  कागज  निगम  द्वारा  अधिप्रहण  किया  जा  चुका  है  नुकसान
 उठाना  पड़े  ।

 मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  यह  स्पष्टीकरण  चाहूंगा  कि  उन्होंने  कर्नाटक  तथा

 तमिलनाडु  की  चीनी  मिलों  से  मां  डयापेपर  मिल  के  लिए  गस्‍्ने  की  खोई  का  संग्रह  करने  के  लिए

 क्या  कदम  उठाए  हैं  ?  रे

 )  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  राज्य  सरकार  द्वारा  इन  इहकाहयों  को  लगातार  बिजली

 पृत्ति  के  लिए  आइवासन  दिया  गया  है  ?  कार्यवाही

 इन  इकाइयों  के  लिए  आवश्यक  बांस  और  सरकंडे  उगाने  की  संभावित  योजनाओं

 को  यह  ध्यान  रखा  गया  उन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्‍या  कार्यवाही  को  गई  है  जिन्होंने  इन

 फंक्ट्रियों  की  स्थापना  के  लिए  गलत  स्थानों  का  चुनाव  किया  ओर  जो  इन  कारखानों  के

 जनक  कार्य  के  लिए  जिम्मेवार  है  जिससे  अन्ततः  इन  महत्वपूर्ण  इकाइयों  में  हानि  हुई  ।

 ]
 शो  हरोश  राबत  :  सभापति  तियारी  जी  के  पब्लिक  अण्डरटेकिस्स  के

 सम्बन्ध

 में किए गए कमिटमैंट का सम्मान करते मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 268
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 आपके  इतने  लम्बे  वाक्चातुर्य  भाषण  के  आप  हिन्दुस्तान  पेपर  कार्पोरेशन  की
 पिछले  4-5  सालों  में  हुए  लॉस  तथा  उसकी  कमियों  को  किसी  भी  रूप  से  ढक  नहीं  पाए  हैं  ।
 आने  यहां  पर  जो  कुछ  उसको  हमें  इस  रूप  में  लेना  चाहिए  ताकि  इसकी  फंक्शनिंग  में

 सुधार  किया  जा  सके  ।  हिन्दुस्तान  पेपर  कार्पोरेशन  के  लॉसेज  के  लिए  जिनको  जिम्मेदार  ठहराया
 जा  सकता  मैं  उनको  दो  कंटेगरीज  में  बांटना  चाहता  हूं  :  सर्वप्रथम  तो  राज्य  सरकारें
 मैटीरियल  की  कॉस्ट  को  लगातार  बढ़ाती  जा  रही  हैं  और  दूसरी  तरफ  पावर  टैरिफ  को  भी

 लगातार  बढा  रही  हैं  ।  पहली  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  राज्य  सरकारों  को  ऐसा  करने  से

 रोका  जाए  और  रॉ-मेटीरियल  की  सप्लाई  और  पावर  टेरिफ  को  कान्‍्सटेंट  रखने  के  विषय  में

 केन्द्र  द्वारा  राज्य  सरकारों  से  बातचीत  की  जानी  चाहिए  ।  दूसरी  जिम्मेदारी  मिस-मंमेजमेंट  पर

 आती  क्‍या  यह  सत्य  नहीं  है  कि  आपकी  नागालेंड  यूनिट  में  कोई  भी  औफिशियल  या  सीनियर

 लेवल  का  अधिकारी  जाने  के  लिए  तेयार  नहीं  जिस  किसी  अधिकारी  को  वहां  नियुक्त  किया

 जाता  वह  अपना  अधिकतर  समय  दिल्‍ली  में  ही  बिताने  का  प्रयत्न  करता  क्‍या  यह  भी

 सत्य  नहीं  है  कि  देश  में  दूरदराज  के  इलाकों  में  स्थित  यूनिटों  की  फंक्शनिंग  को  देखने  वाले

 सोनियर  आफिसरों  की  संरूया  बहुत  ही  नगण्य  है  और  क्‍या  यह  भी  सत्य  नहीं  है  कि  आपकी

 दुर्गंग  इलाकों  में  जितनी  यूनिट्स  उनमें  से  अधिकांश  वहां  के सीनियर  आफिसर  के  विरुद्ध

 डिपार्टमैंटल  सी०  बी०  आई०  को  इंक्वायरी  या  कोई  दूसरी  जांच  हो  रही  अगर

 यह  बात  सही  है  तो  भ्रष्ट  अधिकारियों  को  सजा  देने  की  उनको  कवर-अप  करने  की

 प्रवुत्ति  हमको  कहीं  का  नहीं  रखेगी  ।  इसलिए  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इन  दो

 बिन्दुओं  पर  गम्भीरता  से  विचार  करते  हुए  पहले  तो  हमें  राज्य  सरकारों  से  वार्ता  करनी  चाहिए

 तथा  दूसरी  कमी  को  सुधारने  के  लिए  टाइम-बाउण्ड  स्टंप्स  लिए  जाने  चाहिए  ताकि  हिन्दुस्तान
 पेपर  कार्पोरेशन  के  मैने  जमैंट  में  सुधार  लाया  जा  सके  ओर  लॉस  को  भी  कम  किया  जा  सके  |

 यहां  मैं  माननीय  मनन्‍्त्री  जी  का  ध्यान  एक  और  महत्वपूर्ण  बात  की  ओर  आकर्षित  करना

 जाहता  हूं  कि  इस  समय  हिन्दुस्तान  पेपर  कार्पोरेशश  में  जो  लॉस  हो  रहे  उनको  कब  र-अप

 करने  के  लिए  न  केवल  हिन्दुस्तान  पेपर  कार्पोरेशन  बल्कि  उसकी  आड़  में  जितनी  हमारी  प्राइवेट

 मिल्स  वे यह  कोशिश  कर  रहो  हैं  कि  लेवी  का  पेपर  सप्लाई  नहीं  जिसे  हम  राज्यों

 को  देते  कोटा  आबंटित  करते  उसका  परिणाम  हमारे  गरीब  छात्रों  को  भुगतना  पड़  रहा

 है  जिनको  उस  लेवी  के  पेपर  से  कापियां  या  एक्सरसाइज  बुक्स  बनाकर  दी  जाती  इसलिए

 मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  आप  वैसे  तो  काफ़ी  एफीशियेंट  व्यक्ति  आप  हर  चीज

 को  अपनी  ग्रिप  में  ले  सकते  हैं  और  सभी  प्राइवेट  मिल्स  को  भी  सुधार  सकते  ठीक  कर  सकते

 दुदस्त  कर  सकते  आप  उनसे  कहिए  कि  राज्यों  को  यहां  से  जितना  कोटा  आबंटित  किया

 जाता  कम  से  कम  उतना  लेवी  पेपर  तो  वे  अवदय  सप्लाई  करें  ताकि  राज्य  सरकारें  उस  पेपर

 को  प्राइवेट  मैन्यूफस्वरस  को  आबंटित  कर  समय  पर  रिलीज  कर  सकें  और  आपके  द्वारा

 आबंटित  कोटे  का  सही  रूप  से  उपयोग  हो  पूरा  उपयोग  हो  सके  ।

 डा०  गोरो  शंकर  राजहुंस  :  री  जे०  बेंगल  राव  मे  मुश्य  प्रदम  का  उत्तर दे

 दिया है  और  उन्होंने  स्पष्ट  रूप  से  यह  कहा  है  कि  हिन्दुस्तान  पेपर  कार्पोरेशन  में  द्वाति  का  एक



 आधे  घण्टे  को  चर्चा  12  1986
 —

 गौरी  शंकर

 कारण  उसका  गलत  जगह  पर  स्थित  होना  है  ।  जैसाकि  हमारे  मानीय  मन्त्री  ने  कहा  है  कि  कच्चे
 माल  की  अस्थाई  रूप  से  कमी  जहां  तक  मैं  समझता  हूं  यह  कमी  केरल  इकाई  के  लिए  स्थाई

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  परियोजना  रिपोर्ट  के  निर्माण  के  लिए  कौन  उत्तरदायी  था  और

 सरकार  ने  केरल  में  एक  अखबारी  कागज  की  फंक्टरी  लगाने  का  निर्णय  केसे  क्या  मुझे
 आपको  कुछ  बताना  पड़ेगा  ?  केरल  अखबारी  कागज  की  फंक्टरी  में  हानि  प्रवन्धक  कुशलता  के

 कारण  नहीं  अपितु  अखबारी  कागज  की  मनमानी  कीमत  लगाने  के  कम  हो  रही  है  जिसके

 लिए  अखबारी  कागज  उद्योग  पिछले  इन  कई  वर्षों  स ेशोर  मचा  रहा  सरकार  अखबारी

 कागज  का  मूल्य  बढ़ा  रही  है  और  इस  तरीके  से  आप  यह  दिखा  रहे  हैं  कि  हानि  कम  हो  रही

 है  ।  एक  भोर  तो  हम  अखबारी  कागज  के  आयात  पर  कीमती  विदेशी  मुद्रा  व्यय  रहे  हैं  और

 दूसरी  ओर  हमारी  अखबारी  कागज  की  फेक्ट्रियां  हानि  दिखा  रही  यह  एक  विस्मयकारी

 स्थिति  फिर  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  बात  है  .....

 सभापति  महोदय  :  आप  यह  पूछिए  कि  क्‍या  यह  सच  है  ।

 डा०  भौरो  धांकर  राजहूंस  :  कृपया  एक  मिनट  के  लिए  मेरी  बात  सुनिए  ।  यह  एक  उलझन
 में  डालने  वाली  स्थिति  असंम  के  नवगांव  में  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  की  एक  बहुत

 महत्वपूर्ण  इकाई  आपको  यह  जानकर  हैरानी  होगी  और  इससे  हर  व्यक्ति  को  धक्‍का  लगेगा

 कि  चूना  जो  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  कच्चा  माल  और  ऐसा  रसायन  है  जो  काग़ज  ओर  लुगदी  के

 निर्माण  में  प्रयुक्त  होता  वहां  पर  उपलब्ध  नहीं  परियोजना  रिपोर्ट  को  किन  लोगों  ने

 तैयार  किया  था  ओर  सरकार  ने  वहां  फैक्ट्री  लगाने  का  निर्णय  केसे  लिया  ?  इस  प्रकार  मैं  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  कारखानों  के गलत  जगह  स्थित  होने  के  कारण  होने  वाली  इन  हानियों

 का  अब  कंसे  पता  चला  जब  इन  का  रखानों  को  स्थापित  किया  गया  था  तब  क्‍या  उस  समय

 इन  हानियों  पर  विचार  किया  गया  था  ?  एक  वात  और  कया  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन

 की  सम्पूर्ण  हानि  को  पूरा  कर  दिया  जायेगा  ?  क्या  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  को  समग्र  रूप

 से  लाभकारी  बनाया  जायेगा  ?

 सभापति  महोदय  :  मन्त्री  महोदय  जी  ।

 प्रो०  के०  के०  तिथारो  :  महोदय  बहुत  से  प्रएनों  को  उठाया  गया  मुझे  संक्षिप्त  और

 सुस्पष्ट  रूप  से  उत्तर  देने  के  लिए  कहा  गया  मैं  संक्षिप्त  रूप  से  उत्तर  वूंगा  ।  हिन्दुस्तान  पेपर

 का  रपो  रेशन  नहीं  जैसा  कि  मैंने  में  कहा  मैं  किसी  ऐसी  बात  का  पक्ष  लेने  की

 कोशिश  नहीं  कर  रहा  हूं  जिसे  ठीक  नहीं  कहा  जा  वास्तविकताएं  सदन  के  समक्ष  जहां
 तक  का  रखानों  के  गलत  स्थान  पर  स्थित  होने  के  कारण  होने  वाली  हानियों  का  और  इस  प्रएन

 का  सम्बद्ध  है  कि  उन  क्षेत्रों  में  इन  इकाइयों  को  क्‍यों  स्थापित  किया  गया  था  आप  हस  बारे  में

 मुझसे  सहमति  प्रकट  फरेंगे  कि  सभी  कारकों/तथ्यों  पर  विचार  करने  के  बाद  एक  सार्वजनिक  क्षेत्र

 की  इकाई  की  स्थापना  की  जाती  सरकार  पिछले  इलाकों  की  प्रगति  के  लिए  व  ऐसे  कारखानों
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 को  लाभकारी  बनाने  के  लिए  वचनबद्ध  है  ताकि  बुनियादी  ढांचा  जा  सके  और  इससे  उन
 क्षेत्रों  में  पिछड़ी  अर्थव्यवस्था  की  प्रगति  में  सहायता  मिल  सकती  इससे  रोजगार  के  पर्थाप्त
 अवसर  भी  उत्पन्न  होने  ।  ये  मुख्य  राष्ट्रीय  उद्देश्य  हैं  और  सावंजनिक  क्षेत्र--मुके  इस  बात  को
 भी  दोहराना  चाहिए--को  भी  परिभाषा  के  अनुसार  व  अनुमान्य  लाभ  के  रूप  में  नहीं  मांका
 जा  सकता  ।  क्‍योंकि  इसके  कुछ  सामाजिक व  क्षेत्रीय  दायित्व  भी  इस  प्रकार  जब  हिन्दुस्तान
 पेपर  कारपोरेशन  की  इकाइयों  की  स्थापना  की  गई  थी  तो  उन्हें  नागालेंड  ज॑से  दूर-दराज के  क्षेत्रों
 में  स्थापित  करने  का  विचार  किया  गया  था---मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  बुनियादी  ढांचे  के

 अभाव  में  और  कच्चे  माल  की  अपर्याप्त  सप्लाई  व  अन्य  अलाभकर  स्थिति  के  कारण  बहुत  से

 लोग  नागालंड  जाना  नहीं  चाहते  |  परन्तु  डा०  राजहूंस  महोदय  उदाहरण  के  लिए  आप  मुझे
 यह  बताइए  कि  दिल्‍ली  के  कितने  अधिकारियों  व  डाक्टरों  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नियुक्त  किया

 जाता  है  व  उनमें  से  कितने  लोग  शहरी  केन्द्रों  को  छोड़कर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जाकर  लोगों  की

 सेवा  करना  चाहते  हैं  अथवा  अपना  कत्तंव्य  निभाना  चाहते  हैं  ?  इससे  जिन  क्षेत्रों  में  प्रगति  की

 आवद्यकता  है  उन  क्षेत्रों  की  प्रगति  में  वृद्धि  करे  की  हमारी  वचनबद्धता  कम  नहीं  होगी  ।

 सम्भवतः  हमने  कुछ  करोड़  एपये  की  हानि  उठाई  यह  ठीक  है  ।  हम  हानि  उठा  धुके  हैं  ।

 परन्तु  वास्तविकता  यह  है  कि  सरकार  नागालेंड  का  विकास  करने  के  लिए  वचनबद्ध  उदाहरण
 के  लिए  असम  अथवा  केरल  के  किसी  पिछड़े  क्षेत्र  अथवा  किसी  अन्य  राज्य  के  पिछड़े  क्षेत्र  का

 विकास  करना  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  आखिरकार  यदि  सरकार  इस  कार्य  को  नहीं  करती  तो

 इस  उत्तरदायित्व  को  कौन  निभायेगा  ?  इसलिए  सरकार  को  कसूरवार  नहीं  ठहराया  जा  सकता

 और  मैं  समझता  हूं  कि  आप  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  हम  सन्तुलित  क्षेत्रीय  विकास  के  लिए

 वचनबठ  यह  हमारी  सरकार  की  एक  महत्वपूर्ण  वचनबद्धता  इसी  उपेक्षा  के कारण  अब

 बहुत  सी  क्षेत्रीय  समस्याएं  जोर  पकड़ती  जा  इसलिए  इस  विषय  पर  माननीय  सदस्य

 मेरी  बात  से  सहमत  होंगे  कि  सरकार  की  वचनवद्धता  का  पालन  करने  के  लिए  यह  कार्य  किया

 गया  था  ।

 श्री  हरीश  रावत  श्री  वद्धि  चन्द्र  जैन  व  विपक्ष  के  मेरे  मित्रों  द्वारा  दिए  गए  उन  सभी

 सुझावों  का  हम  पालन  करेंगे  जिन्हें  हमारे  ध्यान  में  लाया  गया  मैं  आपको  आएवासन  देता

 हूं  कि  हम  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  की  स्थिति  सुधारने  का  हर  सम्भव  कोशिश  कर  रहे  हैं

 क्‍योंकि  इसमें  बहुत  अधिक  घन  लगाया  गया  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  में  हम  800  करोड़

 रुपया  लगा  बके  इसलिए  यह  हमारी  कार्यसू्री  में  एक  प्राथमिकता  का  मुद्दा  होगा  और

 आपको  आधवासन  देता  हूं  कि  हम  इसके  कार्य  को  सुधारने  की  भरपूर  कोशिश  करेंगे  यदि  यहां

 कोई  कगन्ध  व्याप्त  है  तो  आप  उसको  बताने  के  लिए  स्वतन्त्र  मैं  आपको  आमन्त्रित  करता

 हूं  यदि  यहां  कुप्रबन्ध  या  अ्ष्टाचार  का  कोई  उदाहरण  है  तो  कृपया  उसे  हमारी  जानकारी

 सरकार  की  जानकारी  में  लाइए  और  हम  कड़ी  से  कड़ी  सम्भव  कार्यवाही  करेंगे  ।  हम  भ्रष्टाबार

 या  कुप्रबन्ध  के  किस  मामसे  को  क्षमा  नहीं
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 6.26  म०  प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए

 सोभा-शुल्क  अधिनियम  1962  के  अस्तगंत  अधिसूचना

 संसवोय  कार्य  मगत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शीला  :  मैं  श्री  जनार्दन  पुजारी
 की  ओर  से  सीमा-शुल्क  1962  की  धारा  159  के  अन्तर्गत  अधिसूचना  संक्ष्या

 459/86-ato  शु०  जो  12  1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था  तथा
 जिसके  द्वारा  17  1985  की  अधिसूचना  संख्या  शु०  में  कतिपय  संशोधन

 किए  गए  हैं  ताकि  25.4  मि०मी०  (  से  अधिक  मोटाई  की  लम्बाई  में  चीरीया  छिली

 हुई  जिसके  आगे  तरूते  बनाए  गए  हों  या  समतल  अथवा  फिगर  ज्वाइंटिड  हों  या

 पर  10  प्रतिशत  का  मूल  सीमा-शुल्क  निर्धारित  किया  जा  की  एक  प्रति  तथा

 प्रग्रेजो  संस्करण  )  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  पंरुपा  एल०  टो०  3192/86]

 खमापति  महोदय  :  सभा  कल  11  बजे  म०  पू०  पुनः  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित

 होती  है  ।

 6.27  भ०  Fo

 तत्पश्चात  ख्रोक  सभा  13  नवध्यर  1986  |

 22  कातिक  1908  के  ग्यारह  वजे  म०  पू०  तक
 के  लिए  स्थनित  हुई  ।

 मुद्रक  :  आकाशदीप  20  नई  दिल्‍ली
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